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 महोदय  पीठासीन

 मंत्रो  परिचय

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  तो  आप  अकेले  स्टालवर्ड  लग  रहे  हैं  ।  ह
 री  इन््रजीत  गुप्त  :  क्‍या  बहुत  दिनों  बाद  मुलाकात  हुई  है  आपसे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  प्रधान  मंत्री-ढ्वारा  मंत्री  जी  का  परिचय  कराया

 प्रधोर्ने  मंत्री  राजीव  :  अध्यक्ष  मुझे  श्री  चन्द्र  शेखर  सिंह  जो  पूर्ति
 और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  और  रदतंत्र  रुप  से  प्रभारी  राज्य  मंत्री  का  आपसे  तथा  सभा
 लें  परिचय  कराते  हुए  हर  हो  रहा  है  ।  १

 अध्यक्ष  महोदय  :  चेहरा  तो  जाया-पहचाना  जाने-पहचाने  लगते  हैं  ।

 ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  इस  सभा  से  अस्थायी  रूप  से  अलग  रहने  के  लिए  आप  उन्हें  अर्केय  .

 ही  क्षमा  कर  देंगे  ।

 भी  दस्तरजोंत  गुप्त  :  क्या  यह  एक  नया  विभाग  बंनांया  गया  मैं  समझता  हूं  कि

 कं  गाणिज्य  मंत्रालय  से  अलंग  कर  दिया  गया  हैं  ।  क्‍या  ऐसा  केवल  के  लिए  किया  -

 गयीं  हैं
 ?

 थभो  राजीव  गांधी  :  जी  हां  |

 की  इलाजीत  ग.प्त  स  मंत्रालय  में  पटसन  तथा  अन्य  संभी  प्रकार  के  वस्त्रों

 को  शामिल  किया  जाएगा  या  केवल  सूती  वस्त्रों  को  ?  रा

 भी  राजोब  गांधी  :  सभी  प्रकार  के  वस्त्रों  को  ।

 ओऔ  इस्तेजोत  गुप्त  :  हमें  यह  पता  चंलना  चाहिए  हम  किसके  नम  से  प्रश्नों  की

 सूचनाएं  दे  सकते  हैं  ।
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 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जहाजों  की  खरीद

 +263.  श्री  विजय  एंन०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  '
 े

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गहर  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  मछली  पकड़ने
 वाले  जहाजों  की  खरीद  की  गई

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  इस  प्रकार  के  कितने

 मछली  पकड़ने  वाले  जहाज  खरीदे  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  भीतर  ही  मछली  पकड़ने  वाले  इस  प्रकार  के  जहाजों
 का  निर्माण  करने  का  है  ?

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  ब्टा  और  जी  नहीं  ।

 सरकार  सार्वजनिक  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  देश  के  भीतर  गहरे  में  मछली
 पकड़ने  वाले  जलयानों  के  विनिर्माण  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।

 क्री  विजय  एन०  पाटिल  :  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  अध्यक्ष  जैसा  कि  आपको
 पता  महरे  समुद्र  में  मछली  ५कड़ना  एक  उच्च्च  कोटि  की  विशेष  कला

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  बात  आपने  जो  अनुभव  प्राप्त  उसके  आधार  पर  कह
 रहे  हैं  ?

 श्री  विजय  एन०  पाठिल  :  इसमें  आधुनिकतम  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  यह
 काम  तट  के  निकट  मछली  पकड़ने  जैसा  नहीं  यह  देनिके  या  साप्ताहिक  कार्य  नहीं  मछली

 के  लिए  मछली  पकड़ने  वाले  जहाजों  को  महीनों  गहरे  और  विशाल  समुद्र  में  रहना  पड़ता
 है  ।  इस  संबंध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  समुद्री  केकड्ों  और  अन्य  प्रकार  की  मछलियों  जि
 गहरे  सागर  के  जल  में  से  पकड़ना  होता  निर्यात  से  हमें  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मद्रा  प्राप्त
 होती  अभी-अभी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  वस्त्र  मंत्री  श्री  चन्द्र  शेखर  सिंह  का  परिचय  दिया  हम
 लोग  सिलेसिलाये  वस्त्रों  और  हीरों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  दे  रहे  इसी  प्रकार  सैमुद्री  केकड़ों
 ओर  अन्य  प्रकार  की  मछलियों  के  निर्यात  की  ओर  भी  हमें  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।  विदेशों  के
 लोग  हमारे  क्षेत्र  में  अनधिकृत  रूप  से  मछली  पकड़ने  भाते  ऐसा  मद्रास  बन्दरगाह  के  पास  भी

 होता  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  जहाज  के  निर्माण  कार्य  को  क्या  प्रोत्साहन  दिया  जा
 रहा  है  ?

 हरी  बूटा  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली
 पकड़ने  के  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  वांछित  रूप  से  विकसित  नहीं  हो  पाई  है  और  अभी  हमें  पूरे  लाभ
 नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  के  मामले  में  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  भारतीय
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 करा  करवाकर  --++  +-  बन  5  जल  « को  इस

 उद्यमियों  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाए  कि  वे  यथासंभव  कम  से  कम  समय  में  भहरे

 सागर  में  मछली  पकड़ने  के  अधिकाधिक  जलयान  प्रयोग  करें  जिससे  कि  .200.  समुद्री  मील  के

 विशिष्ट  आशिक  क्षेत्र  में  प्राप्त  मत्स्य  संसाधनों  का  अधिकतम  लाभ  उठाया  जा  सके  |  छठी
 aia  वर्षीय  योज  ना  अवधि  के  दौरान  गहरे  सागर  में  मछली  पकड़ने  के  20  0  जलयानों  को  प्रवर्तित

 करने  का  पुनरीक्षित  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।  1984  के  अन्त  तक  ऐसे  75  जालपोत  थे  .।  छठी  योजना

 के  दौरान  मछली  पकड़ने  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  जलयान  प्राप्त  करने  के  लिए  नौवहन  विकास  निधि

 समिति  के  माध्यम  से  सुगम  ऋण  देने  के  लिए  योजना  में  50  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  गई

 जहां  तक  अनधिकृत  रूप  से  मछली  पकड़ने  का  संबंध  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कड़े  उपाय  कर  रही  है  कि  हमारे  तटवर्ती  क्षेत्र  में  अनधिकृत  मछली  पकड़ने  पर  प्रतिबंध  लगा

 दिया  जाए  ।  .

 क्री  विजय  एन०  पाटिल  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  लगभग  75  जलयानों  का

 उल्लेख  किया  मेरे  विचार  से  ई०  आई०  डी०  इंडियन  टैबैको  न्यू  इंडिया

 टाटा  आबल  मिल्स  जैसी  कुछ  कम्पनियां  हैं  जो  मछली  पकड़ने  का  कार्य  करती  उन्होंने

 विदेशी  मुद्रा  व्यय  करके  विदेशों  से  जलयान  खरीदे  उनके  पास  वे  जलयान  हैं  और  गहरे  सागर

 में  मछली  पकड़ने  का  काम  जारी  किन्तु  मैं  ऐसा  महसूस  करला  हूं  कि  गहरे  सागर  में  मछली

 प्रकड़ने  के  कार्य  के  व्यस्त  कार्भिकों  को  विशेष  प्रशिक्षण॑  देने  की  आवश्यकता  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  कार्मिकों  को  इस  प्रकार  कां  प्रशिक्षण  देने  का  प्रबंध

 मंत्रालय  द्वारा  किया  गया

 भी  बूटा  जी  अपने  मत्स्य  उद्योग  के  लिए  प्रशिक्षण  देने  हेतु  भारत  सरकार  के

 पास  कुछ  काम  और  सुविधायें  उपलब्ध  अपने  मछआरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये

 भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  स्थानों  पर  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ।  मत्स्य  उद्योग  के  लिये  श्रम

 शक्ति  उपलब्ध  कराने  हेतु  इंस्टीट्यूट  आफ  फिशरीज  नौटिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  ट्रेनिंगਂ  ने

 1982-83  82-83  तक  2242  प्रशिक्षुओं  को  विभिन्‍न  पाठ्यकमों  के  अन्तगंत  प्रशिक्षित  किया  है  जिनमें  से

 1664  प्रशिक्षु  सेकेन्ड  और  ड्राइवर  पाठ्यक्रमोंਂ  में  प्रशिक्षित  किये  गये  हैं
 और  शेष  प्रशिक्षुओं  को  बोट  बिल्डिग  गीयर  रेडियो  टेलीफोन  आपरेटर
 आदि  जैसे  सहायक  पाठ्यक्रमों  में  प्रशिक्षित  गया  वास्तविक  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  इस
 प्रकार  छठी  योजना  के  अन्तगंत  मुख्य  पाठ्यक्रम  में  65  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किये  जाने  की

 संभावना  थी  और  सातवीं  योजना  में  600  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।
 सैकेन्ड  हेण्डਂ  प्रशिक्षुओं  के  सातवीं  में  27  व्यक्तियों  को  जूनियर  डैकह्ैण्ड  में

 ,14  तथा  10  व्यक्तियों  को  इंजिन  ड्राइवर  प्रशिक्षण  में  प्रशिक्षित  करने  का  लक्ष्य  सहायक
 पाठ्यक्रमों  के  छठी  योजना  में  335  को  प्रशिक्षित  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  था
 भौर  सातवीं  योजना  के  लिये  प्रायोजित  लक्ष्य  200  और  अल्पकालिक  पाठ्यक्रम  के  लिये  प्रायोजित
 लक्ष्य  150  व्यक्ितयों  को  प्रशिक्षित  करने  का  रखा'गया  छठी  योजना  में  धुनश्नर्या  पाठ्यक्रमों

 लिए  89  ब्यक्तियों  का  लक्ष्य  था  और  सातवीं  योजना  के  लिए  प्रायोजित  लक्ष्य  150  थ्यक्तियों
 गर  प्रशिक्षित  करने  का  है  ।  अतः  पता  चलता  कि  सरकार  देश  में  मत्स्य  काभिकों  के

 प्रशिक्षण  देने  का  कार्यक्रम  इस  तरह  चला  रही  |

 आनंद  गजपति  राजू  :  संबंध  में  मैं  एक  संगत  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता
 माननीय  मंत्री  जी  न ेकहा  है  कि  मछली  पकड़ने  का  काम  200  समुद्री  मील  के  अन्तर्गत
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 नांवों  के  मालिकों  के  द्वारा  किया  जाता  है  और  तट  रक्षकों  द्वारा  यान्त्रिक  नाबों  से  यह  काम  क्रिया

 जाला  अब  इन  क्षेत्रों  मे ंमछली  पकड़ते  के  लिये  जलबान  और  यान्त्रिक  नाव  उपयोग  में  लाई

 जाती  ऐसी  स्थिति  में  छोटे  मछआरों  को  भारी  नुकसान  उठाना  पड़ता  कया  माननीय  मंत्री

 जी  यह  आश्वासन  देंगे  कि  छोटे  मछुआरों  के  हितों  की  भोर  ध्यान  दिया  जाएगा  और  उनकी  सुरक्षा
 की  जायेगी  ?

 आर  बूटा  यदि  आप  गहरे  सागर  में  मछली  पकड़ने  के  लिये  उपयोग  में  लाये  जाने

 वाले  जलयानों  की  ओर  ध्यान  देंगे  तो आपको  वास्तविकता  का  पता  चल  यान्त्रिक  नम्वों

 की  तुलना  में  गैर-यान्त्रिक  नाथों  की  संख्या  1,53,495  मछली  पकड़ने  के  लिये  इस्तेमाल  की

 जाने  वाली  यान्त्रिक  नावों  की  संख्या  19,796  है  ।  किन्तु  ये  गहरे  सागर  में  मछली  के

 जलयान  नहीं  हैं  ।  गहरे  सागर  में  मछली  पकड़ने  के  प्रयोजन  के  केवल  83  बड़े  जलग्राज़  हैं  ।

 इसके  बड़े  और  प्रश्ुख्न  नोवहन  जहाज  केवल  अधिनियम  में  उल्लिखित  स्रीमा  तक  मछली

 पकड़ने  का  काम्र  कर  रहे  बे  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  मछली  पकड़ने  वाले  परम्परागत  ग्रछआसें  को

 मछली  पकड़ने  से  वंचित  नहीं  कर  रहे  उन  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  किन्तु  माननीय
 सदस्य  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  पर  हम  लोग  ध्यान  देंगे  ।  यदि  यान्त्रिक  नावों  के  कारण  साम्रारण

 म॒ुछुआरों  को  वंचित  रह  जाना  पड़ता  तो  हम  लोमਂ  कठोरतम  कदम  उठायेंगे  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  मंत्री  जी  ने  जलयानों  का  निर्माण  देश  ही  में  किये  जाने  के  बारे  में

 बताया  है  और  उन्होने  मछुआरों  के  लिये  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  की  एक  सूची  भी  दी  मेरे  विश्लवार
 केवल  इतने  से  ही  इस  बात  की  पुष्टि  हो  जाती  है  कि  गहरे  सागर  में  मछली  पकड़ने  का  क्षेत्र

 नम्ना  है  जिसक्रे  लिये  हम्रारे  पास  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहत्वा  हूं  कि  बया

 सरकार  ने  कम  से  कम  कोई  ऐसा  सर्वेक्षण  कराया  है  और  इस  बात  का  अनूमान  लगायो  है  कि

 हमारे  आशिक  क्षेत्र  मे ंकितनी  मछलियां  हैं  और  उनमें  से कितनी  मछलियां  स्वयं  हम  लोगों  द्वारा
 पुकड़ी  गई  हैं  ?  मैं  यह  प्रश्न  इसलिए  पूछ  रहा  हूं  क्‍योंकि  मुझे  पता  है  कि  हसारे  आशिक  क्षेत्र  में

 बहुत  अधिक  मात्रा  में  अनधिकृत  रूप  से  मछली  जाती  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में  दक्षिण

 थाइलुण्ड  और  जापान  के  लोग  अनधिक्षत  रूप  से  मछली  पकड़ते  रहे  हमारा  आर्थिक

 क्षेत्र  इन  लोगों  के  लिये  एक  तरह  से  निर्बाध  क्षेत्र  प्रायः  हम  लोगों  को  सम्रात्नार  पत्रों  में  पृढ़ने
 मिल  जाता  है  कि  हमारी  नोसेना  ने  इनमें  से  कुछ  लोगों  को  रोका  और  उन्हें  बंदी  बनाया  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  आधिक  क्षेत्र  में  अनुमानतः  मछलियों  की  संख्या
 कितनी

 ह

 ला  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  वीरेल  :  मछलियों  की  उपलब्धता  ।

 श्री  जी०  जी०  स्व्रेल  :  जी  मछलियों  की  संख्या  अथवा  पकड़ने  मछलियां  |.  हम्नारे
 वेशवासियों  ने  कितनी  श्रछलियां  पकड़ी  हैं  ।  दूसरे  यह  कि  गत.दो  वर्षों  के  दौरान  हमारे  आधिक
 क्षेत्र  के  अन्त्गंत  विदेशी  जहाजों  द्वारा  अनाधिकृत  रूप  से  कितनी  बार  मछलियां  पकड़ी  गई
 उमसे  कितनों  को  रोक़ा  गया  और  कितने  भाग  निकले  ?  क्‍या  यह  सच  है  कि  मछली  पकड़ने
 वाले  कुछ  देशों  ने  हम्नें  इस  प्रौद्योगिकी  में  सहयोग  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?  यदि  हम
 क्षोग  इस  प्रस्ताव  का  लाभ  क्‍यों  नहीं  उठा  सके  ?

 भो  बूदा  प्िह  :  मत्यस  में  हमते  अपने  संसाधनों  का  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  कड्ाया  है  ।  यह
 अनुमात्त  लुयाग्नो  गय्या  है  कि  लग॒श्नग  20  लाख  वग्यें  कि०  मीटर  के  अपने  क्षेत्र से  वर्ष

 .
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 भर  में  45  लाख  टत्त  मछली  प्राप्त  हो  सकती  इस  समय  हम  लोग  केवल  सदस्य  लाख  टन  अर्थात्‌
 मछली  की  उपलब्ध  मात्रा  की  एक  तिहाई  मछली  पकड़  पाते  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात
 से  सहमत  हूं  कि  यह  मात्रा  वास्तव  में  बहुत  कम  मछली  की  यह  मात्रा  भी  अधिकांशतः  हमें  '  '

 लगभग  70  मीटर  गहरे  पिछले  तटवर्ती  जल  से  प्राप्त  हो  जाती  है  न  कि  गहरे  सागर  से  ।  गहरे

 पानी  में  बड़े  यान्त्रिक  जहाजों  से  इस  समय  जो  मछली  प्राप्त  हो  रही  है  वह  देश  में  उपलब्ध

 मछली  की  कुल  मात्रा  का  लगभग  एक  प्रतिशत  है  ।  अनुमान  यह  है  कि  समुद्र  से  पकड़ी  गई  हमारी

 कुछ  मछलियों  में  से लगभग  99  प्रतिशत  मछलियां  हमार  घिशिष्ट  आशिक  क्षेत्र  के  केबल  15-20
 प्रतिशत  भाग  से  ही  पकड़ी  जाती  हैं  ।  भविष्य  में  अतिरिक्त  मछलियां  प्राप्त  होंगी  उनमें  से

 अधिकांश  निश्चित  रूप  से  से  दूर  के  क्षेत्र  से तथा  गहरे  सागर  से  प्राप्त  होंगी  ।  यदि  हमछा
 तात्कालिक  उद्देश्य  वर्तमान  उत्पादन  को  दूना  करने  का  भी  तो  मछली  पकड़ने  के  जुहाजों  के

 बहुत  बड़े-बेड़े  की  आवश्यकता  पड़ेगी  जिसके  लिये  बहुत  अधिक  पूंजी  परिव्यय  की  आवश्यकता
 पड़ेयी  ।

 इसे  प्रक्रिया  के  लिये  हम  दो  तरीके  अपना  सकते  इस  हमारे  पास  गहरे  समुद्र
 मछली  पकड़ने  के  अपनें  जहाज  नहीं  हैं  ।  या  तो  हमें  उन्हें  दूसरों  से खरीदना  पड़ता  है  अथवा  उन्हें
 किराये  पर  लेना  पड़ता  अस्थाई  तौर  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  हम  गहरे  सागर  में
 मछली  पकड़ने  के  जलयानों  को  किराये  पर  लेने  की  अनुमति  दे  रहे  और  जब्र  तक  अपने  देश  में

 जुज़्य्रान  निमभित्र  करके  अथवा  इस  क्षेत्र  में  विकसित  देशों  से  उन्हें  खरीद  कर  हम  लोग  अपने

 जल्नपान  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  तव  तक  अधिकांश  तथा  हमें  किराये  के  जहाजों  पर  ही  आश्चित

 रहना  होगा  |  यह  सच  है  कि  किराये  पर  लिए  गये  जृहाजों  से  सदा  ही  खतरा  बना  रहता
 क्योंकि  गहरे  सागर  में  मछली  पकड़ते  का  व्यापार  घोटाले  का  व्यापार  का  काम

 पूरा  हो  जाने  के  बाद  वे  जहाज  किनारे  तक  नहीं  आते  बल्कि  मछलियों  के  निर्यात  के  लिए  वे
 अन्य  देशों  को  चले  जाते  स्पष्ट  रूप  से  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे  पास  इस  बात  के  कोई
 आंकड़े  नहीं  होते  कि  कितनी  मछली  पकड़ी  जाती  है  और  कितनी  बेची  जाती  गहरे  साग्रर  में
 जाकर  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  पर  हमें  सिर्भर  रहना  पड़ैता  है  और  उनकी  सूचना  के  श्राप्तार
 पर  हम  अपने  उत्पादन  का  अनुमान  लगाते  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि
 किराये  पर  जलयान  लेने  का  व्यापार  देश  के  लिये  अधिक  उपयोगी  .  नहीं  है  ।  हमें  इस  क्षेत्र  प्ें  अभी

 बहुत  काम  करना  होगा  ।

 इस  समय  देश  भारत  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  दोनों  तटों  पर  स्थित  24  शिपिंग
 याडडों  में  ही  मछली  पकड़ने  के  जलयानों  का  निर्माण  होता  तेरह  पंजीकृत  शिपयार्ड  निर्माण
 कम्पनियों  को  विशेष  रूप  से  मछली  पकड़ने  के  जलयान  बनाने  का  काम  सौंपा  गया  अनुमानित
 क्षमता  प्रति  वर्ष  कुल  40  से  50  जहाज  बनाने  की  है  और  जहां  तक  ब्यौरेवार्‌  क्षमता  का  संबंध

 यदि  आष  अनुमति  दें  तो  मैं  प्रत्येक  जलयान  निर्माता  कम्पमी  का  नाम  पढ़कर  सुना  सकता  हूं  ।

 किन्तु  इससे  सभा  का  बहुत  अधिक  समय  बर्बाद  होगा  ।  किन्तु  मैं  स्थिति  की  ब्यापकता  महसूस
 फरता  हूं  और  हम  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली
 पकड़ते  का  कार्य  यथासंभव  हमारे  मत्स्य  उद्योग  के  दायरे  में  रहे  और  देश  के
 अन्दर  ही  गहरे  समुद्र  में  मछली  प्रकड़ने  के  जलयानों  का  निर्माण  किया  जाए  ।

 किन्तु  उस  समय

 हमें  किझाये  पर  जब्याज़  लेने  की  प्रणाली  पर  आश्रित  रहना  होगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 मछली  पकड़ने  के  में  यद्वी  प्रणाज्ञी  सामान्यतया  अपनाई  जाती  है  ।
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 थ्री  जी०  जी०  स्वेल  :  मैं  एक  बात  के  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  । अनधिकृत  मछली

 पकड़ने  की  घटनाओं  को  कम  से  कम  करने  के  उद्देश्य  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम
 लोग  मछली  पकड़ने  वाले  कुछ  राष्ट्रों  क ेसाथ  मिलकर  काम  करने  को  सहमत  हैं  ?  ऐसी  स्थिति

 में  मछली  बाहर  नहीं  हम  लोग  अनधिकृत  रूप  से  मछली  पकड़ने  पर  और  विदेशों
 द्वारा  हमारी  मछलियों  की  चोरी  करने  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  रोक  लगा  सकते  मेरा  यही
 प्रश्न  है  ।

 श्री  बूटा  आज  की  किराये  पर  जलयान  लेने  की  प्रणाली  के  अन्तर्गत  भी  हमने
 अपने  उन  व्यक्तियों  जिनकी  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  में  रुचि  मछली  पकड़ने  वाले

 विशेषकर  दक्षिण  पूर्व  में  एशियाई  क्षेत्र  के  देशों  के  सहयोग  से  काम  करते  की  अनुमति  दी

 हुई  है  ।  हमारे  पास  बहुत  संख्या  में  प्रार्थना  पत्र  हैं  और  हम  गुणदोष  के  आधार  पर  उन

 सभी  पर  विचार  कर  रहे

 प्रों०  मधु  वण्डब्ते  :  प्रश्न  पूछने  से  पहले  मैं  प्रो०  स्वैल  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  न  सिर्फ  विदेशी  जहाज  हमारे  क्षेत्र  में  बिना  अनुमति  के  प्रवेश  करते  बल्कि  इस  सदन  में  कांग्रेस
 भी  विपक्ष  के  क्षेत्र  में  अवैध  रूप  से  अतिक्रमण  कर  रही  मेरा  प्रश्न  है'****ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  कानूनी  अतिक्रमण  नहीं  मान्यवर  ?

 श्री  घटा  सिह  :  यह  महासागर

 मधु  दण्डवते  :  चूंकि  माननीय  मंत्री  जी  ने  यन्त्रचालित  नौकाओं  का  जिक्र  किया

 इस  बारे  में  मैं  एक  खास  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ।  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  जहां  तक  वर्तमान

 बजट  प्रावधानों  का  सम्बन्ध  जो  लोग  150  अश्व  शक्ति  से  अधिक  शक्तिशाली  बड़ी  नौकाएं
 प्रयोग  करते  हैं  उनके  लिए  वास्तव  में  रियायत  हैं  और  उन्हें  डीजल  पर  उत्पाद-शुल्क  में  यह  छूट
 प्राप्त  लेकिन  उन  नौकाओं  पर  जिनके  इंजिन  की  अश्व  शक्ति  150  से  कम  अर्थात्‌  गरीब
 तबके  के  मछओं  को  कोई  राहत  उपलब्ध  नहीं  इसके  विपरीत  वे  लोग  मांग  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें

 100  प्रतिशत  राहत  दीਂ  जाये  ।  क्या  माननीय  मंत्री  जी  अपने  पद  को  उपयोग  करते  हुए  मंत्री  जी  ...
 से  बात  करेंगे  और  वित्त  मंत्री

 जी
 अपने  पद  का  इस्तेमाल  प्रधान  मंत्री  से  बांतचीत  करने  के  लिए

 करेंगे  ताकि  इन  मछ॒वारों  की  मांग  पूरी  हो  सके  ?

 प्रधान  मंत्री  राजोब  .:  यह  बहुत  लम्बी  कड़ी  है  ।

 क्रो  बूटा  सिह  :  यह  ठीक  है  ऐसी  एक  स्कीम  है  जिसमें  13.7  के  जहाजों
 जिनमें  150  अश्व  शक्ति  के  इंजिन  लगे  हाई  स्पीड  डीजल  पर  उत्पाद-शुल्क  में

 जूट  का  प्रावधान  यह  स्कीम  1968  में  शुरू  की  गई  थी  और  अभी  तक  चल  रही  इस
 स्कीम  के  अन्तर्गत  उत्पाद-शुल्क  50  प्रतिशत  छूट  मिलती  है  चाहे  निर्यात  किया  गया  हो  या
 नहीं  ।  प्रत्येक  एक  टन  झींगा  निर्यात  करने  पर  1.08  किलोलीटर  डीजल  पर  शुल्क  में
 50  प्रतिशत  अतिरिक्त  छूट  दी  जाती  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  .  यहां
 मौजूद  हैं  ।  मुझे  खेद  वह  तो  यहां  नहीं  लेकिन  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  यहां  पर  अगर
 कम  अश्व  शक्ति  के  इंजिन  लगी  छोटी  नौकाओं  के  लिए  किये  गये  इस  अनुरोध  ५र  विचार  किया
 जाये  तो  यह  मछुआरों  के  लिए  बहुत  लाभकारी  सिद्ध

 श्रो  राजीव  गांधी  :  मैं  कृषि  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  वैसा  ही  करें  जैसा  प्रो०
 दण्डवते  ने  कहा  है  और  उसके  बाद  वित्त  मंत्री  के  माध्यम  से  आगे  कार्यवाही  करें

 ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  सही  मार्गदर्शन  किया  है  ।
 गा

 राजस्थान  के  लिये  कृषि  विश्वविद्यालय

 +264.  श्रो  मल  चन्द  डागा  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्रो  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  राजस्थान  में  कोई  परिपूर्ण  कृषि  विश्वविद्यालय  नहीं  है  और  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण
 ह

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूसरे  राज्यों  की  तरह  राज  स्थान  में  भी  कृषि  विश्वविद्यालय

 '  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 ]
 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  से  एक  विवरण  सभा  के  पटल

 पर  रखा  जा  रहा

 विवरण

 .  मौजूदा  समय  में  राजस्थान  में  कोई  पृथक  कृषि  विश्वविद्यालय  नहीं  एक  कृषि
 विश्वविद्यालय  यानी  राज  स्थान  क्षि  उदयपुर  की  स्थापना  1962  में  की  गई  थी  ।

 फिर  राज्य  सरकार  द्वारा  1963  में  इसे  एक  सामान्य  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  परिवर्तित  कर

 दिया  गया  और  उसका  नाम  उदयपुर  विश्वविद्यालय  रखा  गया  ।  1983.  .  में  फिर  इस
 विश्वविद्यालय  का  नाम  बदलकर  मोहन  लाल  सुखाड़िया  कृषि  विश्वविद्यालय  रखा  लेकिन

 कुछ  महीनों  के  बाद  1983  में  अपने  आप  इस  विश्वविद्यालय  क्रा  नाम  बदलकर  मोहन  लाल

 सुखाड़िया  रख  दिया  गया  ।

 क्षि  विश्वविद्यालय  राज्य  सरकार  के  संस्थान  हैं  जिसकी  स्थापना  राज्य  विधान
 मण्डल  द्वारा  बनाये  गये  कानून  के  अन्तगंत  की  जाती  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  राज्य
 सरकार  से  राज्य  में  एक  पृथक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  निरन्तर  अनुरोध  करती

 रही  फिर  राज  स्थान  सरकार  ने  अभी  तक  क्रषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  न  हीं  की  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  विशिष्ट  कारंवाई  की  जानी  अन्य  सभी
 बड़े  सोलह  राज्यों  भें  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।  घ

 ६;  1

 थ्रो  मूल  चन्द  डागा  :  अध्यक्ष  16  राज्यों  में  आपने  22  एग्रीकल्चर  यूनिब्रसिटीज
 खोली  लेकिन  राजस्थान  में  कोई  नहीं  है  ।  अब  अध्यक्ष  आप  भी  राज  स्थान  से  आये

 हैं  और  मंत्री  महोदय  भी  राजस्थान  से  आये  मैत्री  महोंदय  ने  बड़ा  अच्छा  उत्तर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  म होदय  :  आपने  उत्तर  पढ़ा  है  या  नहीं  ?

 .  भो  मूल  अन्य  डागा  :  मैंने  पढ़ा  इन्होंने  लिखा



 मौखिक  उत्तर  1
 1985

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  निरन्तर  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  करती

 रही  है।*****  हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  भौर  आप  क्यां  करते  हैं  ।

 भरी  मूल  चन्द  डागा  :  आपने  कब-कब  राज  स्थान  गवर्नमेंट  को  शुरू  में  लिखा  औरं  मँँखिंरें  मैं
 ‘et  कैब  लिखा  और  जवाब  कया  हम॑  पहले  और  पिछले  लैंटेरं  का  जवाब  जाहते

 श्री  बूटा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषंद  राजस्थान  राज्य  सरकार  से  राज्य  में

 एक  पृथक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  कंरने  के  लिए  निरन्तर  अनुरोध  करती  रहीं  से
 आप  इस  नतीजे  पर  पहुंच  जायेंगे  कि  कमी  कहां  पर  हमारी  कोई  कर्मी  नहीं  है  ।  हम  राज्य
 सरकार  द्वारा  एक  पृथक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाम  नहीं  बदला  कंसैप्ट  ही  बदल  दिया  है  ।

 *

 थ्री  बूटा  सिंह  :  राजस्थांन  सरकार  ने  एक  अंध्योदिश  द्वारा  अधिनियम  में  परिवततन  करके
 विश्वविद्यालय  का  कृषि  स्वरूप  आंशिक  रूप  से  पुनें:स्थाफ्ति  करं॑  दिया  ।  इस  संशोधन  के  बाद  से

 इस  विश्वविद्यांलय  में  दो  स्कन्ध  अर्थात्‌  कृषि  स्कन्ध  तर्था  शिक्षा  जिनके  अन्तर्गत  कृषि
 तथां  इससे  सम्बन्धित  विषयों  का  कालेज  और  बुनियादी  विज्ञॉनों  का ंकलिज  तथा  विधि  कालेज  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  के  कृषि  स्कनन्‍्ध  के  .  अंन्तगगंत  दो  कँषि  कालेज  एक  उदयपुर  में  तथों  दूर्सरा
 जबनेर  में  औरं  एक  पशु  चिकित्सा  तथा  जीव  विज्ञान  कलिज  ,  एक  तकनीकी  तथा  क्ृ्षि  इंजींनियरी
 कालेज  भौर  गृह  विज्ञान  कालेज  आते  हैं  ।

 परन्तु  1983  में  एक  दूसरें  अध्यादेश  द्वारा  फिरं  से  विंश्वविंद्यांलयं  का  नाम
 बदलकर  मोहनलाल  सुखाड़िया  विश्वविर्धांलय  रखं  दिया  और  शब्द  को  इस
 विज्वालय  के  नाम  में  से  हटा  1984  में  भी  उन्होंने  पाठ्यक्रम  की  जारी  न  रखने  का

 एक  महत्वपूर्ण  निर्णंण  लिया--यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है--ऋण  तथा  आंतरिक  मूल्यांकन  प्रणोली  को
 छोड  कर  अध्ययन  तथा  मूल्यांकन  करने  की  परम्परागंत  भ्रणाली  पर  वापिस  आ  गये  ।  अतः  कृषि
 विश्वविद्यालय  को  स्थापित॑  करने  का  मूल  उद्देश्य  तथा  उनके  पीछे  जो  भाव॑नों  मोहम  लेफल

 सुखाड़िया  विश्वविद्यालय  में  उसे  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया  अतः  अब  यह  एक  कृषि
 विद्यालय  के  रूप  में  नहीं  चल  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  के  लिए  कौन-कौन  से  मूल  सिद्धांतों
 की  आक्श्यकता  होती  मुझे  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  उसके  भारत  सरकार  ने  यह्‌

 जा
 श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा

 झरी  बूटा  सिंह  :
 मैं  आपके  प्रश्न  पर  आ  रहा  हूं
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 मूल  खन्‍्द  डागा  :  उसका  क्‍या  जवाब  है  ?  मुझे  इस  सबकी  आवश्यकता  नहीं  मैंने

 एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  आपने  पहला  पत्र  कब  लिखा  और  आपने  आखिर  में  कब  लिखा  तथा

 जवाब  क्‍या

 श्री  बूटा  मैं  आखरी  पत्र  पर  आ  रहा  पहले  पत्र  के  बारे  में  मैं  उत्तर  दे  चुका

 हैं  ।  कृषि  मंत्री  ने  28  1984  के  अपने  एक  अर्घ  सरकारी  पत्र  के  माध्यम  से  राजस्थान  के

 मुख्य  मंत्री  को  सरकार  के  निर्णय  से  अवगत  करा  दिया  था  ।  इस  निर्णय  से  विश्वविद्यालयों  के
 |

 अनुदान  अस्थाई  तौर  पर  निलम्बित  कर  दिये  .  गये  और  उनसे  कहा  गया  था  कि  वे  विश्वविद्यालय
 के  उद्देश्य  को  फिर  से  एक  क्ृषि  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  बहाल  जिसके  लिए  हमें  आश्वासन

 दिया  गया  हमें  नहीं  मालू  म  कि  वह  आश्वासन  पूरा  किया  गया  है  या  नहीं  ।  लेकिन  मुख्य
 मंत्री  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  तथा  यह  कहने  पर  कि  अनुदान  नहीं  रोके  जायें  हमने  अनुदान  फिर  देना

 शुरू  कर  दिया--इस  आश्वासन  पर  कि  विश्वविद्यालय  को  कृषि  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दिया
 जायेगा  ।

 महोदय  :  एग्रीकल्चर  की  नई  यूनिवर्सिटी  बनायें  ।

 श्री  मूल  चन्‍्द  डागा  :  यह  तो  सरकार  का  निर्णय  है  कि  हर  राज्य  में  एक  फुल-फ्लेज्डਂ
 यूनिवर्सिटी  खुल  जानी  चाहिए  और  यह  निर्णय  1967  में  ले  लिया  उस  निर्णय  के  बाद  मैंने

 आपने  यह  पूछा  कि  सरकार  को  आपने  कहा  ।  मैं  बराबर  लिथ  रहा  कब  लिखा
 उसका  उत्तर  क्‍या  आया  उन्होंने  वया  लिखा  है  ?

 श्री  राम  सिह  यादव  :  माननीय  मंत्री  ने  ठीक  सुझाव  दिया  है  और  इस  पर  काय॑  होना
 .  चाहिए  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  1984  में  लिखा  गया  हमारा  अन्तिम  पत्र  था  और  उसके  उत्तर  में  माननीय

 मुख्य  मंत्री  ने  एक  आश्वासन  दिया  था  ।
 दि

 झो  मूल  चन्द  डागा  :  राजस्थान  सरकार  का  क्या  उत्तर  है  ?

 श्री  बटा  एक  आश्वासन  दिया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्होंने  इंशोरेंस  दी  है  +  राजस्थान  सरकार  ने  कहा  है  हम
 लेकिन  अभी  बना  नहीं  है  ।

 श्री  मूल  चन्द  ड़ागा  :  अध्यक्ष  फुल-प्लैज्ड  धूनिवर्सिटी  बनाने  का  क्‍या  क्राइटेरिया
 :

 कहां  तक  पूरा  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  ।  आप  क्‍या  चाहते  हैं  जिससे  राजस्थान-को-आपरेशन
 :

 नहीं  करता  ॥

 ott  ओ  राम  सिंह  यादव  :  राजस्थान  सरकार  ने  अभी  अलग  से  यूनिवर्सिटी  खोलने  की  मांग

 की



 मौंखिक  उत्तर
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 —  विवि  रे  ४ फअियजपौ+७-+ललललन

 भरी  बूटा  सिह  :  अध्यक्ष  आप
 '

 सहमत  होंगे  कि  आई०  सी०  ए०  आर०  के  माध्यम  से

 करोड़  रुपया  इसਂ  यूनिवर्सिटी  को  बनाने  के  लिये  दिया  गया  इसके  अतिरिक्त  कितने  ही

 रिसर्च  प्रोजक्ट  भी  हैं  ।..  इतना  हेवी  इन्वेस्टमेंट  होने  के  बाद  भी  अगर  यूनिवर्सिटी  का  करैक्टर

 एप्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  नहीं  होता  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  वहां  की  प्रादेशिक  सरक  को
 कि  इसका  वह  एग्रीकल्चर  करंक्‍टर  रेस्टोर  करे  ।  एक  नई  यूनिवर्सिटी  के  लिए

 करोड़  रुपया  अच्छे  काम  के  लिए  लग  चुका  है  और  उन्होंने  बहुत  सारे  काम  भी  पूरे  कर  लिए  हैं  ।

 )  े
 थ्री  मूल  चन्द  मैं  तो  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  में  फुल-फ्लेज्ड  यूनिबसिटी

 कब  तक  खोल  दी  जायेगी  ?  सरकार  का  क्‍या  निर्णय  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  इसी  यूनिवर्सिटी  को  फुल-प्लेज्ड  बनाने  के  पक्ष  में  हैं  ।

 श्री  बलराम  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा

 राजीव  गांधी  जी  तथा  अन्य  व्यक्तियों  ने  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  वैज्ञानिकों  से लगातार  इस  बात
 का  आह्वान  किया  कि  देश  में  तिलहन  व  दालों  की  अधिक  पैदावार  देने  वाली  प्रजातियों  का  विकास
 करें  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  है--क्या  माननीय  मन्त्री  जी  बतलाने  की  कृपा
 करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्नं  तो  बस  इतना  है  कि  यूनिवर्सिटी  बनाई  जायेगी  या  नहीं  ।

 थी  बलराम  सिह  कब  :  माननीय  मन्त्री  जी  को  इसकी  जानकारी  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  यूनिवर्सिटी  बनाइये  ।

 झरो  बटा  सिह  :  हमारी  तरफ  से  यही  यूनिवर्सिटी  राजस्थान  सरकार  को  चाहिए  कि

 इसको  एश्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  का  करक्‍्टुर  दे  ।

 श्री  बटा  सिह  :  यह  एक  पूर्ण  विश्वविद्यालय  है  और  इतनी  धनराशि  इस  पर  खर्च की
 गई

 )

 भी  मूल  चन्‍्द  डागा  :  मन्‍्त्री  जी  यह  उत्तर  दे  दें  कि  कब  यूनिवर्सिटी  खोलेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  तो  कह  रहे  हैं  उसी  को  बनायेंगे  ।  इसी  का  नाम  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी
 होना  चाहिए  और

 यह  पहले  से  बनी  हुई  यूनिवर्सिटी

 समाचार  पत्र  उद्योग  द्वारा  अलमारी  कागज  का  आयात

 ]
 +265,  क्रो  अमर  राय  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  असंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  समाचार  पत्र  उद्योग  ने अखबारी  कागज  का  सीधे  आयात  करने  की  इच्छा  प्रकट
 की  और



 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  ने  र  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 शुलता  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वो०  एन०  :

 समाचार  विशेषकर  बड़े  समाचार  पत्रों  के  एक  वर्ग  से  थे  मांगें  रही  हैं  कि  उन्हें  विदेशी

 आपूर्तिकर्ताओं  से  अखबारी  कागज  का  सीधे  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 समाचार  पत्रों  के  इस  व॑ंगं  का  सामान्यतया  यह  विचार  है  कि  अखबारी  कागज  का
 सीधे  आयात  करने  से  उन्हें  अखबारी  कागज  बेहतर  शर्तों  पर  प्राप्त  हो  सकेगा  ।  सरकार  ने  मामले
 में  अंभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  ह

 क्री  अमर  राय  प्रधांन  :  सूचना  और  प्रसारण  विभाग  की  अखबारी  कागज  मृल्य  निर्धारण

 सलाहकार  समित  ने  जो  एक  नया  विभाग  जनवरी  से  मार्च  तक  के  चौथाई  वर्ष  के  लिए  सीमा

 शुल्क  सहित  मानक  अखबारी  कागज  का  मूल्य  5,990  रुपये  चिकने  अखबांरी  ..
 काक्ण  का  मूल्य  6,390  रुपये  निर्धारित  किया  यह  भी  सत्य  है  कि  खुले  बाजार  में  अखबारी

 काचज  के  बारे  में  जो  दर  आपने  निर्धारित  की  है  उससे  बहुत  ही  कम  दर  पर  बेचा  जा  रहा

 यह  बाजार  में  हो  रहा  आय  इससे  इनका र  कर  सकते  कुल  कितना  अश्वबारी

 कागज  आयात  किया  जा  रहा  है  तथा  कौन-सी  एजेंसियां  इस  अंखबारी  कागज  को  आयात

 करेंगी  ।

 क्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  वर्ष  1984-85  के  लिए  अनुमान  लगाया  गया  उसके  अनुसार
 आक्श्यकता  3.85  लाख  मीट्रिक  टन  कागज  की  इसमें  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  देश

 में  2  लाख  मरीद्रिक  टन  कागज  का  उत्पादन  होगा  ।  1.85  लाख  मीट्रिक  टन  कागज  का  आयात
 करने  की  आवश्यकंता  होगी  ।  यह  सारी  मात्रा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात  की  जाती

 दूसरी  कोई  अन्य  एजेंसी  इस  कार्य  को  नहीं  करती  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  पहले  वाले
 जाग  का  संबंध  मूल्य  का  निर्धारण  अखबारी-कंगज  उद्योग  से  वातचीत  करके  किया  जाता

 उनके  दो  प्रतिनिधि  मूल्यांकन  समिति  में  हैं  ।  दो  प्रतिनिधि  मूल्य  निर्धारण  समिति  में  जहां  तक

 मुझे  मालूम  है.कभी  भोौ  कोई  पक्षयरात  नहीं  किया  गया  समिति  मैं  दो  प्रतिनिधि  सूचना  और
 प्रसासण  मंत्रलय  दो  प्रतिनिधि  राज्य.व्यापार  निगम  तथा  अखबारी  कागज  उद्योग  के  हैं  और

 बहू  समिति  मूल्य  निर्धारित  करती  है  ।

 श्री  अबर  राघ  प्रक्षन  :  में  जानना  चाहता  हूं  कया  सरकार  छोटे  समाचार  पत्रों  को  रियायती
 दरों  पर  अखबारी  कागज  देने  के  लिए  तैयार

 हु

 श्री  बी०  ए०  गाडगिल  :  पहले  ही  उन्हें  रियायती  दर  पर  कागज  दिया  मा  रहा  है  और  सीमा
 ।  शुरुक  उनसे  धसूल  नहीं  किया  जाता

 श्री  एड्आर्डो  इस  अखबारी  कागज  की  समस्या  से  समयक़र  पत्रों  को  बडुत
 परेशानियों  तंथा  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  यहां  तक  कि  प्रेस  परिषद  ने  भी  कहा
 है  कि  उन्हें  काफी  परेश।न  किया  जाता  है  और  इससे  समाचार  पत्रों  को  स्वतंत्रता  पर  प्रभाव  पड़ता

 है  ।  मैं  कुछ  कहूं  इंससे  बेहतर  है  कि  प्रैस  परिषद  के  प्रतिवेदन  से  ही  उद्धृत  करू  हा

 महसूस  करती  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  अधिकतर  समाचार  पन्नों  की

 ठीक  से  सेव्य  नहीं  कर  रहा  समाचार  पत्र  कुछ  समस्याओं  का  सामना,कर  रहे  हैं  जैसे

 देर  से  कागज  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पैसा  वापिस  न  अखबारी  कागज



 मौखिक  उत्तर  ।  1  1983
 |] ली  वि  शि  —  —  जन  +++त+-+तत_+ढ हा  .

 का  समय  पर  समाचार  पत्रों  तक  न  राज्य  व्यापार  निगम.द्वारा  बहुत  अधिक  ऊपरी

 प्रभार  इकट्र  करना  आदि  ।  परिषद  का  यह  वित्नार  है  कि  राज्यं  व्यापार  जोकि

 अखबारी  कागज  के  आयात  करने  तथा  बांटने  में  एक  एकाधिकार  प्राप्त  संगठन  क ेसाथ

 समाचार  पत्रों  का  अनुभव  अच्छा  नहीं  रहा  अखबारी  कागज  के  देरी  से  आपूर्ति  किये

 आने  के  कारण  समाचार  पत्रों  के वितरण  के  मामलों  में  अत्यन्त  कठिनाई  आ  जाती  है  ।

 इस  त्रूटि  को  दूर  करने  के  लिए  परिषद  सुझाव  देती  है  कि  बड़े  समाचार  पत्रों  को  अपनी

 वार्षिक  मंजूरी  का  50  प्रतिशत  कागज  सीधे  ही  उन  संभरकों  जिनसे  राज्य  व्यापार

 निगम  का  ठेका  मंगाने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 यह  1981  में  कहा  गया  था  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  समाचार-पत्र  परिषद  की  इस  सिफारिश
 पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  मंत्रालय  के  अपने  उस  प्रस्ताव  का  कया  हुआ  जिसमें  समाचार

 पत्र  वित्त  निगम  बनाने  की  बात  फिल्म  वित्त  निग्म  की  तरह  समाचार  पत्र  वित्त  निगम  बनाने

 का  मंत्रालय  का  अपना  प्रस्ताव  था|  मैं  माननीय  मंत्री  से कोई  आश्वासन  चाहूंगा  अथवा  वह  इसके

 लिए  कुछ  करें  ।

 श्रो  वी०  एन०  गाडगिल  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  संबंध  है  जो  प्रैस  परिषद  की

 टिप्पणियों  के  बारे  में  ये  तों  की  गई  मेरे  विचार  में  हम  एक  मिनट  में  यह  निर्णय  नहीं

 ले  सकते  कि  इसे  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाये  अथवा  नहीं  ।  बहुत  से  मुद्दे  हैं  ।

 अगर  हम  निगम  के  माध्यम  से  नहीं  करते  हैं  तो  इससे  छोटे  समाचार  पत्र  बहुत  प्रभावित  होंगे  ।

 उनके  पास  भण्डारण  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  लेकिन  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  कुछ
 देशों  के  साथ  हमारे  समझौते  उनकी  अदायगी  रुपयों  में  अगर  हम  समाचार  पत्रों  को
 सीधी  अनुमति  देते  हैं  तो  इसमें  65  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्रा  का  प्रश्न  आता  है  और

 इसीलिए  हमने  अभी  तक  फैसला  नहीं  किया  है  ।  लेकिन  मैं  आपको  यहां  बता  सकता  हूं  कि
 जल्दी  ही  हम  अंखबारी  कागज  की  समस्या  के  सभी  जैसे  कागज  की  कुल

 ,  आयात  वर्तमान  नीति  तथा  अन्य  सभी  बातों  पर  नये  सिरे  से  विचार  करने

 रहे  हैं  ।  “

 श्री  एडआर्डो  फेलीरो  :  समाचार  पत्र  वित्त  निगम  के  प्रस्ताव  का  क्‍या  हुआ  ?

 झ्लो  बो०  एन०  गाडगिल  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  ।  अनुपस्थित  ।  श्री  जंगा  रेडी  ।  अनुपस्थित  ।

 श्री  लक्ष्मष्ण  मलिक  ।

 कम  लागत  के  सकामों  के  लिए  डिजाइन

 +268.  क्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  निर्माण  और  आवास  संत्रो
 कि

 बताने  की
 करेंगे  कि  :  हद

 ह्षपा

 क्‍या  देश  के  विशेषकर  तबाही  वाले  क्षेत्रों  में  स्थानीय  सामग्री  के
 लागत  वाले  मकानों  के  डिजाइन  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकारं  के  विचाराधीन

 गे  हम
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 क्‍या  हाल  ही  में  विपदाएं  अवशमन  अनुसंधान  और  व्यवहारਂ  पर  हुए
 अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  कुछ  सुझाव  दिए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्रों  अब्युल  :  और  हां  ।  -

 इस  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  बांस  इत्यादि  जैसी  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  सामग्रियों
 का  अच्छा  उपयोग  करते  हुए  मकानों  के  साधारण  डिजाइनों  के  स्व-सहायता  के  माध्यम  से  सुरक्षित
 तथा  दूर्घटना  रोधक  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 (ii)  किसी  दुघंटना  के  प्रति  सुदृढ़  बनाने  में  मितव्ययी  उपायों  को  ढूंढ़  निकालने  के  लिए
 विद्यमान  मकानों  का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ।

 (४)  विभिन्‍न  प्रकार  की  प्राकृतिक  दुर्घटनाओं  के  घटित  होने  के  बारे  में  सूचना  एकत्र
 की  जानी  चाहिए  तथा  उसे  लेखबद्ध  किया  जाना  चाहिए  ताकि  प्राकृतिक  खबरों  को  कम  करने  की
 नीतियां  और  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  आंकड़ा  आधार  प्राप्त  हो  सके  ।

 (1५)  दुर्घटना  में  कमी  करने  तथा  जानकारी  प्रसार  करने  ,  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया
 जाना  चाहिए  और  गतिविधियों  में  तेजी  लाई  जानी  चाहिए  4

 (२)  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  तथा  विशेषज्ञता  प्राप्त  संयुक्त  राष्ट्रीय  अभिकरणों  द्वारा  प्राकृतिक
 आपदाओं  में  कमी  लाने  की  प्रणाली  बनाने  के  छििए  अत्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  ।

 भो  लक्ष्मण  सलिक  :  लगभग  68  लाख  भूमिहीन  परिवार  ग्रा।मीण  क्षेत्रों  में  रहते  हैं जिनके
 पास  मकान  बनाने  के  लिए  जगह  नहीं  है  तथा  77  लाख  परिवार  ऐसे  हैं  जिनके  पास  मकान  बनाने
 के  लिए  जगह  तो  है  परन्तु  मकान  बनाने  या  वरतंमान  मकान  में  सुधार  करने  के  लिए  संसाधन  नहीं

 आपदाग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंइन  लोगों  को  सबसे  अधिक  नुकसान  हुआ  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं
 कि  क्‍या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  कम  लागत  की  आधास  योजना  शुरू  की  यदि  तो  वे

 राज्य  कौन  से  हैं  जहां  यह  योजना  चालू  की  गई  ऐसे  मकानों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  विभिन्‍न

 राज्यों  में  कम  लागत  के  मकान  बनाने  में  कितनी  धनराशि  खर्  की  जा  चुकी  है  ?

 श्रो  अब्बुल  गफूर  :  मकानों  की  व्यवस्था  करने  का  काम  राज्य  सरकारों  का  है  तथा  वे  ऐसे
 मकान  बना  रही  जहां  तक  लामत  के  मकानों  का  भिर्माण  करने  का  सम्बन्ध  आवास  तथा

 शहरी  विकास  निगम  जैसे  निंगमों  ने  बड़े  पैमाने  पर  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के

 लोगों  के  लिए  मकान  निर्माण  का  काम  शुरू  किया  तमिलनाडु  तथा  गुजरात
 में  यह  योजना  बहुत  सफल  रही  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंस्थित  बहुत  से  राज्य  इसमें  पीछे

 कम  लागत  की  आवास  योजना  के  बारे  में  फिर  कुछ  भीर  बातें  भी  जब  सरकार

 था  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  ऐसे  मकान  बनाता  है  तो  जो  पैसां  खर्च  हुआ  है  वह  उन्हें

 वापस  करना  पड़ता  है  ।  परन्तु  महाराष्ट्र  संरकार  ने  यह  प्रस्ताव  दिया  है  कि  वह  अपनी  निर्धारित
 में  से  पैसा  देगी  तथा  जिन  लोगों  के  मकान  बने  हैं  वह  उनसे  कोई  पैसा  नहीं  लेगी  ।  परन्तु

 जिस  समय  तमिलनाडु  तथा  केरल के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बहुप्रयोजनीय  सहकारी  समिति  या  ऐसी  -

 किसी  अन्य  योजना  के  अन्तर्गत  मकान  बनाये  गए  थे  तब  उन्होंने  का  लगभग  62  से  70
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 प्रतिशत  तक  वापस  कर  दिया  था  |  अतः  यह  ईंस  कार्य  को  तीव्रता  से  करने  का  प्रश्न  है  तथा  यह
 कंवल  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  तो  केवल  उनकी  सहायता  करने

 के  लिए  है  े
 श्री  लक्ष्ष्ण  मलिक  :  सम्मेलन  ने  कुछ  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  क्‍या  सरकार

 का  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्गित  करने  का  विचार  यदि  है  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 की  अवधि  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 श्रो  अब्बुल  गफूर  :  सातकीं  मोजना  को  अन्तिम  रूप  देने  का  कायेँ  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ
 है  ।  जहां  तक  सम्मेलन  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  है  ये  स्वीकार  की  जा  रही  सीमेंट  अनुसंधान
 संस्थान  तथा  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निमम  जैसे  देश  में  बहुत  से  संस्थान  ये  इस
 प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  हैं  कि  उन  लोगों  के  जिनके  पास  सर  छुपाने  के  लिए  भी  कोई

 नहीं  कम  खर्च  करके  बढ़िया  से  बढ़िया  मकान  कैसे  बनाएं  जा  सकते  केवल  इतना  ही
 नहीं  उन  क्षेत्रीं  में  जो  तुंफान  या  भूकम्प  प्रधान  क्षेत्र  ऐसे  मकान  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न
 प्रकार  के  अनुसन्धान  कार्य  चल  रहे  हैं  ताकि  बे  क्षतिग्रस्त  न  इसीलिए  इन  सभी  बातों  पर
 विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।  न

 ]

 क्रो  राम  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  क्‍या  यह  सच  है  कि  हुडको  ने  राजस्थान  प्रदेश  के
 अन्तगंत  पंचायत  समितियों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  वह्दां  पर  गरीबों  के  खास  कर  देहात
 में  रहने  वाले  लोगों  के  मकान  बनाते  के  लिए  दवये  की  व्यवस्था  की  जायगी  ।  -

 इसके  लिए  प्रोजेक्ट  भी  तंयार  की  गई  और  गरीब  लोगों  ने  आपके  आश्वासन  पर  पक्के  मकान
 बनाने  के  लिए  अपने  कच्चे  मकान  तुड़वा  लेकिन  अभी  तक  पंचायत  समितियों  को  इस  स्कीम
 के  तहत  कोई  रुपया  नहीं  दिया  गया  ।  पंचायत  समितियों  को  जो  आश्वासन  दिया  उसको

 दृष्टि  में  रखते  हुए  वया  मंत्री  महोदय  देखेंगे  कि  उस  रुपये  को  दिए  जाने  की  ब्र्यवस्था  की  जाये  ?

 श्री  अश्युल  गफूर  :  आपने  राजस्थान  के  बारे  में  जैसा  मैंने  पहले  बतला  दिया  है  यह्‌
 स्कीमें  तमाम  स्टेट्स  *  जिम्मे  व ेजितना  चाहें  एलाट  जो  स्टेट्स  ज्यादा  इफेक्टिवली  काम
 करती  जैसे  वर्गरह्‌  हैं,-वहां  पर  रुपया  खर्च  हुआ  उसको  वापस  भी  कर
 दिया  गया  ।  इसलिए  राजस्थान  गवमंमेंट  इसको  देखे  ।

 भ्रो  राख  सिह  यावव  :  पंचायत  समितियों  को  आश्वासन  दिया  गया  था  '**

 क्रो  अब्युल  गफ्र  :  राजस्थान  गव॑गेमेन्ट  जिस  तरह  से  भाहे  बनाये  ।

 क्री  सिह  पादंव  :  लेकिन  अभी  तक  रुपया  आपने  नहीं  दिया  स्कीम  आपके  यहाँ आा
 गई  आपकी  एशोरेंस  पर  गरीबों.ने  पक्के  मकान  बनाने  के  लिए  कच्चे  मकान  तुड़वा  दिये

 क्रो  अम्दुल  गफ्र
 :  ऐसी  खबर  मेरे  पास  है  कि  हुडको  ने  इन्कार  कर  दिया  यदि

 जाप  चाहें  तो  जानकारी  लेकर  बतलो  सकता  हूं  ।  ेृ

 ]  ह  ह '
 भी  चिन्तामणि  पाजणिश्रही  :  मन्त्री  महोदय  का  जवाब  कर  |  स्गत  वाले  मकानों  की  अपेक्षा

 अधिक  कीमती  लगता  भूतपूर्व  प्रश्नन  मन्‍्त्री  स्वर्ीय  आरीमती  इस्दिरा  जी  की  ग्रामीण  गरीब
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 लोगों  को  मकान  देने  की  इच्छा  के  कारण  भारत  सरकार  से  इस  विषय  को  20  सूत्री  कार्यक्रम  में

 शामिल  कर  है  4  इसीलिए  मैं  मातनीय  मन्‍्त्री
 से

 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  को  यह
 प्रा  लग  गया  है  कि  महान  की  समस्या  ग्रामीण  मरीब  लोगों  के  लिए  और  भी  अधिक  गंभीर  होती

 1  रही  है  ।  केन्द्रीव  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  एकीकृत  आयास  योजना  के  अन्‍्तग्रंत  ग्रामीण  गरीबों
 को  अपना  मकान  बनाने  के  लिए  केवल  1500  रुपये  दिये  गये  ।  परन्तु  इन  मकानों  को  बनाने  के

 लिए  यह  राशि  ठीक  तरह  से  खर्च  नहीं  की  क्‍योंकि  मकान  बनाने  के  लिए  1500  सपये  तो

 बहुत  कम  राशि  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर
 लिया  है  तैथा  क्‍या  इस  योजना  के  बारे  में  जानकारी  सी  जा  रही  है  तथां  सातवीं  योजना  में

 ग्रामीण  गरीब  लोगों  के  लिए  मकानਂ  निर्माण  को  भी  प्राथमिकता  दी  यदि  तो
 सरकार  ने  इसके  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 ]

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  जहां  तक  सातवें  प्लान  का  ताल्लुक  है--यह  बाल  सही  है  कि  हिन्दुस्तान
 में  हाउसिंग  प्राबलम  बहुत  ज्यादा  डिफिकल्ट  होती  जा  रही  है  बढ़  रही  लेकिन
 साथ  जो  भी  काम  हो  रहा  उसमें  अगर  हिन्दुस्तान  की  हर  स्टेट  गवर्नेमेंट  मुस्तेदी  से  काम  करे
 तो  सैन्ट्रल  एस्सिटेंस  के  जरिये  जो  भी  हो  सकता  कुछ  हद  तक  इस  डिफिकल्टी  को  कम  कर  देंगे  ।

 आपने  कहा  कि  रूरल  एरियाज  में  काफी  डिफ़िकल्टीज  मैं  एक  मिसाल  देता  हूं--हुडको
 का  इन्सेप्शन  जिस  दिन  हुआ  उस  रोज  से  28-2-1985  तक  3441  स्कीम्ज  सारे  हिन्दुस्तान  में
 सैक्शन  हुईं  ।  कहां-कहा  की  डिटेल्ज  इस  बक्‍त  मेरे  पास  नहीं  इनमें  डवेलिग  यूनिट्स
 1366605  हैं  और  इनके  अलावा  1005846  प्लाट्स  डवेलप  करके  इकानामिकली  वीकर
 सैक्शन्ज  जिनमें  40  परसेन्ट  वीकर  सैक्शन्ज  हैं  उनको  दिये  गये  ।  कौन-सी  स्टेट  है  जो  गरीबों
 के  लिए  ज्यादा  मेहनत  करती  यह  तो  स्टेट्स  से  जानकारी  मंगाने-से  पता  चलेगा  कि  उन्होंने
 अपनी-अपनी  स्टेट्स  में  क्या-बया  किया  लेकिन  यह  एक  लम्बा  प्रोसेस  है  ।  हुडको  के  बारे  में  मैंने

 बताया
 है  कि  इतनी  मुहत  में  इतने  यूनिट्स  बनाए  और  इतने  प्लाट्स  को  डेवलप  करके  एलोट

 किया  ।

 करशाााााााक  झा  लजनिनययय  +  की  कृपा

 धान  की  प्रति  हेक्टेयर  उपज  बढ़ाने  हेतु  उठाए  जाने  वाले  कदम

 ]

 270.  श्री  के०  राममृति  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ु

 ः  क्या  देश  में  देश में  में  घान  की  प्रति  हेक्टेयर  उपज  वृद्धि करने  कि०  ग्रा०  जबकि

 विश्व  में  धान  की  उपज
 का

 भ्रति  हेक्टेयर  औसत  कि०  ग्रा०  और

 .  यदि  तो  देश  में  प्रति  हेक्टेयर  धान  की  उपज  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  प्रयास
 किये  जा  रहे  हैं

 ?
 ॥॒

 कृषि  और  ग्रामोण  विकास  सम्त्री  बूटा  के  दौरान  भारत  में  धान

 की प्रति हेक्टेयर उपज किलोग्राम में धान की प्रति हेक्टार औसत उपज किलोग्राम .4$
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 देश  में  प्रति  हेक्टार  धान  की  उपज  में  वृद्धि  करने  के  लिए  दिए  जा  रहे  उपाय  निम्न

 प्रकार  हैं  उपज  देने  वाली  किस्मों'के  अन्तग्गंत  अधिक  से  अधिक  क्षेत्र  पैकेज  की

 उन्नत  पद्धतियों  को  किस्मों  का  जल  का  प्रभावी  उर्वरकों  का
 वर्धित  आवश्यकता  पर  आधारित  पौध  संरक्षण  उपाय  और  समस्या  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए

 उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  विकास  ।  इसके  के  दौरान  विशेष  चावल  उत्पादन
 कार्यक्रम  की  पहले  से  चल  रही  योजना  के  रूप  में  मध्य  उत्तर  प्रदेश

 और  पश्चिमी  बंगाल  के  छः  पूर्वी  राज्यों  के  चुनींदा  खण्डों  में  मार्गदर्शी  परियोजनाओं  की  एक
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई  ताकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इनश्राज्यों  में

 चावल  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 श्री  के०  राममूति  :  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिया  गया  जवाब  मेरे  प्रश्न  को  सामान्य  बनाने
 के  एक  प्रयास  के  सिवाय  और  कुछ  नहीं  मैं  तो  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कृषि
 मन्त्रालय  ने  चावल के  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?  देश  में

 धान  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  विश्व  के  औसत  उत्पादन  से  लगभग  किलोग्राम  कम  है  ।
 यह  अन्तर  कम  नहीं  इसीलिए  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  मन्त्रालय  इस
 समस्‍या  से  कब  से  कम  अवगत  है  ।  क्‍या  इसने  चावल  का  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इस
 कार्यक्रम  का  पता  लगाया  मैं  यह  जवाब  नहीं  चाहता  कि  आप  यह  बताएं  कि  ये  अधिक  उपज
 देने  वाली  परियोजनाएं  तथा  बीज  हैं  ।  ये  सभी  चीजें  आजकल  बहुत  सामान्य  हैं  ।

 मन्त्री  ने  कुछ  राज्यों  से  अग्रणी  के  रूप  में  विशेष  चावल  उत्पादन  कायंक्रम
 का  अभियान  चलाने  के  लिए  कहा  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इससे  चावल  की  विशेष
 किस्मों  का  उत्पादन  होगा  या  इसमें  उत्पादिता  बढ़ंगी  ॥

 क्री  बटा  सिह  :  मैंने  प्रश्न  के  अपने  मुख्य  उत्तर  में  यह  बताया  है  कि  सरकार  ने  हमारे  देंश
 में  धान  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  इसकी  किस्म  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  चुने  हुए  खण्डों  में  पहले
 से  ही  विशेष  अर्भभयान  शुरू  कर  दिया  परन्तु  मैं  यह  भी  उल्लेख  कर  दूਂ  कि  घान  के  उत्पादन
 स्तर  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  बड़ा  अन्तर  है  तथा  मध्य
 तथा  उत्तर  जो  मुख्य  रूप  से  धान  पैदा  करने  वाले  राज्य  में  उत्पादन  स्तर  कम  जो
 राज्य  परम्परागत  घान  पैदा  करने  वाले  राज्य  नहीं  हैं  जैसे  पंजाब  तथा  उनमें  उत्पादन
 में  वृद्धि  हुई  जिन  राज्यों  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  उनमें  समस्या  वैसी  नहीं  है  जैसी  कि  अक्िक
 धान  पैदा  करने  वाले  राज्यों  की  यहां  मुख्य  रूप  से  पानी  को  व्यवस्था  की  समस्या  हमें
 कोई  ऐसा  तरीका  निकालना  है  जिससे  इन  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  पानी  के  संसाधनों  का  अधिक  से
 अधिक  उपयोग  हो  सके  तथा  अधिक  पैदावार  देने  वाले  बीजों.की  कुछ  किसमें  शुरू  की  जा  सकें  जो

 पूर्वी  क्षेत्र  में  अधिक  भागों  मे  उपलब्ध  पानी  में  भी  कारगर  सिद्ध  हो  भारतीय  कृषि
 सन्धान  परिषद  ने  प्रायोगिक  परियोजना  के  माध्यम  से  इन  चुने  हुए  राज्यों  में  धान  का  उत्पादन
 बढ़ाने  कें  लिए  एक  बहुत  अच्छी  योजना  तैयार  की  है  जो  चने  हुए  खण्डों  में  शुरू  की  गई  है  ।

 श्री  के०  राममूर्ति  :  मन्त्री  महोदेय  बड़ी  सुगमता  से  मेरे  प्रश्न  को  टाल  रहे  मैं  एक
 बहुत  ही  विशेष  प्रश्न  पूछ  रह  हूं  कि  क्‍या

 योजना
 में  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  क्रूर्थात्‌

 इसकी  विशेष  किसमें  तंयार  करने  या  उत्पादन  बढ़ाने  की  परिकल्पना  की  गई  उन्होंने  इस  प्रश्न
 का  जवाब  नहीं  दिया  मुझे  आपका  संरक्षण  चाहिए  ।

 -
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 ...  श्री  बूटा  सिह  :
 प्रश्न  को  टालने  की  कोई  बात  नहीं  धांन  की  अधिक  उपज  देने  बाली

 किस्मों  के  कार्यक्रम  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  से  सहयोग  मिलता  मैं  इसी  पर

 जोर  देने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  |

 नई  प्रौद्योगिकी  के  प्रचार  के  लिए  हमारे  पास  एक  योजना  भी  है  जिसमें  घान  का  नया

 कम्युनिटी  नसंरी  कार्यक्र  मिनिकिट  तथा  विस्तार  कार्िकों  का  प्रशिक्षण  शामिल  है  ।  ये

 कम्युनिटी  नसेरी  योजनाए  हैं  ।  मैं  इसके  उत्पादन  की  मात्रा  भी  निर्धारित  करने  जा  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  इस  प्रश्न  का  साधारण-सा  जवाब  इसका  उत्तर  है  कि  अच्छी  क्िस्म

 तथा  अच्छी  तकनीक  के  बरगर  अधिक  उत्पादन  नहीं  हो  सकता  ।

 क्री  बूटा  सिंह  :  मैं  भी  इसी  पर  जोर  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्पादन  के  लिए  दोनों  ही  आवश्यक  हैं  ।

 श्री  बूटा  सिंह  :  मैं  भी  यही  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  भारत  सरकार  भारतीय

 अनुसन्धान  परिषद  तथा  विस्तार  सेवा  के  माध्यम  से  यही  करने  का  प्रयास  कर  रही  सभी  भाग

 लेने  वाले  किसानों  को  आदान  की  कीमत  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रति  हैक्टेयर  नर्सरी  के

 लिए  1500  रुपए  की  राजसहायता  दी  जाती  उगाई  गई  पौध  को  बहुत  ही  कम  दाम  में

 दूसरे  किसानों  में  वांट  दिया  जाता  इस  कार्यक्रम  का  प्रसु्व  उद्दे  श्य  बोने  क ेसमय  को  पहले
 रखना  ताकि  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  तथा  रबी  की  फसल  के  लिए  खेतों  को  समय  पर  खाली

 किया  जा  सके  ।  नर्सरीਂ  के  अधीन  क्षेत्र  जो  सन्‌  1979-80  में  13.951  हैफ्टेयर
 अब  सन्‌  1984-85  में  बढ़कर  23,250  हेक्टेयर  कर  दिया  गया  है  |

 नव  विकसित  विभिन्‍न  प्रकार  के  बीजों  पर  किसानों  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  बाद  मिनिकिट
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नव  विकसित  तथा  पूर्व  विकसित  किस्म  के  बीज  थोड़ी  मात्रा
 में  किसानों  के  खेतों  पर  प्रदर्शन  के लिए  निःशुल्क  सप्लाई  किये  जाते  जिससे  विभिन्‍न  प्रकार  के
 बीजों  से  विविध  प्रकार  का  उत्पादन  करने  में  सुविधा  हो  सके  ।  सन्‌  1980-81  में  0.5  लाख
 मिनिकिट  वितरित  किये  गये  जबकि  सन्‌  1984-85  में  12.5  लाख  मिनिकिटों  का  वितरण
 किया  यही वे  भारी  प्रयास  जो  भारत  सरकार  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के
 माध्यम  से  उन  क्षेत्रों  में  धान  के  उत्पादन  तथा  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रही
 जो  हमारे  देश के  पूर्वी  क्षेत्र  में  परम्परागत  रूप  से  घान  उगाने  वाले  क्षेत्र

 श्री  के०  राममूति  :  मुझे  आशा  है  कि  मन्‍्त्री  महोदय  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  कि  क्रषि  मूल्य
 आयोग  ने  जो  खरीद  मूल्य  निर्धारित  किया  है  वह  भी  किसानों  के  लिए  प्रोत्साहनकारी  नहीं  है
 जिसके  परिणामस्वरूप  देश  में  कम  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  हमारे  देश  में  इस  मूल्य  के  निर्धारण  के
 मामले  में  अभी  तक  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  अपनाने  का  प्रयास  नहीं  किया  गया

 ॥

 अध्यक्ष  मह्लेदय  :  तियम  193  के  अधीन  हम  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  कर  चूके  .  उसे
 अब  मत  उठाइए  ।  लाभकारी  मूल्यों  पर  पूरे  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  थी  |  हमने  इस  पर  पूर्ण  रूप
 से  चर्चा  की  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  कोई  और  प्रश्न  पूछें  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रायोगिक  योजना  के
 अन्तगंत  प्रत्येक  खण्ड  को  चावल  की  गहन  खेती  करने  के  लिए  कितंनी  धनराशि  दी  जाती  है  तथा

 योजना  के  लिए  कितने  वर्षों  के  लिये  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ।
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 ----  फा-+--तुनुु  _

 ...._  क्या  पंचायत  समितियों  के  लिए  आबंटित  की  गई  धनराशि  सभी  राज्यों  में  खर्चे  कर  दी
 ड़  5 .  a  |  ।

 गई  है  तथा  क्या  सरकार  इस  योजना  अघीन  कुछ  और  पंचायत  समितियों  को  शामिल  करने

 जा  रही  है
 ?  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  पूर्व  उल्लिखित
 6  पूर्वी  राज्यों  के  5।  चुने

 हुए  ब्लाकों  में  सभी  प्रायोगिक  परियोजनाओं  को  1984-85  के  दौशन  ,

 कृषि  उपकरण  तथा  भूमि  विकास  आदि  जैसी  अल्पकालीन  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिए  शुरू  किया
 गया  विभिन्‍न  विकासात्मक  उपायों  के  लिए  इन  राज्यों  को  अनुदान  के  रूप  में  5  कंशेंड  रु०

 किए  गए  थे  ।
 मंजूर

 यदि  आप  प्रत्येक  मद  का  अलग-अलग  ब्यौरा  एक

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  मैं  एक  छोटा-सा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  और  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  तमिलनाडु  और  आंध्र  प्रदेश  जैसे  फारम्परिक  रूप  से  बावल  की
 जे  >  जय  रु

 फसल  उगाने  वाले  राज्यों  को  सहायता  देने  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 ओऔ  बूटा  सिह  :  जब  मैंने  कहा  था  राज्यਂ  तो  इसका  यह  तात्पर्य  नहीं है
 इसमें  अन्य  राज्य  शामिल  नहीं  हैं  ।  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  कर  रहा  था  कि  एक  क्शिष  अभियान

 शुरू  किया  गया  है  ।  हरियाणा  और  महाराष्ट्र  को  जो  सहामता  अब  मिब्‌  रही  है  वह

 मिलती  रहेगी  ।

 भारत  में  तिलहनों  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन

 .  अनुकाव  ]

 +271,  श्री  इन्द्रंजोत  गुप्त|
 :

 श्री  अमर  सिह  रांठवा  :

 क्या  कृषि  और  ब्रप्मोंण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिलहनों  के  बारे  में  कितने  वैज्ञानिक  शोध  कार्य  कर  रहे  हैं  और  छठी  योजना  के  दौरान

 इस  कार्म  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया

 बया  विश्व  के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  तिलहनों  का  प्रति  हेक्टेयर  उरपावन

 कम

 क्‍या  बड़े  पैमाने  पर  और  ऊंचे  दामों  में  वनस्पति  तेलों  का  आयात  करना  अनिवार्य

 गौर
 वर्ष  1982  से  1984  की  अवधि  में  देश  में  कितनी  मात्रा  में  कनस्वत्ति  तेल  और

 का  उत्पादन  किया  ससा  ?
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 se  कूल  नै  जा  णनणणणणण
 हुआ  व्यय  निम्न  प्रकार  है  :--

 :  चर्च  धनराशि

 1980-81  109.88

 1981-82  130.04

 1982-83  (143.89

 1983-84

 *
 141.07

 1984-85  5  105.56

 है 1985

 खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  वाबिक  उत्पादन  1983  के  आरत  में

 उगाए  गए  विभिन्‍न  तिलहनों  की  प्रति  हैक्टार  भोसत  उपज  विश्व  के  प्रति  हैक्टार  औसत  उत्पादन  से

 कम  चुनिंदा  तिलहनों  के  संबंध  में  यह  कुछ  देशों  के  मुकाबले  अच्छी

 खाच्ञ  तेलों  की  कुल  सांग  ओर  देशी  उत्पादन  के  बीच  अंतर  इस  हेतु
 उपायों  के  रूप  में  खाच्च  तेलों  का  आयात  करके  इस  अंतर  को  पाटा  जाता

 उगाए  गए  तिलहनों  और  उनके  समतुल्य  तेल  की  मात्रा  निम्नलिखित  :--
 —_——

 वर्ष  समतुल्य

 मी०  ह
 1982-83  2-83  100.0  25.2

 1983-84  128.1  32.0.  *

 1984-85  5  130.0  33.0

 इस्ाज्ोल  माननीय  मंत्री  जी  ने  उल्लेख  किया  है  कि  मांग  और  उत्पादन  में  अंतर्र

 होने  के  कारण  तिलहनों  और  तेलों  का  आयात  करना  पड़ता  उन्होंने  बताया  कि  यह  एक  -

 अस्थायी  उपाय  है।.मैं  उनसे  जानना  चाहूंगा  कि  अभी  समाप्त  हुए  वर्ष  अर्थात्‌  1984-85  के

 दौरान  आयात  किए  गए  खाद्य  तेलों  की  कुल  लागत  कितनी  क्‍या  यह  सही  है  अथवा  नहीं  कि

 खाँद्य  तेलों  के  आयात  पर  व्यय  की  जाने  वाली  कुल  राशि  संभवतया  1500  करोड़  रु०  से  ऊपर

 है  और  पेट्रोलियम  के  बाद  खाद्य  तेलों  का  सर्वाधिक  महंगी  आयातित  भदों  में  स्थान  आता  ।  और

 यदि  ऐसा  है  तो  कया  वे  हमें  बताएंगे  कि  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने  के  बावजूद  यदि  हम

 उनके  द्वारा  दिए  छः  साल  के  आंकड़ों  को  जोड़े  तो  थे  लगभग  800  करोड़  रु०  या  1000  करोड़  रु०

 500  वैज्ञानिक  पूर्णकालिक  तौर  पर  काम  कर  रहे  हैं--ऐसा  क्‍यों  है  कि  न  तो  प्रति  एकड़

 उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  न  ही  कुल  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 मेरे  पास  कृषि  विभाग  की  वर्ष  1982-83  की  वाषिक  रिपोर्ट  के  आंकड़े  हैं  ।  पिछले 30

 सालों  में  जब  से  गणराज्य  घना  1950-51  से  1980-81  के  दोरान  तिशहनों  की  फसल  के

 लिए  कृषि  क्षेत्र  166.40  लाख  हैक्टेयर  से  ब्रढ़कर  176.02  लाख  हैक्टेयर  हो  गया  है  लेकिन
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 1980-81  में  उत्पादन  96.30  लाख  टन  से  घटकर  93.72  लाख  टन  रह  गया  ।  इसका  अर्थ  है  कि

 1951  में  पैदा होने  वाली  उपज  प्रति  एकड़  579  सें  घटकर  1980-81  में  532  हो  गई  30

 सालों  में  हम  यहां  तक  पहुंचे  हैं  ।
 ह

 मैं  उनसे  जानना  चांहूंगा  कि  क्या  यह  सही  है  अथवा  नहीं  कि  तिलहनों  तथा  तेल  का

 आयात  करने  का  यह  अस्थायी  उपाय  तथा  आयात  पर  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 करना
 *  तब  तक  जारी  रहेगा  जब  तक  प्रति  एकड़  उत्पादन  में  बृद्धि  नहीं  होती  ।  इससे  तो  विदेशी

 भुद्रा  बहुत  जल्द  समाप्त  हो  जाएगी  ।  उन्हें  ऐसी  असन्‍्तोषजनक  परिस्थितियों  के  लिए
 देना  चाहिए  ।

 स्पष्टीकरण

 श्री  बूटा  सिह  :  माननीय  मंत्री  जी  जानते  होंगे  कि  देश  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  का  सामना

 क्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  हर  साल  ।

 श्रो  बटा  पिछले  3-4  सालों  से  लगातार  पड़  रहा  यदि  माननीय  मंत्री

 राज्यों  में  की  हालत  के  संबंध  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रतिवेदनों  पर  नजर  डालें  तो
 बे  पूर्णतया  संतुष्द  होंगे  ।  खेतों  में  जाने  पर  भी  स्पष्ट  पता  चुल  जायेगा  कि  पिछले  तीन-चार  सालों

 से  सूखे  की  स्थिति  चल  रही  1982-83  2-83  में  देश  में  सबसे  भंयकर  सूखा  पंड़ा  था  |  इसके  बावजूद
 ऐश  अपने  को  संभाले  रहा--सूखे  से  तो  देश  का  क्षि  उत्पादन  ही  समाप्त  हो  सकता  था--लेकिन

 इस  दिशा  में  हमारे  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  की  जा  रही  कड़ी  मेहनत  तथा  व्यापक  अनुसंधान  के

 कारण  ही  देश  अपने  को  संभाले  रख  वैसे  तो  ये  किसान  लोग  ही  हैं  जिन्होंने  इने  अनुसंधान
 कार्यक्रमों  को  लागू  किया  है  ।

 ॥

 *

 *  माननीय  मंत्री  उत्पादन  के  आंकड़ों  का  कर  रहे  थे  ।  उनकी  जानकारी  के  लिए  मैं
 बता  दं  कि  जिस  वर्ष  सबसे  अधिक  सूखा  पड़ा.उस  वर्ष  देश  में  87.4  लाख  टन  पैदावार  हुई  थी
 जोकि  ,  अब  बढ़कर  130  लाख  टन  हो  गई  है  ।  यह  कोई  कम  उपलब्धि  नहीं  है  ।  इस  पर  हमें  ग॑

 .  होना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  मांग  और  पूति  के  बीच
 अंतर  को  पाटा  जाना  चाहिए  और  देश  में  खाद्य  तेलों  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  खाद्य-तेलों  के

 आयात  द्वारा  अस्थायी  तौर  पर  इस  अंतर  को  समाप्त  किया  जा.रहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  आयात॑  के  संबंध  में  राशि  का  उल्लेख  किया  क्या  मैं  उनके  ध्यान  में

 यंह  वात  लाऊं  कि  1983-84  में  खाद्य-्तेलों  क ेआयात  पर  1,319  करोड़  रुपए  व्यय  हुए  थे  जबकि
 1984-85  5  के  जनवरी  तक  410  करोड़  रुपये  ब्यय  हुए  इससे  स्पष्ट  है  कि  हम  देश

 में  तिलहन  की  पैदावार  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  इस  संबंध  में  बहुत  कुछ  किया  जाना  चाहिए
 क्योंकि  ज्यादातर  तिलहन  सूखी  खेती  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।  जहां-जहां  सिंचाई  की  व्यवस्था  है  वहां
 तिलहन  की  खेती  बंद  हो  जाती  उसका  स्थान  बढ़िया  फसलें  ले  लेती  जहां  भी  सिंचाई
 की  व्यवस्था  है  वहां  किसान  तिलहन  की  बजाय  चावल  या  गेहूं  बोते  अतः  तिलहनों  तथा  दालों
 के  मामले  में  यह  समस्या  आड़े  आती  है  ।  हमें  चाहिए  कि  हम  प्रचार'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  ।  हमें  उस  विंचार  करना  -
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 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  बात  और  आपसे  अजे  करना  चाहता  आप  भी  बैठे  फूड  एंड

 सिविल  सप्लाई  मिनिस्टर  भी  बैठे  कल  परसों  जब  मैं  आया  था  तो''*

 [  अनुवाद

 तिलहनों  की  बढ़िया  फसल  मंडी  में  आ  रही  है  ।

 भी  बूटा  इस  बार  अपेक्षाकृत  कम  वर्षा  हुई  लेकिन  इससे  इस  फसल  को  फायदा

 होगा  क्‍योंकि  तिलहन  के  पौधों  को  कोई  बीमारी  नहीं  लगी  है  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  किसानों  को  कम  कीमत  मिलेंगी  ।

 )

 झी  बूटा  एक  माननीय  सदस्य  का  कहनौ  है  कि  कीमतें  गिर  रही  हैं  ओर  एक  का

 कहना  है  कि  बढ़  रही

 )

 भी  बूटा  मैं  फसल  उगा  रहा  हूं  ।  तेल  किसी  और  द्वारा  बनाया  जा  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  राव  क्राप  आ  रही  है,-उसको  खरीदने  का  बंदोबस्त  देख

 ग्ोर्ट  प्राइस  का  भी  देख  लीजिए
 ***

 ]

 .._
 यह  सब  मुझे  लोग  कह  रहे  मैं  इसे  राव  बीरेम्द्र  सिह  के  नोटिस  में  लोना  चाहता  हूं  ।

 आप'*''पहले  तंयारो  कर  ले  ।

 खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रो  धीरेन्र  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  प्राइसेस
 ज्यादा  न  गिरे  ।

 ]

 ग्रो  इन्रजीत  गुप्त  :  वनस्पति  तेल  निर्माताओं  की  लाबी  बहुत्‌  शक्तिशाली  वे  उत्पादन

 बढ़ाने  के  बजाय  सरकार  द्वारा  आयात  किए  जाने  को  अधिक  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 यह  एक  महत्वपूर्ण  सवाल  इस  पर  हाफ  एन  आवर  में  डिसकशन  करवाइए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ठीक  करवायेंगे  ।

 )

 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  नवीन  प्रयास  किए  यए  प्रधान  मन्त्री  वहां  जा  रहे
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 न लिखित  उत्तरਂ
 '

 |  1985

 प्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 छोनी  उच्ोग  में  लाइसेंस  देने  के  लिए  संशोधित  विशालिदेश

 +266.  श्री  बालासाहिव  विखे  पाटिल  :  क्‍या  श्षाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीनी  उद्योग  में  लाइसेंस  देने  के  लिए  संशोधित  दिशानिर्देशों  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  किन*किन  संमठनों  ने  अपने  सुझ्नाव्र  दिए

 क्‍या  सरकार  ने  उन  पर  विचार  किया  है  और  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  और  े  ु

 सरकार  का  दिशानिर्देशों  को कब  तक  अन्तिम  रूप  देने  का  विचार  है  ?

 *  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेन्अ  :  हां  ।

 उंद्योग  में  लाइसेंस  देने  संशोध्चित  मार्गदर्शी  के  बारे  में  नेशनल
 फैडरेशन  आफ  कोआपरेटिव  शुगर  फैक्द्रीज  लिमिटेड  तथा  इण्डियन  शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  से
 औपचारिक  रूप  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  लाइसेंस  देने  संबंधी  संशोधित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  बो  30.9.1985  5  क्षक

 लागू  मुख्यतः  सन्तुलित  अन्तक्षेत्रीय  विकास  को  सुनिश्चित  करने  की  कल्पना  की  गई  चुने  हुए
 इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  गुण-दोष  के  आधार  3500  टी०  सी०  डी०  से  अधिक  विस्तार
 करने  वाले  यूनिटों  में  कृषि-औद्योगिक  कमम्प्लेक्स  की  स्थापना  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 चूंकि  संशोधित  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  24  1984  की  प्रैस  रिलीज  द्वारा  पहले  ही  अधिसूचित

 किए
 जा  चुके  समय  मर्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  अन्तिम  रूप  देने  का  अश्न  महीं

 उठता  ।
 क्रो

 महानगरों  में  झुग्गीवासियों  को  आवास  सुविधाएं  प्रदान  करना
 ञ  ;

 ]
 #267.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  झुग्गीवासियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  कितने  लोग
 कल+त्ता  और  मद्गास  में  रहते  हैं  हु

 उन्हें  आवास  सुविधाएं  प्रदान  करने  संबंधी  योजना  की  रूपरेखा  क्या  और  इसके
 कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 इस  सम्बस्ध  में  प्रत्येक  महानगर  के  लिए  1985-86  के  वर्ष  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए  ओर

 22
 मु



 1907  लिखित  उत्तर
 मा  जप  जाप  ही

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रति  वर्ष  और  चालू  वर्ष  दौरान  प्रत्येक  महानगर  में

 झुग्गीवासियों  की  संख्या  में  कितनी  बृद्धि/कमी  हुई
 ह

 निर्माण  और  आवास  मंत्रो  अब्दुल  :  राज्य  में  झुग्गी  निवासियों  की  संख्या  का
 पता  लगाने  के  लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  न ेकतिपय  बस्ती  निवासियों  की  संख्या  का  पता  लगाया  है  ।
 विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  यथा  पता  लगाई  गयी  मलिन  बस्ती  जनसंख्या  का  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  राज्य  सरकारों  द्वारा  यथा  सूचित  .  कलकत्ता

 महानगीय  विकास  तथा  मद्रास  महानगरीय  शहरों  की  मलिन  बस्ती

 संख्या  क्रमशः  18.00  28.31  30.28  लाख  तथा  13.77  लाख  है  ।
 ,

 सरकार  की  वतंमान  नीति  बेघर  लोगों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आवास

 सुविधायें  प्रदान  करने  की  झुग्गी  निवासियों  या मलिन  बती  जनसंख्या  के-बारे  में  उद्देश्य  क्षेत्र

 की  योजना  के  अन्तगंत  नगरीय  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुधार  के  लिए  बरसाती
 पानी  की  गलियों  में  खड़ंजे  पथ  प्रकाश  तथा  सामूहिक  स्नानगृहों  और  शौचालयों
 के  प्रावधान  जैसी  सुविधाओं  द्वारा  मलिनवस्तिथों  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  योजना  को  आरम्भ
 करना  है  |  जनसंख्या  के  आथिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  -  की  योजना  के  अन्तगंत

 झुग्गी  निवासी  आवास  सुविधाओं  के  पात्र  हैं  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाभभोगियों  को  3,000
 रुपये  प्रति  एकक  तक  की  ऋण  सहायता  दी  जाती  है  जिसे  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  20  से  25
 वर्षों  की  अवधि  में  अदा  किया  जा  सकता  28.2.1985  तक  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान
 इस  योजना  के  अन्तर्गत  8.02  लाख  आवास  एकक  निर्मित  किए  गए  हैं  ।  आथिक  दृष्टि  से  कमजोर
 वर्गों  की  आवास  योजनायें  आरम्भ  करने  के  लिए  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  राज्य  सरका
 आवास  अभिकरणीं  तथा  विकास  प्राधिकरणों  को  भी  सहायता  देता  इस  योजना  के  अन्तर्गत
 28.2.1985  तक  8.38  लाख  आवास  एककों  का  निर्माण  पूरा  हो  गया  सातवीं  योजना  अवधि
 के  दौरान  इन  योजनाभों  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  आध्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्मों  या  मलिन

 सती  निवासियों  की  सम्पूर्ण  जनसंख्या  को  लाभान्वित  करना  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 ह

 पु  चूंकि  ये  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  तथा  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  इसलिए
 यह  सूचना  उनसे  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 ेफ  राज्यों  में  झंग्गी  निवासियों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के लिए  अखिल  भारतीय  स्तर
 पर  कोई  क्स्तित  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 विवरण

 राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  यथा  सूचित
 पता  लगाए  भए  मलिन  बस्ती  जनसंख्या

 |

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  पता  लगाए  गये  मलिन  बस्ती  जनसंख्या

 ।  2  रा  __ ...
 1.  आस्फ्र

 रा  .
 2857955.....

 2.  असम  123589
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 24

 1  2

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6,  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  और  कश्मीर

 8.  कर्नाटक

 9.  केरल

 +  10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय

 14.  नागालैष्ड

 उड़ीसा

 “15.  पंजाब

 16.  राजस्थान

 17.  सिक्किम

 18.  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा

 20.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पश्चिम  बंगाल

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 संघ  दिल्‍ली
 2.  दमंण  और  द्वीव
 3.  लक्षद्वीप
 4.  मिजोरम

 5.  पाण्डिचेरी

 1  1985

 3
 ली

 32699  28

 627000

 574452

 जनगणना  की
 जनगणना  के

 अनुसार

 66000

 282025

 2425

 2676000

 2580000

 3028000

 नगर  विकास

 उपसब्ध नहीं कसएखभभजजफएमप-ह8$मपई/भ/भजफ_
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 लिखित  उत्तर

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन

 ]
 +269.  श्रो  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  कृषि  ओर  प्रासीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 '

 ः

 इस  वर्ष  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ
 क्‍या  इस  वर्ष  आदानों  के  उपयोग  में  काफी  वृद्धि  हुई

 क्‍या  छठी  योजना  के  उत्पादन  प्राप्त  हो  और

 खाद्यान्न  की  अधिक  उपज  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  विभिन्‍न  कदम

 उठाए  जा
 रहे  हैं

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बटा  खरीफ  और  रबी  फललों  के
 उत्पादन  के  अंतिम  अनुमान  सभी  राज्यों  से  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  वास्तव  रबी  के  अनुमान
 अभी  देय  नहीं  हुए  अतः  इस  समय  1984-85  के  दौरान  समग्र  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बताना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 है
 हां  ।

 .  राज्यों  से  प्राप्त  हुई  प्राथमिक  रिपोर्ट  के आधार  पर  हाल  ही  में  यह  मूल्यांकन  किया
 गया  है  कि  1984-85  के  दौरान  खाद्याननों  का  उत्पादन  छठी  योजना  लक्ष्य  के  1536  लाख
 मीटरी  टन  से  मामूली  कम

 ,..  अत्यावश्यक  आदानों  अर्थात  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के
 पौध  संरक्षण  उपायों  आदि  के  उपयोग  में  वद्धि  करने  के  देश  में  फसल  उत्पादनों

 को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  मिनिकिटों  का  निःशुल्क  राज्य  स्तर  के  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  का  आयोजन  लाभकारी  मूल्य  नीति  प्रौद्योगिकी  आदि  का  अन्तरण  बआादि
 शामिल  हैं  ।  धि

 सूखा-प्रबंण  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 *272.  श्री  बी०  बो०  देसाई  :  क्या  कृषि  और  प्रासमीण  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  सामाजिक-आधथिक  अध्ययन  संस्थान  के  क्रषि  वैज्ञानिकों  ने  सूखे  की
 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सूखा-प्रवण  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  आवश्यकता

 पर  बल  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  सुझावों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इन  सुझावों  को  किस  हद  तक  क्रियास्वित  कर  दिया  गया

 क्‍या  सभी  राज्यों  ने  ऐसे  प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  समर्थन  किया  और

 सरकार  भविष्य  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  अन्य

 25.



 लिखित  उत्तर  1  1985

 कौन  से  कदमों  पर  विचार  कर  रही  है

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  चन्वूलाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  को  दीघंकालीन  उपाय  के  रूप  में  चौथी  पंचवर्षीय  से
 लागू  किया  जा  रहा  ताकि  जल  एवं  पशुधन  संसाधनों  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  तथा

 पारिस्थितिक  संतुलन  को  बनाये  रखने  के  लिए  योजनाओं  द्वारा  सूखे  के  हानिकर  श्रभावों  को  कम
 किया  जा  सके  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भूमि  और  नमी  सूखी  भूमि  पर  वनरोपण
 और  चरागाहू  पशुधन  विकास  आदि  की  योजनाएं  शामिल  हैं  ।  इस  मंत्रालय  की
 प्रेरणा  से  स्थापित  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  द्वारा  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  चुनिंदा
 सूखा-ग्रस्त  इलाकों  में  विभिन्‍न  तकनीकी  विभागों  की  सहायता  इस  कार्यक्रम  की  योजना  बनाई

 है  ओर  उसे  लाग  किया  जाता  यह  कार्येक्रम  क्षत्रीय  आधार  पर  चलाया  जाता  है  और

 इस  दिशा  में  चुने  गये  छोटे-छोटे  जल  संभरों  को  समन्वित  आयोजना  हेतु  लिया  जाता  है  जिनमें
 विभिन्‍न  विभागों  के  कार्यक्रम  शामिल  किये  जाते  इस  कार्यक्रम  को  सातवीं  योजना  में  भी  जारी

 का  प्रस्ताव

 मजदूर  संघों  को  सदस्यता  को  जांच

 *273.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  श्रभ  सत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मजदूर  संघों  की  सदस्यता  की  जांच  के  लिए  अपनाई  जाते  वाली  नई  प्रक्रिया  के

 रे  में  सरकार  को  सम्बन्धित  पक्षों  की  सहमति  प्राप्त  हो  गयी  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  टीਂ  :  और  31-12-1980  की
 स्थिति  के  अनुसार  सत्यापन  अकड़ों  की  घोषणा  करते  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियन  संगठनों  के  साथ
 परामर्श  करके  इस  बात  पर  विचार  करने  का  निर्णय  किया  गया  कि  कया  वर्तमान  सत्यापन  प्रक्रिया
 में  किसी  संशोधन  की  आवश्यकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  मुख्य  श्रमायुक्त  ने  केन्द्रीय  ट्रेड

 यूनियन  संगठनों  से  अनुरोध  किया  कि  वे  अपने  सुझाव  भेजें  और  मुख्य  श्रमायुंक्त  ने  11-2-1.9 8  5
 गे  उनके  प्रतिनिश्चियों  से बेठक  की  ।  प्रतिनिधियों  ने  यह  निर्णय  लिया  कि  के  आपस  में

 चारिक  बैठकें  करें  ताकि  आम  राय  हो  सके  ।  उन्होंने  13-3-1985  और  20-3-1985  को  पहले
 ही  दो  बार  क्चिर-बिमर्श  कर  लिया

 इन्दिरा  गांधी  पर  दूरदर्धाम  फिल्म

 *274.  श्री  बुज  मोहन  शहस्सी  :

 को  राम  भगत  पासवान  :

 क्या  सूचना  और  शसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिलबर  चेलिएस  प्रोडक्शन  के  जूडिय  डि  पाल  को  इन्दिरा  बांधी  पर
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 एक  चार  धण्टे  की  दूरदर्शन  फिल्म  बनाने  की  अनुमति  प्रदान  की  है  और
 यदि

 तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्‍या

 पु  कया  उक्त  फिल्‍म  की  पटकथा  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  है  और  यदि  तो

 ;
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  लिए  किस  स्रोत  से  वित्तीय  सहायता  का  प्रबन्ध  करने  का  विज्ञार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  अंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थी०  एस०

 नहीं
 ।

 ।

 ॥॒  और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बल कक
 ०.

 आकाशवाणी  के  अंगलौर  केन्द्र  को  शार्टवेव  केस  अमाकर  दर्जा  बढ़ाना

 +275.  श्रो  बो०  एस०  कृष्णा  अग्यर  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  .
 कया  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  बंगलौर  स्थित

 वाणी  के  ब्रतंमान  केन्द्र  को  शार्टवेव  केन्द्र  बनाकर  उसका  दर्जा  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करमे  का
 भर

 यदि  तो  यह  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और
 बंगलोर  के  मौजूदा  आकाशवाणी  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाने  का  फिलहाल  कोई  अनुमोदित  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 धास  का  समर्थंत  मल्‍्य

 *276,  श्री  राख  ध्यारे  पनिक्ा  :  क्या  खाद्य  और  मागरिक  प्रूति  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  समर्थन  मूल्य  घोषित्त  करने  के  बावजूद  किसानों  को  अपने

 धान  के  लिए  137  रुपए  ओर  145  रुपए  के  बीच  का  घोषित  समर्थन  मूल्य  मिल  नहीं  रहा
 जिसके  परिणामस्वरूप  उनमें  भारी  असन्तोष  ब्याप्त  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नामश्क  प्रति  मंत्री  राज  धीरेख  :  भर  (a)  यह

 सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  राज्य-एजेसियों  द्वारा

 जहां  कहीं  आवश्यक  खोले  गए  क्रय  केन्द्रों  के  माध्यम  किसानों  को  उनके  घान  के  लिए
 घोषित  समर्थन  मूल्य  प्राप्त  हो  ।  कुछ  मामलों  जहां  समर्थन  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  बिक्री  की

 ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  वहां  यह  पाया  गया  था  कि  वह  अनाज  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित
 की  गई  किनिदिष्टियों  से  कम  स्तर  का

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिए  बोर्ड

 +277.  थी  धर्मपाल  लिह  सलिक
 :

 क्‍या  निर्माण  और  आशास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह॒
 पु

 a
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 क्या  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिए  उच्च  शक्ति  प्राप्त  बोर्ड  का  गठन

 कर  दिया  गया
 विजन  «+

 यदि  तो  बोर्ड  के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  उसके  निर्देश-पद  कया  और

 बोर्ड  द्वारा  कितने  समय  में  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  दे  दी  जायेंगी  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  हां  ।

 और  राष्ट्रीय  राजधामी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  की  रचना  की  अधिसूचना  सं०

 के-14011/75/84-रा०  रा०  दिनांक  27  1985  की  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रखी

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  754/85  |

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  बोर्ड  एक  सांविधिक  निकाय  है  जिसको  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  बोर्ड  1985  के  अन्तगंत  शक्तियां  तथा  कार्य  दिए  गये  बोड्ड  के  कार्यों  में

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिए  योजना  तैयार  करना  तथा  सहभागी  राज्यों

 एवं  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  योजना  के  प्रत॒तेन  तथा  कार्यान्वयन  में  समन्वय  स्थापित  करना

 शामिल  है  ।  यह  बोर्ड  केन्द्रीय  तथा  राज्य  योजना  निधियों  से  क्षेत्र  में  चुनिन्दा  विकास  कार्यत्रमों  के

 लिए  वित्त  की  व्यवस्था  करेगा  और  उसकी  भी  करेगा  ।  बोर्ड  के  कार्य  सतत  प्रकृति,के  हैं  ।

 अधिनियम  की  योजना  के  अन्तगंत  बोर्ड  के  लिए  सरकार  के  समक्ष  अन्तिम  रिपोर्ट  या  सिफारिशें

 प्रस्तुत  करना  उपेक्षित  नहीं  है  ।

 अल्मोड़ा  में  आकाशवाणी  केन्द्र  को  स्थापना

 *+278,  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  में  स्थापित  किए  जा  रहे  आकाशवाणी  केन्द्र  मे ंअब  तक
 कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गंए  भौर

 इस  आकाशवाणी  केन्द्र  के  स्टूडियो  से  कार्यक्रमों  का  निर्माण  और  नियमित
 प्रसारण  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बवो०  एन०  :  अभी  तक

 किसी  की  तैनाती  नहीं  हुई  है  ।

 वर्तमान  संकेत  के  अनुसार  इसकी  1985  तक  संभावता  है  ।

 केख्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक  हारा  विकसित  चावल  की  नई  किस्म

 +279,  शओरो  सत्यनत्र  नारायण  सिंह  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  जिकास  मंत्रो  यह  बताने  की
 क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कटक  स्थित  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  ने  चावल  की  एक  नई  किस्म
 विकसित  की  है  जो  70  दिन  में  तैयार  हो  जाती है
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 यदि  तो  क्या  इस  किस्म  को  आगामी  खरीफ  मौसम  में  जारी  किया  जायेगा

 और

 .  क्‍या  विगत  में  किये  गये  इस  प्रकार  के  अनुसंधान  खेतों  में  वास्तविक  उपज  पर

 खरे  उतरे  हैं  ?  ।

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान  |  केन्द्रीय  चावल

 अनुसंघा  न  कटक  ने  चावल  की  नई  जिसका  नाम  विकसित  की

 है  जो  70-75  दिनों  में  तैयार  हो  जाती  है  ।

 इस  किस्म  को  उड़ीसा  सरकार  ने  1980  में  तथा  केन्दीय  किस्म  रिलीज  समिति  ने

 1983  में  रिलीज  किया  था  ।

 जी  श्रीमान  ।  इस  किस्म  को  जब  ऊंची  भूमि  में  सीधे  बीज  द्वारा  उगाया  गया
 *

 तथा  ठीक  समय  पर  इसमें  से  खरपतवार  निकाला  गया  और  बुआई  के  बाद  दो  बराबर  हिस्सों  में

 15  तथा  30  दिनों  में  प्रति  हैक्टर  40-50  कि०  नाइट्रोजन  का  उपयोग  किया  गया  तो  इससे
 किसानों  के  खेतों  में  करीब  दो  टन  प्रति  हैक्टर  धान  प्राप्त  हुआ  ।  यह  किस्म  विशेषकर  मध्य

 असम  तथा  तमिलनाडु  की  बारानी  ऊंची  भूमि  के  लिए  बहुत  अनुकूल  पायी  गयी  ।

 अन्य  आशाजनक  ऊची  भूमि  में  उगाई  जाने  वाली  किसमें  निम्नलिखित  हैं  जो  कि  90-95
 दिनों  में  तैयार  हो  जाती  हैं  ।  ये  किसमें  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  विकसित  एवं  रिलीज  की  गई  हैं
 जैसा  कि  प्रत्येक  के  सामने  दर्शाया  गया

 किस्स  का  नाम  वि  जिस  राज्य  के  लिए  सिफारिश  की  गई  है

 प्रतिभा  मध्य  प्रदेश  .
 |

 झा

 कल्चर  ।,  )  उड़ीसा
 ,  केशॉरी  तथा  सुभद्रा  ।  उड़ासा  !

 उत्तर  प्रदेश

 एम  डी  तमिलनाडु

 पश्चिम  बंगाल  के  लिए  प्रामोण  जल  सप्लाई  हेतु  स्वोकृत  धनराशि

 +280.  प्रो०  सनोरंजन  हाल्दर  :  क्या  निर्माण  और  आवास  संन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ।

 हि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पंश्चिम  बंगाल  को  वर्ष  1980-84  80-84  के  लिए  ग्ना  मीण  जल  सप्लाई

 हेतु  कुल  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की  और

 राज्य  सरकार  ने  उक्त  अवधि  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया

 और  जिसे  वापस  लौटा  दिया  गया  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्ुल  :  1980-81  से  1984-85  तक  की

 अवधि  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  ट्वरित  मीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  तथा  प्रोत्साहन

 पोजना  के  अस्तगंत  कुल  59.72  करोड़  रुपये  का  केन्द्रीय  अनुदान  रिलीज  किया  गया
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 रिलीज  किये  गये  केन्द्रीय  अनुदानों  में  से  उपयोग  में  न
 लाए  शये  अनुदान  के  वर्षवार

 ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1980-81
 2.22
 2.22  करोड़  रुपये

 1981-82  0.53  रुपये

 1982-83  2-83  शुंन्य

 1983-84  8.72  करोड़  रुपसे

 किसी  विशिष्ट  वर्ष  में  प्रमोग  में  न  लाई  गई  राशि  को  आगामी  वर्ष  भें  शासिल  करने  की

 है  तथा  उसे  बांद  के  वर्ष  में  उपयोग  में  लाया  जाता  इसलिए  इस  राशि  को  वापस  करने

 की  भावश्यकता  नहीं  होती  है  न

 देश  सें  बायान  श्रमिकों  की  संख्या

 +281.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  «

 देश  में  बागान  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  क्रितनी

 क्या  सरकार  का  विजार  बागयन  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  विश्वान  लाने  का

 और  “

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  जल  संत्रालय  के  राज्य  भंजी  टी०  :  वर्ष  1983  के

 राज्यों  में  उन  बागानों  जो  विवरण  भेजते  औसत  रोजगपर  संख्यां  8,26,003

 हैँ  ।

 और  पहले  से  ही  बागान  श्रम  1951  हैं  जो  बागान  श्रमिकों  के
 कल्याण  तथा  उनकी  सुरक्षा  से  संबंधित  इस  अधिनियम  में  1981  में  संशोधन  किया  गया  था

 ताकि  बागान  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  सामाजिक  और  कल्याण  सुविधाओं  में  सुधार
 किया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  और  कोई  विधायी  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 करोल  नई  दिल्‍ली  सें  प्लाटों  का  आबंटन

 ] र्र  *
 1579.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्‍या  निर्माण  और  आधास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  काफी  समय  पहले  नई
 दिल्ली  की  गली  संख्या  31-34  में  खाली  पड़  प्लाट  8  हरिजन  परिवासें  को  आबंटित  करने  का
 निर्णय  किया

 क्‍या  मंत्रालय  ने  इन  आवेदनों  को  भन्तिम  निर्णय के  लिए  मंत्रालय  को  भेज
 दिया

 ह

 क्‍या  इस  बारे  में  अस्तिम  भिर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  द्सके  क्या  कारण

 30:
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 निनी  की  लत वा

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्बुल  :  से  अनुसूचित  जाति  के  8  परिवारों

 से  इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  थे  कि  1977-79  की  अवधि  के  दोरान  उन्हें  गली  नं०  31-34,
 करोलघाग  नई  दिल्‍ली  से  हटाया  गया  था  और  कि  उन्हे  गंली  नं०  31-34

 करौलबाग  में  ही  वैकल्पिक  आबंटित  किये  जाने  चाहिए  जहां  खाली  प्लाट  उपलब्ध

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  क्षेत्रीय  योजना  में  यह  प्लाट  आसपड़ोस  के

 बगीचे  के  लिये  उद्दिष्ट  है  और  इसलिये  यह  भआबंटन  के  लिये  उपलब्ध  नहीं  इन  व्यक्तियों  को

 बैकल्पिक  प्लाट  के  आबंटन  के  प्रश्न  तथा  उसकी  की  वित्त  मंत्रालय/दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  उड़ोसा  को  घटिया  किस्म  की  गेहूं  को  सप्लाई

 बगीचे के लिये  भरी  अनन्त  प्रलाद  सेठी  :  क्या  खाद्च  ओर  माथरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंमे  कि  :
 ह

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निम्रम  द्वारा  सार्वजनिक  विंतरण  प्रणाली  के  लिए  घटिया  किस्म

 का  गेहूं  सप्लाई  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  राव  बोरेन्ा  :  और  इस  प्रश्न  की

 सूचना  मिलने  की  तिथि  तक  उड़ीसा  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  की  घटिया  किस्म

 की  सप्लाई  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।  को  खाद्य  और

 नागरिक  पूर्ति  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  उड़ीसा  के  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ने  उनके  द्वारा

 घटिया  किस्म  का  गेहूं  पाये  जाने  के  बारे  में  शिकायत  की  इस  बारे  में  छानबीन  की  जा

 रही

 किच्तानों  के  लिए  नये  कृषि  उपकरण

 श्री  जी०  बोी०  राम्ा  राव  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  सहित  केन्द्र

 द्वारा  सहायता  प्राप्त  कई  अन्य  संस्थाओं  की  नए  और  उन्नत  कृषि  उपकरण  विकसित  करने  की

 विशेष  परियोजनाएं  और  योजनाएं
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 छठी  योजनावधि  के  दौरान  नए  कृषि  उपकरणों  के  विकास  और  डिजाइन  करने  पर

 कितना  व्यय  किया  गया  तथा  इस  दिशा  में  विशिष्ट  उपलब्धियां  क्‍या  और

 कया  किसानों  ने  इन  नए  कृषि  उपकरणों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  अपना  लिया

 है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान्‌

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  इस  विषय  पर  सहयोगी  केन्द्रों  सहित  भखिल
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 भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रम  भ्र॒ला  रखा  है  ।  ये  केन्द्र  कृषि  परिषद्‌  व

 इसके  संस्थानों  में  स्थित  इस  प्रायोजना  में  3  तरह  की  गतिविधियां  हैं--जैसे  अनुसंधान  व

 प्रोटोटाइप  उत्पादन  और  सक्षमता  जांच  आदि  ।  केन्द्र  इत  सभी  गतिविधियों  में

 कार्यरत  हैं  जैसे  कि  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 इसके  कृषि  औजारों  के  विकास  के  लिए  अनुसंधान  कार्य  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग
 भोपाल  में  विशिष्ट  आवश्यकता  के  अनुरूप  चलाया  जा  रहा  यह  कार्य  परिषद्‌  के  अन्य

 संस्थानों  एवं  प्रायोजनाओं  में  तथा  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  भी  चलाया  जा  रहा

 उत्तर  के  पैरा  |  में  बताई  गई  प्रायोजना  छठी  योजना  में  118.33  लाख
 रु०  की  लागत  में  स्वीकृत  हुई  यह  रंकम  उन  केन्द्रों  के  लिए  स्वीकृत  थी  जोप  द्‌
 संस्थानों  में  स्थित  नहीं  हैं  ॥  अनेक  ओऔजार  जो  विकसित  हुए  उन्हें  प्रोटोटाइप  उत्पादन  बनाने  हेतु  ले

 लिया  गया  है  और  उनकी  कार्यक्षमता  की  परख  की  जा  रही  इनमें  कुछ  को  कई  निर्माताओं
 ने  व्यापारिक  उत्पादन  हेतु  भी  लिया  इन  भौजारों  में  बीज-कम-उबंरक  ड्रिल/रोपाई  डिब्लर

 उर्वरक  बिखेरने  वाला  हाथ  से  घान  रोपने  वाला  हाथ  से  निराई  करने
 वाला  खड़ा  कन्वेयर  रीपर  उन्‍नत  मूंगफली  के  छिलके  उतारने  वाला

 बहु  उपयोगी  गहाई  यन्त्र  आदि  हैं  ।  हि

 कृषि  औजारों  को  लोकप्रिय  बनाने  का  काम  राज्यों  के  कृषि  विभाग  करते  फिर
 -  इन  औजारों  के  प्रोटोटाइप  विभिन्‍न  संगठनों  और  किसानों  को  भी  उनकी  मांग  के  अनुसार
 लोकप्रिय  बनाने  तथा  प्रशिक्षण  उद्देश्य  से  वितरित  कर  दिए  जाते  अब  तक  ऐसे  5,000  से
 भी  अधिक  प्रोटोटाइप  बांटे  जा  चके  हैं|  क्ृषिਂ  यन्त्रों  की  लोकप्रियता  का  अन्दाज  इस  बात  से  लगाया
 जा  सकता  है  कि  अब  तक  50  से  अधिक  यन्त्र  निर्माताओं  ने  इन्हें  ब्यापारिक  उत्पादन  हेतु  ले
 लिया

 विवरण

 सहयोगी  केन्द्
 अनुसंधान

 शतिविधियां

 अनुसंधान  ब्यवहायता
 तथा  उत्पादन  की  जांच

 ह  विकास

 ।.  2  3  हि

 केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग  हि
 .  +

 भोपाल

 2.  पंजाब  कृषि  लुधियाना  के  कं
 कं

 3.  तमिलनाडु  कृषि  के  के
 का

 4.  आंध्र  प्रदेश  कृषि  हैदराबाद  कं  ध्  कै

 32 *
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 2  हैं  3  4  *
 हु  थे

 5.  उ०  पृ०  प०  क्षेत्र  भा०  कृ०  अ०  पर  भनुसंधान
 कः  मं

 फ्  |  लाग  4  ९

 -6.  महात्मा  कृषि  पुणे  कं  कर  कर

 .7.  भारतीय  गन्ना  अनुसंघान  लखनऊ  ना कु  नि
 कर

 8,  बिरसा  कृषि  रांची  न+  हि  के

 9.  हरियाणा  कृषि  हिसार  न  न  के

 केन्द्वीम  प्रौद्योगिकी  ख़ड़गपुर  ।  कै

 —

 ग्रोबिन्द  बललभ  पन्‍्त  कृषि  एवं  --
 ना

 कर

 पनन्‍्तनगर

 12.  गुजरात  कृषि  जूनागढ़े  गा  च््+
 मं

 13.  जवाहरलाल  नेहरू  कृषि  --  मं

 जबलपुर

 14.  केरल  कृषि  न

 15.  सुखाड़िया  उदयपुर  _  न  रे

 16.  भारतीय  चरागाह  एवं  चारा  अनुसंधान  जज  --  कं

 झांसी

 “-  समन्वयक  केन्द्र  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग  भोपाल  में  स्थित

 +*.  दर्शाता  है  कि  केन्द्र  इस  गतिविधि  में  संलग्न  है  ।

 कृषि  सम्बन्धी  उच्च  अध्ययन  केन्द्रों  की  स्थापना

 * दर्शाता  श्री  चितामणि  जेना  :  यया  कृषि  ओर  प्रामोश  विकास  प्लंज्रो  ग्रह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  आरतीव  कृषि  अनुसंधांम  परिषद्‌  ने  क्षपनी  कृद्चि  शिक्षा  तेया  स्करित  कृषि
 विकास  हेतु  अनुसंधान  संबंधी  परियोजना  के  अन्तर्गत  प्रक््च  अध्ययन  के  भ्रष्निक्र  केल्त्र  रुबापरित  ऋषते
 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  कितने  नये  केन्द्र  किये  जाने  की  सम्भावना  है  और  उन्हें

 क्रहां  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना
 ह

 क्या  उड़ीसा  में  एक  ऐसा  केद्ध  स्थापित  करते  का  कोई  प्रक्तताव  और

 यदि  तो  उसको  स्थापना  के  लिए  कौस-सो  चुता  गया  है  तथा  हर  केस्कों  को

 स्थापित  करने  में  कितवा  समय  लगेगा  ?
 ह
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 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :
 जी  श्रीमान्‌  ।

 ग्यारह  नए  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  जिन  स्थानों  पर  ये  केन्द्र

 स्थापित  किए  जाने  उनका  निर्णय  अभी  नहीं  किया  गया

 और  केन्द्रों  के
 ठीक  स्थान  तथा  उनके  शुरू  होने  की  तिथि  का  अभी  निर्णय  नहीं

 किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  सहकारी  श्ीनो  मिलों  ओर  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना

 1583.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  सहकारी  चीनी  मिलें  और  सहकारी  कताई  मिलें

 स्थापित  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  ने  इस  प्रयोजन  हेतु  उड़ीसा  को

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्री  बृंठा  :  जी  हां  ।

 और  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  ने  छठी  योजना  के  दौरान  राज्य  सरकार
 को  निम्न  के  लिए  12.45  करोड़  रुपए  मंजूर  किए  हैं  :--

 दो  नयी  सहकारी  चीनी  मिलों  के  लिए  1.8  करोड़  रु०  ।  .

 सहकारी  कताई  मिलों  के  लिए  10.65  करोड़  रुपए--तीन  नई  मिलें  ।  एक  मिल
 का  विस्तार  तथा  परियोजना  लागतों  के  संशोधन  के  कारण  एक  मिल  लिए

 अतिरिक्त  सहायता  ।
 .

 कृषि  उत्पाद  सण्डियों  का विकास

 दि  1584.  श्री  सी०  डी०  गासित  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  विपणन  के  अंतर्गत  कृषि  उत्पाद  मंडियों  के
 विकास  के  लिए  राज्यवार  निर्धारित  की  गई  सहायता  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 गुजरात  सरकार  ने  अपनी  किन-किन  कृषि  उत्पाद  मंडियों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  मांगी  है  और  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  और

 कितनी  मांगों  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  चन्बूलाल  :  वर्ष  1985-86
 के  दौरान  पिछड़े  इलाकों  में  चुनिदा  नियमित  प्राथमिक  ग्रामीण  बाजारों  मौर  थोक  बाजारों
 के  विकास  हेतु  केन्द्रीय  सहायता  की  मंजूरी  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्यय  603  लाख  रुपये  का
 अब  तक  यह  पद्धति  रही  है  कि  घनराशि  राज्य-वार  निर्धारित  न  की  बल्कि  राज्यों/केन्द्र  शासित
 क्षेत्रों  से  प्राप्त  मामलों  पर  उनके  महत्व  के  आधार  पर  विचार  किया

 अं
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 जन अानाा+

 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 वर्ष  1984-85  के  20  1985  कृषि  उपज  बाजारों  के  विकास  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  मंजूरी  हेतु  गुजरात  राज्य  सरकार से  प्राप्त  प्रस्तावों

 के  विवरण  और  उन  पर  की  गई  कारंवाई  को दर्शाने  वाला  विवरण
 —

 मु  निधि

 क्रम  कृषि  उपज  बाजारों  के  नास  की  गई  कारंवाई
 सं०

 ह

 1.  2.  3

 1.  हिम्मतनगर  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  1.50  लाख
 रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किस्त  मुक्त  की

 गई  ।

 2.  बीजापुर  +  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  2.00  लाख
 रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किस्त  मुक्त  की
 गई  ।

 3.  पाटन  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  इस  शर्ते  के  साथ  किया  गया
 कि  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  बात  की  पुष्टि  की  जाए
 कि  अपेक्षित  अतिरिक्त  धनराशि  के  प्रबन्ध  कार्य  को
 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  केन्द्रीय  सहायता  की
 पहली  किस्त  सरकार  से  अपैक्षित  पुष्टि  प्राप्त

 हो  जाने  पर  मुक्त  की  जाएगी  ।

 4.  दोहाद  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  2.25  लाख
 रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  +किस्त  मुक्त  की
 गई  ।

 5.  भिलोदा  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  भौर  2.50  लाख
 रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किस्त  मुक्त  की

 गई  ।

 6.  वर्गा  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  1.00  लाख

 रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  क़िस्त  मुक्त
 की  गई  ।

 7.  घोषोम्बा  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  1.00  लाख
 रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किस्त  मुक्त  की

 >
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 8.  पालेज
 ह  .

 प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  1.00  लाख
 -  रु०  की  केन्द्रीय  की  पहली  किस्त  मुक्त  की

 गई  ।

 9.  पिपेलोंद  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  और  1.00  लाख

 की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किस्त  मुक्त  की

 गई  ।

 10.  अमलसाढ़  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया  गया  और  1.00  लाख

 ०  की  केन्द्रीय  सहायता  की  पहली  किस्त  मुक्त  की  .

 गई

 11.  प्रस्ताव  विचाराधीन

 पाटी

 बार्धसी  और  मसोजरिया

 12.  दीसा  प्रस्ताव  में  पाई  गई  कमियां  राज्य  सरकार  को  सूचित
 ४.  और  नेत्रांग  कर  दी  गई  हैं  ताकि  वह  इन्हें  सुधार  सके  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उषक्र  मं  में  ठेका  मजदूरों  का नियोजन  ओर
 उनको  निबसित  करना

 ह  1585.  श्री  मोहम्मद  महुफूज  अली  खां  :  क्या  भ्रम  मंत्री  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 ईैको  मेज  दूरों  का  नियोजन  और  उन्हें  नियमित  बनाने  के  बारे  में  2।  1984  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3974  के  उंत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्धित  उपक्रमों  से  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  है
 “  यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  जानकारी  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या

 कारण  और

 सरेकौर  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  अग्रेत्तर  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 भ्रस  मंत्रालय  के  रोज्य  मंत्री  टी०  :  से  सावेज  निक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 से  एकत्र  की  गई  सूचना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  प्रूर्ण  सूचना  पथाशीघक्र  सदन  की  मेज  पर  रख

 ही  जाएगी  ।

 ॥॒  कृषि  विस्तार  के  लिए  घित्व  बेंक  से  ऋण

 1586.  थी  नर्रासद  राव  सूसंश्ंदो  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बतपने  की

 कमा  ।  कि
 प

 हु  न  दि
 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में
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 लिखित  उंशरे

 बैंक  लोत  फार  फार्म  एक्सटैनशसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  भाकधित  किया  गया

 यदि  तो  कृषि  *
 विस्तार  परियोज  ना  के  दूसरे  चरण  में  कर्माटक के  लिए  24.8

 करोड़  रुपए  के  कुल  परिव्यय  में  से  “  जिले  के  लिए  कितनी  राशि  का  आबंटन  किया  गया

 कृषि  विस्तार  की  प्रशिक्षण  तथा  निरीक्षण  प्रणाली  में  क्या  कमियां

 इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  हां  ।  ः

 राज्य  के  लिए  समझौते  के  तहत  परिव्यय  के  आधार  प  20.061

 करोड़  रुपए  इसका  मूल्यांकन  निर्माण  प्रशिक्षण  आदि  की  जरूरतों

 के  आधार  पर  पूरे  राज्य  के  लिए  किया  गया  था  ।

 कार्यान्वयन  के  पहले  चरण  प्रशिक्षण  और  दोरा  प्रणाली  में  रिक्तियों  को

 प्रशिक्षण  सुविधाओं  और  अपुसंधान  समर्थन  सम्बन्धी  कार्य  पर्याप्त  न  होना  और  निर्माण  कार्यों  की

 प्रमति  मनन्‍द  होना  जैसी  कुछ  खामियां  महसूस  की  गई  हैं  ।

 इन  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  राज्यों  ने  पहले  ही  समुचित  कदम  उठा  लिए
 प्रशिक्षण  के  बुनिवादी  ढांचे  की  सुदृढ़  और  कारगर  विस्तार  कमंचारियों  की  प्रशिक्षण  संबंधी

 सहायक  सामग्री  और  उपस्कर  मुहैया  अनुसंधान  और  विस्तार  कार्य  में  बेहतर  ताल:भेल

 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कृंषि  विश्वविद्यालयों  के  विस्तार  स्कन्धों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 विशेष  रूप  से  कदम  उठाए  गए  इस  प्रणाली  में  कमी  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  विशेष

 परियोज  नाओं  के  लिए  एक  घटक  परियोजना  में  शामिल  कर  लिया  है  ।

 लेक्ष्मीबांई  नगर  के  सरकारी  क्वार्टरों  में  पुरानी  जाफरियों  को  बदलना  *

 1587.  जुल्फिकार  अलो  क्‍या  निर्माण  और  आवास  लंत्रो  यह  बतासे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (ey
 कया  लक्ष्मीबाई  नगर  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  सेवा  केन्द्र  टाइप  11  तथा  टाइप

 [9  के  सरकारी  क्वार्टरों
 की

 जाफरियों  दरवाजों  को  बदलने  की  शिकायतों  को  दूरफरने  कें
 लिये  समुचित  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा

 क्‍या  सरकार  का  क्यार्टरों  की  पुरानी  जाफरियों  जिन्हें  दीमक  ने  नष्ट  कर  दिया
 बदलने  का  विचार  और

 1983  से  1985  की  अवधि  के  दौरान  इस  कालोनी  में  कितनी
 जाफरी  तथा  दरवाजे  बदले  गये  ?

 निर्माण  ओर  जावाल  मंत्रो  अब्बुल  :  ओर  तथा  1५  के  जिन
 सरकारी  क्कार्टरों  की  जाफरियां  तथा  दरवाजों  में  दीमक  लग  गई  उनको  चरणबद्ध  रूप  से  बदला

 जा  रहा  लक्ष्मीबाई  नगर  स्थित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  पूछताछ  कार्यालय  कार्मक्रम  के

 अनुसार  इस  कार्य  को  कर  रहा

 1983  से  1985  की  अवधि  के  दोरान  इस  कालोनी  में  193
 जाफरियां  ओर  115  दरवाजे  बदले



 लिखित॑  उत्तर  "  1  1985

 सेवानिवृति/मृत  सरकारी  कर्मचारियों  क ेआश्ितों  को  आवास  का  तदर्थ  आबंटन

 1588.  श्रीमती  माधुरी  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेवानिवृत्त/मृत  सरकारी  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  आवास  का  तदर्थ  आबंटन
 अगली  निम्न  श्रेणी  में  किया  जाता

 क्या  इस  प्रकार  के  कुछ  मामलों  में  अर्थात  और  श्रेणी  के  आवास
 नियमित  किये  गये  और  ७

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्छुल  :  सेवा-निवृत्त/दिवंगत  सरकारी
 चारियों  के  आश्चितों  को  आवास  का  तदर्थे  आबंटन  उनकी  पात्रता  के  टाइप  से  नीचे  के  टाइप  में
 किया  जाता  है  बशतें  कि  सित्राय  अन्यं॑था  विनिर्दिष्ट  किसी  मामले  में  सेवा  निवत्त/दिवंगत  अधिकारी
 के  कब्जे  वाले  किस्ती  वास  से  उच्चतर  टाइप  के  घास  का  आबंटन  नहीं  किया  मदि
 पात्र  अधिकारी  टाइपं-बी  वास  का  या  किसी  उच्चतर  टाइप  के  वास  का  पात्र  तो  आश्रित  को
 तदर्थ  आधार  पर  टाइप-बी  के  वास  का  आंबंटन  किथा  चाहे  सेवा-निवृत्त/दिवंगत  सरकारी
 कमंछारी  टाइप-ए  के  वास  में  ही  क्‍यों  न  रह  रहा  हो  ।

 *  हां  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उन  मासलों  का  विवरण  जहां  सेवा-निवृत्त/सुत्यु  के  कारण  टाइप-सी  में
 उच्चतर  टाहप  का  बांस  नियमित  किया  गया  है

 आश्रित  का  कार्यालय  नियमित  किया  गया
 सं०  सर्वश्री/श्रीमती  वास  का  विवरण

 ह

 2  3  4

 1.  एस०  एस०  के०  लो०  नि०  सरोजिनी  भगर

 2:  पुलक  सहायक  आकोौशवाणी  सरोजिनी  नगर
 इंजीनियर

 3.  के०  प्रोग्राम  आकाशवाणी  बी  सरोजिनी  नगर

 4.  श्रीमती  बिमला  महहोत्रा  के०  लो०  नि०  बिं०  1328,  एल०  आऑर०
 अन्वेषक  काम्पलेक्स  ४

 $.  श्रीमती  टी०  जी०  कनाकर्म  लेखा  परीक्षा  निदेशलय

 एस०  जी०  आडीटर  आर०  के०  पुरम
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 7.

 12.

 13.
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 कु०  अ०  श्रे०  लि०

 डी०  आर०  सरीन
 श्रे०  लि०  |

 »  श्रीमती  इन्दिरा  माथुर
 अवर  श्रेणी  लिपिक

 .  राकेश  अ०  श्रे०  लि०

 श्रीमती  सी०  के०

 सहायक

 .  आर»  के०  भाटिया

 प्रोड्यूसर

 आर०  पी०  एस०  वर्मा

 सहायक  समाचार  सम्पादक

 सिन्हा

 अनुसंघान  सहायक

 »  आर०  एस०  ठाकुर
 प्ले  असिस्‍टेंट

 »  श्रीमती  सुशील

 »  जी०  एल०  डुडानी
 सहायक

 .  गौतम  अनुभाग
 अधिकारी

 «  श्रीमती  तकनीकी

 सहायक

 ,  श्रीमती  सुशीलो
 पी०  जी०  टी०

 .  डा०  आशा  तिवाड़ी
 फिजीशियन

 3

 ग्रामीण  विकास  विभाग  सरोजिनी  नगर

 श्रम  मंत्रालय

 डी०  जी०  एस०
 एण्ड  डी०

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार

 कल्याण  मंत्रालय

 भारतीय  महापंजीकार

 दूरदर्शन  केन्द्र

 समाचार  सेवा  मण्डल

 अनुसंधान  तथा  संदर्भ

 ,  सूचना  तथा  प्रसारण
 मंत्रालय

 नगर  तथा  प्राम

 योजना  संगठन

 रा०  बा०  उ०  मा०
 वि०  जगपुरा

 निर्माण  और  आवास
 मंत्रालय

 ऊर्जा  कोयला
 विभाग

 सी०  डब्ल०  एण्ड  सी०

 ब्लू०

 रा०  उ०  मा०  बा०
 वि०  निकल्सन

 आयुर्वेदिक  पी  जी०

 एच०  एस०  डिसपेंसरी

 किदवई  नगर

 लिखित  उत्तर

 4

 सरोजिनी  नगैर

 सरोजिनी  नगर

 .  सरौजनी  नगर

 से०  8/790,  आर०  के०  पुरम

 लोधी  कालोनी

 66,  लोदी  कालोनी

 8,  लोदी  कालोनी

 3/48  6,  लोधी  कालोनी

 लोदी  कालोनी

 लोदी  कालोनी

 लोदी  कालोनी

 52,  लोदी  कालोनी

 39



 a

 आधिक  तथा  सांख्यकीय  लोदी  कालोनी

 निदेशालय

 सूचना  तथा  प्रसारण

 फलिक्षित  सत्तर

 1  2  3

 21.  श्रीमती  विमला  भल्ला

 अनुसंधान
 *

 22.  एस०  के०
 _

 श्रे०  लि०  मंत्रालय
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 तन

 उन  मामलों  का  विवरण  जहां  सेवा  निवृत्त/मृत्यु  क ेकारण  टाइप-डी  ल्‍

 में  उच्चतर  टाइप  का  वास  नियमित  किया  गया  है  ।

 क्रमसं०  आश्रित  का  नाम  कार्यालय  मित  किया  मया  वास  का
 .  विवरण  _

 1 . 2
 1 1

 3  4

 सर्वश्री

 सुशील  अनुभाग  श्रम  मंत्रालय  189,  आर०  के०  पुरम

 अधिकारी
 |

 2.  श्रीमती  शारदा  योजना  आयोग  नानकपुरा
 वरिष्ठ  अनुसंधान  अधिकारी

 -  3.  कुमारी  विजय  लक्ष्मी  सीमा  शुल्क  ०-२,  आर०  के०  पुरम
 उप  निदेशक  केन्द्रीय  आयकारी

 निरीक्षण  निदेशालय

 तमिलनाडु  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  पर  व्यय

 ;  1589.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  खास  तौर  पर  तमिलनाडु  राज्य  कृषि  विज्ञान  के  लिए
 कितने  केन्द्र  स्थापित  किये  गए  और  इन  केन्द्रों  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  और

 इन  केन्द्रों  क ेरखरखाव  के  लिए  इनको  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करने के  लिए
 सरकार  ने  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  तमिलनाडु  में  चार  कृषि  विज्ञान
 केन्द्र  स्थापित  किए  गए  पिछले  तीन  वर्षों  में  इन  केन्द्रों  का  खर्च  निम्न  प्रकार  है

 रु०  लाख  में

 1981-82  1982-83  1983-84

 1.  नवलू  1.98  2.54  2.45

 लिरुचिरापलली  हु

 2.  कोयम्बदूर  3.08  2:62  3.30  :

 3.  नीलगिरि  न  0.63  7.11

 4.  चिंगलपुर  केवल  हाल ही  में  स्वीकृत

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  योजना  को  भारतीय  क्षि  अनुसधान  परिषद  की  ओर  से

 प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  इनके  रखरखाव  हेतु  आवर्ती  तथा  गैर-आवर्ती  दोनों  मर्दों

 के  लिए  आवश्यक  निष्चियां  प्रदान  की  जाती
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 लिखित  उत्तर
 -  1  985

 ँ+ककत्+ज-+छन्‍नननजय+)प])य])]य]__]_]य  _  *  हु
 स्किस्ड  मिल्क  और  बटर  आयल  के  मूल्य

 भी  बसवारी  लाल  जेरवा  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  *

 सरकार  द्वारा  डेरियों  को  सप्लाई  किया  जा  रहा  मिल्कਂ  और  बटर  आयल

 किंस-किस  मूल्य  पर  दिया  जाता  और
 ह

 उक्त  मूल्यों  के  निर्धारण  का  आधार  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  सरकार  स्किम्ड  मिल्क  तथा  बटर

 आयल  डेरियों  को  सप्लाई  नहीं  कर  रही  ये  जिस  भारतीय  डरी  निगम  द्वारा  डेरियों  को  दिए

 जा  रहे  हैं  और  निगम  ने  1.3.1985  से  निम्नलिखित  मूल्य  निर्धारित  किया

 २०  प्रति  मीटरी

 पर
 ः

 स्किम्ड  मिल्क  बटर  अ  यल  बटर
 पाउडर  है

 पा  ऋछल्‍स  के  छर
 जणः

 .  अधिकृत  कोटा  के  अनेसार  18,000  24,000  19,700

 2.  अधिकृत  कोटा  से  अधिक  20,000  24,000  19,700

 2.  अन्य  शहरों  तथा  कस्बों  के  लिए

 ह

 अधिक्ुत  कोटा  के  अन  सार  20,000  _  24,000  19,700

 जिसों  के  मूल्य  इस  तरीके  से  निर्धारित  किए  जाते  जिससे  कि  जिसों  पर  डेरी
 की  निर्भरता  कम  की  जां  सके  और  मूल्य  देशी  दुग्ध  उत्पादन  के  लिए  हतोत्साहित  करने

 वाले  न  हों  ।

 दूरवशेन  पर  दिल्लाई  गई  फीचर  फिल्में

 1

 करेंगे  कि

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दूरदर्शन  पंर  कितनी  भाषा-वार  और  राज्यवार
 फीचर  फिल्में  दिखाई  भौर

 उनमें  से  कितनी  फिल्में  एक  से  अधिक  बार  दिखाई  गईं  ?

 92.  थ्रौ  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  सूचता  और  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ++

 ५

 ह  ना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी  एन०  :  एक  विवरण

 संलग्न
 |  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  वेलिये  संख्या  एल०  टो०  755/85]

 विभिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा  1982-84  के  बीच  35  फीचर  फिल्में  एक  से  अधिक

 बार  टेलीकास्ट की
 ह
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 -  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  पास  बिक्रो  के  लिए  थोजों  का  बहुत  अधिक  जमा  हो  जाना

 ]
 कक 1593.  श्री  धर्मवोर  क्‍्या-कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  अधिक  उपज  वाली  किस्म  के  बीजों  की  भरमार  की
 ;  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  a

 ॒  यदि  तो  बीज  प्रतिस्थापना  के  कम  अनुपात  के  बावजूद  इस  भरमार  के  क्‍या
 :  कारण

 हु

 क्‍या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  से  बीजों  की  खरीद  के  प्रति  किसानों  की  अनिच्छा  का

 मुख्य  कारण  विभिन्‍न  संरकारी  एजेंसियों  द्वारा  बिक्री  किए  गए  बीजों  की  किस्म  पर  विश्वास  में
 कमी  होना  और

 क्‍या  बीजों  की  भरमार  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  और  किसानों  में  राष्ट्रीय  बीज
 निगम  की  साख  को  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  राष्ट्रीय  ब्रीज  ओर  निगम  में  बीज

 की  उच्च-उत्पादकता  वाली  किसमें  भारी  मात्रा  में  जमा  नहीं  बफर  स्‍्टाक  के  रूप
 में  रखी  जाने  वाली  मात्रा  के  अलावा  30,000  क्विटल  गेहूं  के  प्रमाणीक्ृत  बीज  बने  हुए

 गेहूं  के बीजों  की अधिकता  के  कारण  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1)  1984  के  दौरान  सूखा/अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  और

 कुछ  अन्य  राज्यों  में  गेहूं  क्षेत्र  का  एक  हिस्सा  कम  नमी  चाहने  वाली  अन्य  फसलों  के  अन्तगंत  बदल
 दिया  गया  है  ।

 (2)  1984  के  जो  गेहूं  के  बीजों  को  ले  ज़ाने  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 अवधि  में  सड़क  परिवहन  में  गड़बड़ी  के  कारण  भी  बीजों  की  सुपुर्दंगी  पर  प्रभाव  पड़ा  |  इसके  -

 खपत  में  कमी  आई  ।

 गें  ने  गेहें  बे (3)  कुछ  राज्य  सरकारों  और  राज्य  एजेंसियों  ने  गेहूं  के  बीजों  की  वायदे  के  अनुरूप  मात्रा
 को  नहीं  उठाया  ।

 नहीं  ।  राष्ट्रीय  बीज  भारतीय  राज़्य  फ़ा्म  निगम  और  राज्य  बीज  निगमों
 उत्पादित  बीज  देश  में  किसानों  में  ही  लोकप्रिय  नहीं  बल्कि  बाहर  भी  इसकी  मांग

 बचे  हुए  स्टाक  के  निपटान  पर  विचार  किया  जां  रहा  है  और  राष्ट्रीय  बीज़
 बिगुम

 के
 विपणन  कार्यकलापों  को  आगे  बढ़ाने  के  साथ-साथ  राज़्यों  में  विस्तार  कार्य-संत्र  को  मजबूत  बनाया
 जा  रहा

 |

 लई  दिल्‍लो  को  साधनगर  और  पालम्त  काणोनिप्रों  में

 हु
 ह

 पीने  के  पाती  को  पर्याप्त  सुजिश्षाएं

 ]
 ॥॒

 1594.  थऔ  भरत  सिह  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री
 यह  बताने  की  क्षपा

 करेंगे  कि  :
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 *  क्‍या  साधनगर  और  पालम  नई  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  लगभग

 डेढ़  साख

 कया  इन  कालोनियों  में  प्रीने  के  पानी  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  इन  कालोनियों  के  निवासी  हैड  पम्प  का  पानी  पीने  के  कारण

 बीमारियों  से  पीड़ित  रहते  ह  ॥  ह
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  वर्ष  2000  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  का  पानी

 उपलब्ध  कराने  का  और
 ॥

 (2)  यदि  तो  जल  प्रदाय  विभाग  द्वारा  पालन  कालोनी  के  निवासियों  को  पीने  का

 पानी  कब  तक  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ?

 निर्माण  आवास  मंत्री  अखछुल  हां  ।

 पेय  जल  की  कमी  सूचित  की  गई

 इन  क्षेत्रों  से किसी  संक्रासक  रोग  का  कोई  मामला  सूचित  नहीं  किया  गया  है  ।

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  दशक  (1980-1991)  का  उद्देश्य
 1991  तक  पर्याप्त  एवं  स्वच्छ  पेय  जल  सुविधाओं  से  100  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  को

 लाभान्वित  करना  है  ।  इंस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  अपेक्षित  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 इन  कालोनियों  में  विकास  कार्य  लाभभोगियों  द्वारा  विकास  प्रभार  जमा  कर  दिए  माने  के  ह

 बाद ही आरम्भ किया जल पूर्ति के लिए छठो योजना में राज्यों को दिया गया अनुदान 595. श्री भोला नाथ सेन : क्‍या निर्माण और आशजास मंत्री यह बताने की कृपा क्‍या सरकार ने जल पूर्ति के लिए प्रोत्साहन योजना के राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को छठी पंत्रवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सहायता : अनुदान/अतिरिक्त अनुदान दिए ह यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या पश्चिमी बंगाल सरकार उक्त अवधि के दौरान इस योजना का लाभ उठाने में कहां तक सफल रही और राज़्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को किस आधार पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान/अतिरिकत अनुदान दिया जाता है ? निर्माण और आवास मंत्री अब्बुल : त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत की अवधि के दौराने समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन के | लए राज़्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गये अनुदानों के अतिरिक्त तथा के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य-निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्मत केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं । कं
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 a  _  ल  दिये

 ः  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तगंत  दिये  गये  अनुदान  संलग्न  विवरण  में  दिये  मए

 त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1980-85  की  अवधि  के  दौरान

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  दिये  गये  5372.98  लाख  रुपये  के  अतिरिक्त  1983-84  से  5

 के  दौरान  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तर्गत  उसे  600  लाख  रुपये  उपलब्ध-कराये  गये  हैं  ।

 प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तर्गत  जो  अनुदान  दिये  गये  वे  समस्याग्रस्त  ग्रामों  के लाभाग्वयन
 ”  के  सामान्य  कार्यक्रम  के  कार्यात्वयन  में  विभिन्‍न  राज़्यों  के  कार्य  निष्पादन  पर  आधारित  थे  ।  ये

 _:
 अनुदान  अन्तविभागीय  समिति  की  सिफारिशों  पर  आधारित  थे  । हा

 टह 558
 है  विवरण

 हे  1983-85  के  दोरान  प्रोत्साहन  योजना*  के  अन्तर्गत  दिए  गए  अनुदान  ।

 रुपयों
 8  रा  a
 !  राज्यसंघ  राज्य  क्षेत्र  1983-84  1984-85

 we  2.  3.
 5

 2.  आन्ध्  प्रदेश  *  400.00  300.00  700.00
 2.  असम  420.00  140.00  417.00

 3.  बिहार  277.00  300.00  650.00

 4.  गुजरात  350.00  300.00  650.00

 5.  हरियाणा  450.00  235.00  685.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  200.00  200.00  400.00

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  न  255.00  327.00

 8.  कर्नाटक  72.00  255.00  327.00  ,

 9. केरल 400.00 | 300.00 700.00 मध्य प्रदेश 600.00 300.00 900.00 महाराष्ट्र 93.00 250.00 ..._ 243.00 मणिपुर 285:00 मेघालय न-+ न न नागारलैण्ड 230.00 उड़ीसा 450.00 850.00 पंजाब 200.00 350.00 राजस्थान 750.00 400.00 सिष्किस 225.00
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 ।.  2  3.
 4  5

 19.  तमिलनाडु
 7

 500.00  348.00  848.00

 20.  त्रिपुरा  70.00  150.00  220.00,

 21.  उत्तर  प्रदेश  750.00  300.00  1950.00

 :  2.  पश्चिम  बंगार  300.00  300.00  600.00

 23.  अण्डमान  और  निकोबार
 ॥

 द्वीप  समूह
 '

 ना  णा
 जा

 24.  अरुणाचल  ना  जः
 ाः

 “25.  *  चण्डीगढ़
 न  जन  बम

 26.  दिल्‍ली  न
 —

 —

 27.  दादर*तथा  नागर  हवेली  न  न  न

 28.  दमण  और  दीव  4.00  न  4.00

 29.  सक्षद्वीप  न
 -  --

 30.  भिजोरम  57.00  57.00

 31.  पाण्डिचेरी  ,  ह  aa  _

 6611.00  5000.00  11611.00
 -०-सनन>न्‍>

 में  ऑरम्भ  की  गई  थी  ।

 व  ee  1596. oft ama राव गड़ाख पाटिल : क्‍या निर्माण और आवास मंत्री यह  बताने

 सहाराष्ट्र  मे ंआवास  और  हाहरी  विकास  निगम  द्वारा
 आरम्भ  की  गई  योजनाएं

 थी  यशब्ंत  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  मिर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की
 क्षपा  करेंगे  कि  :

 आवास  और  विकास  निगम  द्वारा  महाराष्ट्र  में  कितनी  आय  स  परियोजनाएं
 आरम्भ  की  गई  हैं  और  इन  परियोजनाओं  की  लागत  क्या  और

 महाराष्ट्र  मे ंआवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  परियोजनाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्बुल  :  हुडको  द्वारा  महाराष्ट्र  राज्य  में

 विभिन्न आवास अभिकरणों को अब तक 275.79 करोड़ रुपये की परियोजना लांगत सहित 406 परियोजना/योजनायें स्वीकृत की गई हैं । ह परियोजनाओं का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया
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 उत्तर
 eee  आ्ऑ िपुनिनिनिपपफताै-पए"५थपएपफ७५»८5०/:/््भप"हपए0/:ै/+:

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामोण  भूमिहोम  रोजगार
 गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  ग्रामीण  विकास  कार्यी  के

 दिधय  क्षेत्र  को  पुमरीक्षा  5

 धि  1597.  श्री  प्रताप  भानु  हार्मा  :  बया  कृषि  और  प्रासोण  विकास  मंत्री  यह  बतासे  कौ  कृपा

 करेंगे  ।  ह
 क्या  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रीजगार  कार्यक्रम

 शा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  ग्रामीण  विकास  कार्यों  के  विषय-क्षेत्र
 की  पुनरीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही  और  *

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  ०

 प्रमीण  दिकाल  जिभाग  सें  राज्य  मंत्री  घगडूलाल  :  और  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  प्रामीण  भूमिहीन“रोजगार  गारंटी  काम्रेक्रम  के  अ

 विकास  कार्यों  के  वर्तमान  विषद्-क्षेत्र  में  परिवर्तन  लाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  विचाराध्ीन  नहीं  इस
 कार्यक्रमों  का  मूल  उद्देश्य  टिकाऊ  स्वरूप  की  ग्रामीण  परिसिम्पत्तियों  का  सृजन  करके  ग्रामीण

 रोजगार  को  बढ़ाना  इसे  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सहानगर  परिवहन  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  गोष्ठी

 1598.  श्रीमती  ग्ोता  सुखर्जो  :
 कीमतों  साधुरो  सिह  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  संत्री  यहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  1  1985  को  दिल्ली  में  परिवहन  सम्बन्धी

 यथष्ट्रीय  गोष्ठी  का  उद्घाटन  करते  हुए  योजना  मंत्री  .  द्वारा  दिए  गये  भाषण  की  ओर  आकर्षित
 किया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  सावंजनिक  परिवहन  व्यवस्था  को  विशेष  रूप  से  बहुसंख्यक॑  दैनिक
 यात्रियों  की  आवश्यकता  को  पूरा  कृए्मै  कै  लिए  कुशल  बसे  सेवा  को  प्राथमिकता  देने  पर  और
 दिया

 क्‍या  सरकार  वास्तव  में  कारों  के  निर्माण  चाहे  उसके  लिए  विदेशी  सहयोग  भी
 दैना  उदार  बनाकर  यातायात  के  निजी  साधनों  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  हां  ।

 सरकार  ने  जन॑  परिवहन  वाहनों  जैसे  कि  बसों  तथा  व्यक्तिगत  परिवहन  बाहनों  जैसे

 कि  मोटरयुक्त  दो  पहिये  वाले  वाहन  और  सवारी  कारों  निर्माण  को  उदार  बनाँया  कारों
 के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार  किया

 जाता  है  ७

 खतरन्सक  उद्यपमों  के  निकट  बस्तियां  बनाने  पर  प्रतिबन्ध

 .  1599,  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  कया  निर्माण  और  आवास  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;
 रा



 लिखित  उत्तर  1  1985

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खतरनाक  उद्योगों  के निकट  बनाने  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  और

 यदि  तो  तत्संउंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  !  सरकार  की  विद्यमान

 भ्न्तर्गंत  जनसंख्या  के  संकेन्द्रण  वाले  क्षेत्रों  के  हानिक्रारक  उद्योग  लगाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।
 ह॒

 देश  की  अधिकतर  सभी  योजनाओं/वृहत  ग्रोजनाओं  गें  भौद्योगिक  उपग्रोग

 विनि्दिष्ट  हैं  ।  जो  हानिकारक  या  अनिष्टकारी  हैं  और  इन्हें  या  तो  परिधीय  क्षेत्रों  में  का
 बिकसित  क्षेत्र  से  दूर  स्थापित  किया  जाना  इन  योजनाओं  में  विद्यमान  एकक  भी  विनिदिष्ट

 जिन्हें  इस  प्रकार  से  वर्गीकृत  गंया  हैਂ  और  जिन्हें  निर्धारित  समयावधि  के

 स्थानान्तरित  किया  जाना  अपेक्षित  अधिकतर  राज्यों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  भी  गठन
 गया  किया  है  और  किसी  नये  उद्योग  के  स्थापित  किए  जाने  से  पहले  इस  प्रकार  के  बोर्ड  का  अनुमोदन
 लैना  आवश्यक  ये  बोर्ड  इस  सम्बन्ध  में  किए  जाने  वाले  रक्षोपाय  भी  निर्धारित  करते  हैं  ।.  -;

 विशेष  कार्य  अधिकारी  तथा  मुव्रण  सलाहकार  को  पुनः  नियुक्ति

 1600  श्रो  एच०  एन०  नन्जे  गौडा  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :  हैं

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  मुद्रण  निदेशक  के  पद  पर  कार्य  करने  एक  अधिकारी  के  -

 मामले  में  उसकी  31  1985  को  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  पूरी  हो  जाने  के  साथ  उसके

 कार्यकाल  में  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्‍या  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  उक्त  मामले  को  इस
 दलील  के  साथ  अस्वीकार  कर  दिया  है  कि  अधिवर्षिता  सेवा-निषृत्ति  की  आयु  के  बाद  कार्यकालਂ  में

 बुद्धि  अथवा  पुनः  नियुक्ति  नहीं  की  जानी

 क्‍या  उक्त  अधिकांरी  के  मामले  को  अस्वीकार  किए  जाने  के  बाद  उनके  अंत्रालय  में  हि
 संबंधित  अधिकारियों  ने  उक्त  विशेष  कार्य  अधिकारी  तथा  अधिकारी  की  मुद्रण  सलाहकार  के  रूप
 में  पुनः  नियुक्ति  कर  दी  है  और  मंत्रिमण्डल  की  नियुक्ति  समिति  की  अनुमति  के  बिना  ही  उसको
 मुद्रण  निदेशक  के  पद  के  सभी  वित्तीय  और  प्रशासनिक  अधिकार  दे  दिए  और  :

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 ः  निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  ओर  हां  ।  उस  अधिकारी
 के  सेवाकाल  में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  जो  मुद्रण  निदेशक  के  पद  पर  इस  मंत्रालय  के  प्रस्ताव  को

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।
 ह

 इस  विषय  पर  सरकार  के  विद्यमान  निर्देशों  के  अनूसार  अधिकारी  की  नियुक्ति  की

 गई  मुद्रण  निदेशक  के  कार्य  मंत्रालय  में  एक  संयुक्त  सचिव  द्वारा  निपटाये  जा

 रहे  ‘

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 50



 गयी  है
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 >>  _  डसनक-नसझ  न  सतत  तन ते
 *

 वर्ष  बेषा  के  उत्तरी  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  उद्योगों  में  भम-घंटों  को  हानि

 के  श्री  बसदेव  आच्चा्य  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दौरान  बिजली  की  भारी  कोयले  की  अपर्याप्त

 घटिया  किस्म  के  कोयले  भट्टी  तेल  की  कमी  और  तांबे  तथा  अल्यूमिनियम  आदि  जैसे
 कंच्चे  माल  की  कम  सप्लाई  के  देश  के  उत्तरी  क्षेत्र  में  खाद्य

 और  कांच  का  सामान  बनाने  वाले  उद्योगों  में  कितने  श्रम-घंटों  की  हाति

 इसी  अवधि  के  दौरान  उपयुक्त  कारणों  से  छपरोक्‍त  उद्योगों  में  उत्पादन  की  कितनी

 हानि  हुई

 र  इस  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  कमियों  के  लिए  कौन  से  व्यक्ति  अथवा  एजेंसियां

 दायी  और

 ॥  ऐसी  त्रुटियों  के
 लिए  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  और  एजेंसियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की  गई
 रा

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टौ०  :  से  बिजली  कच्चे  माल
 की  कमी  के  कारण  श्रम  दिवसों  तथा  उत्पादन  की  हानि  सम्बन्धी  सूचना  क्षेत्र-बार  नहीं  रखी

 जाती  ।
 '

 उत्तरी  क्षेत्र  में  तालाबंदी  और  भ्रमिकों  की  छंटनौ  at
 बजा  च्ब बलि  +ा

 भ्रो  हन्तान  मोल्लाह  :  क्‍या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  उत्तरी  क्षेत्र  मे ंबिजली  की  भारी  कोयले  की  अपर्याप्त  +
 घटियां  कोयले  की  भट्टी-तेल  की  कमी  और  देश  के  उस  भाग  में  उपयोग  के  कुछ
 कच्चे  माल  की  भी  कमी  के  कारण  बडे  पैमाने  पर  तालाबंदी  हुई  है  ओर  श्रमिकों  की  की

 '+  ल्‍क
 '

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए
 :  छंटनी  किये  गये  श्रमिकों  को  राहत  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कुल  कितने  श्रमिक  प्रभावित  हुए

 (2)  उत्तरी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  केमी  के  लिए  कौन  से  व्यक्ति  अथवु  एजेंसियां

 कु

 है

 रखी

 उनके  विरुद्ध

 की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्‍या जी अ्म मंत्रालय के राज्य मंत्री टो० बिजली की कमी कच्चे माल की कमी के कारण तालाबंदियों और छंटनी संबंधी क्षेत्र-वार सूचता नहीं रखी जाती । *
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 कवि  उत्पादों  के  समर्थन  मल्य  के  संबंध  में  म८व  प्रदेश  सरकार  को  सिफारिशों

 ु  ।
 1603.  श्री  द्िलोप  सिंह  क्‍या  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृकक  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1982-83  और  1983-84  के  लिए

 कमा  ओर  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  समर्थन  मूल्य  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  को  अपनी

 सिफारिशें  भेजी

 क्यह  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  पर  बिचार  किया

 यदि  तो  इन  फसलों  का  निम्न  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  हैं  !'

 कि  और  प्रासीण  संत्रो  बूटा  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  1982-83
 तथा  1983-84  के  लिये  चना  ओर  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  समर्यन  भशृत्क  के  *

 इंबंध  में  कृषि  मूल्य  आयोग  अब  जिसको  नांम  बदल  कर  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  कर
 दिया  गया  अपनी  सिफारिशें  भेजी  राज्य  सरकार  ने  भी  अधिकांश  फसलों  के  संबंध  में
 आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गये  समर्थन  मूल्यों  पर  अपने  विचार  भेजे  हैं  ।

 समर्थन मूल्य कई घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गये इसमें न कैवल जिन्स की उत्पादन लागत शामिल होती बल्कि मूल्यों में मांग तथा आपूर्ति की विभिन्‍न राज्य सरकारों के विचार जैसे घटक भी शामिल होते हैं । कम दाक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसपीटर लगाना श्री आर० षो० गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि : हे इस वर्ष के अम्त ज़क देश में राज्य-यार कम शक्ति वाले कितने दूरदर्शन *ट्रॉसमीटर लगाने का विजार हैं क्या इनके किम तिंथियों को कालू हो जाने की संभांवैना और कक शक्ति वाले दूरक्शंभः ट्रांसमीटरों के लगाए जाने पर के कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे ? सचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री बौ० एन० भगाडगिल पहले से हु कारये कर रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त निम्नलिखित 7 अल्प शक्ति बाले दूरवर्घन समीठरों के के दौरान चालू होने की उम्मीद है :-- & . राज्य केन्द्र चालू होने का संभावित माह न ग्््३६ह्ंढल;भ3ध तर - प्र न्‍ 2 “” फ्रह्र ० ह़छ्एएण बा भा | 7 दरभंगा 85



 नाश  द
 हि  2  3

 द  जम्मू  व  काश्मीर
 rs

 पुन्छ

 a,
 85

 1...  मध्य  प्रदेश  कोरबा  85

 |  घग्रीली  85

 ४...  मणिपुर  उखरूल  85

 ;.  तमिलनाई  नेवेसी

 ई  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  और  शासित  क्षेत्र  क ेअल्प  शक्ति

 याले  तथा  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटंरों  के  संबंधित  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  में  मौजूदा  दूरदर्शन
 कवरेज का  ब्योरा  दिया  मपड  है  ।

 i  विवरण

 दूरदर्शन  ट्रोससीटरों  का  मौजूदा  दूरदर्शत  कथरेज

 क्रम  संदया  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  कवर  की  गई  जनसंड्या  की  प्रतिशतता
 का  नाम

 1  2  3  या

 1.  असम
 ह॒

 -  49.9
 °

 2.  आंध्र  प्रदेश  39.9

 |  3.  बिहार
 ह

 40.1

 4,  गुजरात  47.6

 $.  हरियाणा  84.47

 6,  हिमाचल  प्रदेश  38.6

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  62.7

 8.  कर्नाटक  46.7

 9  24.7

 10.  मध्य  प्रदेश  35.1

 11.  महाराष्ट्र  47.9

 12.  मणिपुर  19.3

 13.  मेकासथ  32.0

 14.  नाय्ासैंड  13.0
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 ।  2  ह  वि  3

 15.  49.7.

 16.  पंजाब  75.8

 17.  राज॑स्थान  35.2

 सिक्किम

 ह
 32.7

 18.  तमिलनाडु
 ह  69.7.  ,

 ०.  20.  ...

 ,

 :/.  5
 20.  उत्तर  प्रदेश

 |
 79.2

 है  सर

 22.  पश्चिम  बंगाल  !  89.6

 ।

 संघ  शासित  क्षेत्र  ध
 [,

 अंडमान  निकोबार  द्वीप  ,  36.1

 श  2.  अरुणाचल  प्रदेश  4.0  *
 :

 3,  चंडीगढ़
 ae

 _ (00.0"
 हटा

 4.  100.0

 5.  गोवा  दमन  और  दीव  67.0

 6.  मिजोरम  +  23.0

 ः  १.  पांडिचेरी  .  .  100.9
 जज  जज  कला हा

 झोमतो  इन्दिरा  गांधी  पर  फिल्‍म

 1605.  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 ह  क्‍या  कुछ  विदेशी  फिल्‍म  निर्माताओं  ने  भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  पर
 फिल्म  बनाने  की  इच्छा  प्रंकट  की  है

 यदि  तौ  इनें  फिल्‍म  निर्माताओं  के  नाम  क्या

 क्‍या  भारत  के  कुछ  फिल्‍म  निर्माता  भी  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  पर  फिल्म  बनाने  के

 इच्छ्क  हैं  और

 यदि  तो  इन  फिल्म  निर्माताओं  के  नाम्न  क्‍या  हैं

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और
 निम्नलिखित  तीन  विदेशी  फिल्म  निर्माताओं  ने  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  ग्रांधी  पर  फिल्म
 बनाने  के  लिए  भास्त  सरकार  को  अपनी  इृष्छा  ध्यक्त  की  है  :--

 हे  हे

 9  डर

 ०.४
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 1.  श्री  वेदा  फिल्म्स  इंटरनेशनल  लास  एन्जेलस
 »

 |
 एस०»  *

 2.  मैसर्ज  सैन्ट्नौच  फिल्म  स्टडियो  इंड  सोविम  और

 3.  सुश्री  जुडिथ  डे  सिल्वरं  चेलिस  यू०  के०  ।

 )  और  एक  भारतीय  मद्रास  के  श्री  आर०  के०

 शनमुगम ने  भूत॑पू्व  प्रधान  मन्त्री  पर  एक  फिल्में  बनाने  में  अपनी  रुचि  व्यक्त  करते  हुए  भारत
 सरकार  को  लिखा  है  |

 का  .
 नारियल  की  फसल  का  विकास

 1606.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  संत्रो  बताने  की.कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  नकद  फसलों  के  विकास  लिए  कदम  उठाए  ..

 क्‍या  तटवर्ती  राज्यों  में  नारियल  एक  महत्वपूर्ण  नकद  फसल  और

 योजना  के  दौरान  उड़ीसा  तथा  अन्य  तटवर्ती  राज्यों  में  शुरू  गए  नारियल

 विकास  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
 हा

 कृषि  और  प्रामौण  विकास  मंत्री  बूटा  है

 Ml,  6

 छठी  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  तथा  के  तटवर्ती  राज्यों  में  निम्नलिखित  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजना  तथा  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  :--

 लाखों

 योजनां/परियोजैना  का  नाम  सभी  राज्यों  के  उड़ीसा  के  लिए  छठी

 छठी  योजना  में  कंद्रीयਂ  योजना  में  केन्द्रीय

 पे  सरकार  का  परिव्यय॑  सरकार  का  परिव्यय
 —  ः

 2
 |

 3...  73
 mwa...  जप

 केसर  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 1.  नारियल  विक्ास  सम्बन्धी  पैक्रेज  कार्यक्रम  186.69  12.09

 नारियल  विकास  बोर्ड  को  परियोजना  .  रे

 ig)  कैरल  राज्य  में  वारियल  को  प्रंभोव्ितं  करमे  54.7  5  —~

 वाला  जड़  मर्नति  दूर  करने  के  लिए  ,
 उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता  मुहैया  करने  की  |

 परियोजना
 ा  "oe
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 2.  तमिलनाडु  में  शंकर  बीज  उद्यान  तथा  क्षेत्रीय  12.37  न

 पौधशालाओं  में  12  मागंदर्शी  संकर  परीक्षण

 केन्द्रों  की  स्थापना  करने  कौ  परियोजना

 3,  नारियन्न  के  बढ़िया  पौधों  के  उत्पादन  की  159.00  9.69
 परियोजना  ॥॒

 4,  नारियल  के  तहत  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  की  125.97  4.55
 परियोजना

 _$,  उड़ीसा  में  नहर  के  किनारै  नारियल  रौपण फौ  10.24  70.24

 परियोजना
 कु

 6.  प्राथमिक  संसाधन  तथा  विपणन  संम्बन्धी  |  24.20  $.00
 कलापों  का  पम्यर्ध्तन  करने  की  परियोजना

 ह

 7.  भारिवल  प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्रों  की  स्थॉपना  10.10
 करने  की  परियोजना  «४

 8.  कर्माटक  के  माण्डया  में  नारियल  सम्बन्धी  18.225  ना
 व  बीज  उत्पादन  फार्म  स्थापित  करना

 *
 9,  लरिक्ल  रत्पादकों  के  सिंचाई  कौ  टरैविधाओं  के  29.60 4  3,00

 लिए  सहायता  मुहैया  करने  की  परियोजना

 10.  तमिलनाडु  में  जड़  मुर्झान  रोग  दूर  करना  14.40

 जा  आशा  मनी

 शत्मगिरि  में  हृरदशंन  केगा  का  चाल  होना

 श्री  हुसेश  दलचाई  :  क्या  सुचना  और  श्रसतरण  लंत्रो  मह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :  *

 रत्नगिरि  में  दूरदर्शन  केन्द्र  कब  तक  चालू  हो

 क्‍या  यह  पूर्ण  क्किसित  केन्द्र  होगा  अबबा  केवल  रिले  केश  भोर

 (7)  इस  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  की  श्रंभत्कता  है  ?

 खूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सजी  बी  शझुज०  :  इत्मागिरी
 में  दृरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  की  फिलहाल  कोई  भमुद्येदिश  स्कीज  वहीं  है  ।  -

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 भरी  एस०  कृष्ण  कुमार
 :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हैं
 उचित

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रति  उचित  दर  दुकान  परिवारों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  वस्तुगत  उह्ं  श्य  क्या

 प्रमुख  मिट॒टी  कौ  तेल  और  चीनी  आदि  जैसी  कितनी  मदों  का  वितरण
 किया  जाना

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  कितनी

 कमी  रही  और  इसके  कया  कारण  और  -

 (a)  सरकार  तत्सम्बन्धी  कमी  को  पूरा  करने  और  प्रगति  की  गति  को  तेज  करके

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  निर्धारित  सम्पूर्ण  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  वीरेन्द्र  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह
 उल्लेख  किया  गया  था  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  में  उचित  दर  की

 जिनमें  निजी  बिक्री  केन्द्र  भी  शामिल  की  कुल  संख्या  2.50  लाख  से  बढ़ाकर  3.50  लाख  करने
 का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  .राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  स  और  उचित  दर  की  दुकानें
 खोलने  का  अनुरोध  करती  रही  ताकि  प्रत्येक  2000  व्यक्तियों  के  लिए  एक  उचित  दर  की
 दुकान  के  मानदण्ड  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  पहाड़ी  और  छितरी  आबादी  वाले  इलाकों  के
 मामले  इस  मानदण्ड  में  छूट  दी  जा  सकती  है  और  2000  से  कम  व्यक्तियों  के लिए  भी  एक
 उचित  दर  की  दुकान  खोलने  पर  क्चि।र  किया  जा  सकता

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सात  वस्तुयें  शामिल  की  गई  जिनकी  अधिप्राप्ति
 ओर  आपूर्ति  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  ले  रखी  ये  बस्तुए  हैं
 भायातित  खाद्य  मिट्टी  का  सापट  कोक  और  नियंत्रित  कपड़ा  ।  राज्य  सरकारें/संघ  राज्य
 क्षेत्र  अपनी-अपनी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  किन्‍्हीं  भी  जिनकी  अधिप्राप्ति  तथा

 आपूर्ति  की  व्यवस्था  उन्हें  स्वयं  करनी  को  शामिल  करने  के  लिए  स्वतंत्र  है  ।

 और  उचित  दर  की  दुकानों  की  जो  1979  में  2,39,204  1984
 में  बढ़कर  3,11,374  हो  गई  केन्द्रीय  सरकार  बठकों  तथा  अधिकारियों  द्वारा
 विभिन्‍न  राज्यों  के  दौरों  के  जरिये  उचित  दर  की  दुकानों  के  विस्तार  के  बारे  में  हुई  प्रगति  की

 परिवीक्षा  करती  इन  उपायों  के  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  की

 एक  परामशंदात्री  समिति  द्वारा  भी  की  जाती  जिसके  केन्द्रीय  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री
 अध्यक्ष  हैं  और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सदस्य  के  रूप  में  शामिल

 होते  हैं  ।  इन  बैठकों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की
 कठिनाइयों  तथा  समस्याओं  पर  विचार  किया  जाता  है  और  उन्हें  सुलझाने  के  लिए  निर्णय  किये

 जाते  हैं  ।
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 1  1985

 रोजगार  समाचार  का  उड़िया  भाषा  में  प्रकाशन

 ,  1609,  भरी  भीबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  रोजगार  समाचार  किन-किन  प्रादेशिक  भाषाओं  मे

 जाता

 क्‍या  इसे  उड़िया  भाषा  में  प्रकाशित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  तथा  क्सि  स्थान  से  प्रक  किया  जायेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राष्य  सम्ज्ी  दो०  एन०  गाड  :  इस  समय
 न्यूजਂ  हिन्दी  तथा  उद्रू  में  समाचारਂ  शीषंक  से  और  अ ग्रेजी  में  प्रकाशित

 फिया  जाता  इसे  किसी  अन्य  प्र।देश्कि  भाष्य  में  नहीं  किया  जाता

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  राष्य  उद्योगों  को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम

 अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  स ेअलग  रखना

 1610.  भो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  श्रम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  उद्योगों  ने  मजदूर  संघों  तथा  राज्य  के  प्रतिनिधियों  ने

 क्षेत्रीय  कर्मचारी  राज्य  बीमा  बोर्ड  की  4  1985  को  कलकत्ता  में  हुई  बैठक  मे  राज्य  उद्योगों
 को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  अधिनियम  के  नये  संशोधन  के  क्षेत्राधिकार  से  छूट  देने  का

 सम्मत  संकल्प  पारित  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 भ्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  टी०  :  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  इस
 मामले  पर  पश्चिम  बंगाल  की  क्षेत्रीय  कर्मचारी  राज्य  बीमा  बोर्ड  की  4  1985  को  हुई
 बैठक  में  विचार  किया  गया  था|  इस  बैठक  के  कार्यवृत  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दी  सलाहकार  समिति  बेठकें

 '

 7  1611.  श्री  कृष्ण  प्रताप सिह  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे '

 वर्ष  1984  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  कौ  कितनी
 बैठकें  हे

 38
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 इन  बैठकों  में  कौत-कौन  से  संकल्प  पारित  किए  गए  और

 इन  २  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  मे  ब्यौ
 '  क्या  है  १

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अम्तुल  :  इस  मन्त्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार

 समिति  की  1984  में  कोई  बैठक  आयोजित  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  पहले  की  हिन्द्री  सलाहकार

 समिति  का  कार्यकाल  1984  में  समाप्त  हो  गया  था  ओर  नई  समिति  के  गठन  की  अकिक्त

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 तथा
 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विश मर

 भुवनेश्वर  में  श्रवर्शन  स्टुडियो  का  निर्माण

 1
 ]

 1612.  श्री  चितामंणि  पाणिग्रहो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :.

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  दूरदर्शन  को  भुवनेश्वर  में  एक  दूरदर्शन  स्टुडियो  के  तिर्माण

 हेतु  भूमि  का  आबंटन  कर  दिया  गया  और

 इस  स्टुडियो  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होगा  ?

 सूचनाँ  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  बो०  एमन०  :
 प्रयोजन  के  लिए  चुने  गये  प्लाट  का  वास्तविक  कब्जा  अभी  राज्य  सरकार  द्वारा  दूरदर्शन  को

 जाना

 भुवनेश्वर  में  दूरदर्शन  स्टुडियो  का  स्कीम  जो  दूरदर्शन  के  सातबीं  योजना

 अस्तावों  का  अंग  की  स्वीकृति  पर  निर्भर  करेगा  ।  सातवीं  योजना  अभी  अनुमोदित  होनी  है  ।

 हानिकर  कीटलादकों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 1613.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ेਂ

 मनुष्यों  और  फौर्म  पशुओं  पर  घातक  प्रभ्नाव  के  कारण  कई  कीटसाशकी  पर  रोक  लगा

 दी  गई  है  और  यददे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  ऐसे  कई  कीटनाशकों  के  प्रथोग  पर  प्सेक  लगाने की ह
 सिफारिश  की  दि  ।

 क्‍या  डी०  टी०ਂ  जो  कि  देश  में  बड़  पैमानों  परं  प्रयोग  की  बाती  ऐसा ही
 एक  घातक  रसायन  है  और  यदि  तो  क्‍या  सुधारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  गौर

 क्या  देश  में  कृषि  में  कीटनाशकों  के  प्रयोग  और  खतरों  के  बारे  में  कोई  क्षेत्रीय  सर्वेक्षण

 कराया  गया  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि और  प्रामीण  विकास  मन्‍्त्री  बूटा  :
 णीँ

 कीटनाशीं  अधिनियम



 लिखित  उत्तर  ।  198 $  /

 1968  की  घारा  5  के  तहत  गठित  पंजीकरण  समिति  ने  18  कीटनाशी  दवाओं  को  मंजूरी  नहीं
 दी  दो  कीटनाशियों  के  उपयोग  को  घीरे-धीरे  बन्द  करने  और  दो  कीटनाशियों  के  आयात  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  है  *

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  कृमिनाशियों  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  सिफारिश

 नहीं  की

 कृषि  में  डी०  डी०  टी०  का  उपयोग  बहुत  ही  सीमित  मात्रा  में  होता  क्योंकि  इस
 कीटनाशी  के  प्रायः  रेशे  वाली  फसलों  में  उपग्रोग  करने  की  सिफारिश  की  जाती
 डी०  डी०  टी०  के  उपयोग  के  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  के  बारे  में  कुछ  रिपोर्टों  क ेकारण  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  है  ताकि  डी०  डी०  टी०  सहित  सभी  क्ृमि
 नाशियों  तथा  उन  जिन  पर  विकसित  देशों  में  रोक/प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  और
 जिनका  हमारे  देश  में  उपयोग  हो  रहा  की  समीक्षा  की  जा  सके  ।

 समिति  को  जैसा  कि  प्रश्न  के  भाग  में  बताया  गया  सुरक्षा  मापदण्डों  सम्बन्धी

 व्यापक  आंकड़ों  की  आवश्यकता  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आंकड़ों  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  में
 क्षेत्रीय  स्वास्थ्य  देख-रेख  स्व  क्षण  सम्बन्धी  आंकड़े  शामिल  हैं  ताकि  उपभोक्ताओं  और  किसानों  की

 सुरक्षा  को  सुनिश्चित  किया  जा  यह  वैज्ञानिक  सलाहकार  समिति  द्वारा  अपनी  पांचवीं
 अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  संघ  की  कृमिनाशी  दवाओं  के  सम्बन्ध

 .  में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुरूप  भी  है  ।

 हैवराबाव  में  केन्द्रीय  फिल्‍म  सेंसर  बोड़  ओर  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  के

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  स्थापना

 1614.  श्री  वी०  सोभनाव्रीसव  रा  राव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हैदराबाद  में  केन्द्रीय  फिल्‍म  सैंसर  बोड्ड  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय

 स्थापित  करने  के  लिए  भी  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 क्‍या  सरकार  को  हैदराबाद  में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  का  कार्यालय  स्थापित
 करने  के  लिए  भी  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  हां  ।
 '

 हैदराबाद  में  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  निर्णय

 पहले  ही  लिया  जा  चुका  उम्मीद  है  यह  शीघ्र  ही  कार्य  करने  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास
 निम्रम  के  मामले  में  भी  हैदराबाद  में  एक  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  किन्तु  बित्तीय  अभावषों
 के  कारण  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 बादरा  और  नागर  हवलो  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  पेपजल  की  व्यवस्था

 1615.  ओऔ  सीतहराम  जे०  गावली  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
 किः
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 मी  गण र््््््े््ाे..्क  फहफहतहूह््ूृू्ू"ु"ुइञ॒ः
 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दादरा  और  नागर  हवेली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 पेयजल  के  लिए  बोर  किए  गए  अधिकांश  कुएं  काम  नहीं  कर  रहे

 यदि  तो  ग्रामीण  जनता  को  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 शये  और

 किए  गए  कुओं  के  न  करने  की  स्थिति  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  कया  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्युल  :  दादरा  तथा  नागर  हवेली  प्रशासन

 इस  प्रकार  की  कोई  रिपोर्ट  दस  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  1980  में  किए  गए  समसस्‍्याग्रस्त  ग्रामीं  के  सर्वेक्षण

 के  अनुसार  दादरा  तथा  नागर  हवेली  प्रशासन  द्वारा  कोई  भी  समस्याग्रस्त  ग्राम  सूचित  नहीं  किया

 गया

 उड़ोसा  के  फूलबनी  जिले  में  सूल्षा

 1616.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्‍या  उड़ीसां  का  फूलबनी  जिला  इस  समय  भारी  सूखे  का  सामना  कर  रहा

 ,  यदि  तो  उक्त  कुप्रभावित  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  राहत  पहुंचाने  के  लिए  कया  उपाय
 किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 बे  के

 कथि  ओर  ग्रामीण  जिकास  मंत्री  बटा  :  उड़ीसा  सरकार  से  मिली  सूचना
 के  अनुसार  1984  में  मानसून  के  बाद  की  अवधि  में  13  जिले  सूखे  से  प्रभावित  जिनमें  फूलबनी
 भी  शामिल

 और  राज्य  सरकार  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  फूलबनी  जिले  में  मिम्नलिखित

 राहत  कार्य  शुरू  किए  गए  हैं  :---

 (1)  रबी  की  फसलें  लगाने  के  लिए  किसानों  को  उत्थित-सिचाई  स्थल  से  और  डीजल  से
 छलने  वाले  पम्पों  के  माध्यम  से  पानी  की  सप्लाई  की  सुविधा  रियायती  दरों  पर  सलभ  कराई
 गई  ।

 (2)  सूखाप्रस्त  लोगों  को  न्यूनतम  आवश्यक  सिंचाई  तथा  अ्रम  प्रधान  कार्य  मुहैम्या  कराने

 के,लिए  क्रास-बांध  के  निर्माण  हेतु  एक  लाख  पचास  हजार  रुपए  मंजूर  किए  गए  ।

 (3)  यूखाग्रस्त  इलाकों  में  श्रम-प्रधान  कार्य  चलाने  के  लिए  9  लाख  रुपए  विशेष  रूप  से
 आबंदित  किए  गए  थे  ।

 दयबबंल

 (4)  पीने  के  पानी  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  इस  जिले  के  चुने  हुए  गांवों  में  पचास

 टूयूबबैल  लगाए  जा
 रहे  हैं

 ।
 पि

 ह
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 (5)  इससे  पहले  1984  में  तीस  ट्यूबवेल  लगाने  के  लिए  इस  जिले  के  लिए  छः  लाख

 रुपए  मंजूर  किए  गए  थे  ।
 ह

 क्रेन्द्रीय  सरकार  ने  अन्तिम  मंजूरी  जारी  होने  तक  के  लिए  तांत्कालिक  खर्च  चलाने  हेतु
 उड़ीसा  सरकार  को  500.00  लाख  रुपये  की  राशि  के  तौर  पर  दी  है  ।  इसके

 साथ  ही  राहत  सम्बन्धी  आपाती  खर्च  के  लिए  राज्य  सरकार  के  पास  871  लाख  रुपये  की

 रिक्त  राशि  उपलब्ध  है  ।

 पौध  संजनन  के  लिए  तंतु  संबर्धन  तकनोक

 1617.  डा०  के०  जी०  अधियोडी  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामौण  विकास  मंघी  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 )  के  लिए  किन-किन  फसलों  में  तंतु  संगर्धन  तकनीक  सफलंतपूरंक
 प्रारम्भ  की  गई

 क्या  इसका  नारियल  में  भी  प्रयास  किमा  गया

 यदि  तो  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 जिन  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने नारियल  पर  काम  किया  था  किस  प्रकार  प्रोत्साहित
 किया  जा  रहा  और  .

 (3)  तंतु  संबध्लेन  के  माध्यम  से  नारियल  की  पौध  की  आशा  किसान  कब  तक  कंर

 सकते  हैं  ?
 ह

 कषि  और  ग्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  1983  में  पौष  ऊत्तक
 कल्चर  पर  राष्ट्रीय  सेमिनार  हुआ  ।  इसमें  निम्नलिखित  फसलों  को  चुना  गया  ।  इन  फसलों  के  लिए

 एकं  स्तर  तक  तकनीक  विकसित  की  जा  चुकी  जिसमें  ऊत्तक  कल्चर  का  उपयोग  हो  सकता है  ।

 फल--मींबू  वर्गीय  अनन्नास  और  अनार  ।  अदरक  तथा  हल्दी  ।
 सजाघटी  क्राइसैन्थमम  तथा  फन्‍्स  ।  वन्य

 बुक्ष--सागौन  तथा  यूक्तेलिप्टस  ।  व्यापारिक  फसलें--गन्ना  ।  ओऔषधीम

 जोजोबा  तथा  डेल्टोइडिया  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  केन्द्रीय  बागानी  फसल  अनुसंधान  संस्थान  में  कुछ
 क्लोनल  ननहें  पोधे  मंगाएं  गये  ।  ये  दो  वर्ष  पुरानी  से  अलग  किए  गये  नन्‍हीं  कोंपलों  के  रूप  में

 यह  भ्र  णों  को  सीधे  अलग  करने  की  नारियल  की  कोपलों  को  अलग  करने  की  मिशाल
 थी  ।  इन  नन्‍हें  पौधों  को  क्रिमी  मिश्रित  भिट्टी  में  जमा  दिया  गया  और  वहां  इनकी  बढ़वार  को
 बारीकी  से  जांचा  जा  रहा  ि

 भारतीय  क्रषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  वेशानिकों  के  प्रोत्साहन  के  लिये और  कृषि  तथा

 सम्बद्ध  विज्ञानों  में  किए  गये  विशिष्ट  शोधकार्य  के  लिये  9  पुरस्कार  रखे  सम्बन्धित  नारियल  के

 वैज्ञानिकों  पर  भी  इन  पुरस्कारों  को  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  सकता

 62  .
 हर
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 | ना ऊत्तक कल्चर सामग्री के उत्पादन की इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने का काम अगले 4-5 वर्षों में शुरू हो जाने की संभावना है । वीडियो फिल्‍मों के अमाधिकत निर्माण का फिल्म उद्योष्ष पर प्रभाव श्री मुल्लापलली रामचस्द्रत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे कि : सरकार को बड़े पैमाने पर वीडियो फिल्‍मों के अनाधिकृत निर्माण के कारण फिल्‍म _. चद्योग के समक्ष उत्पन्न समस्या का पता यदि क्या सरकार ने फिल्‍म उद्योग से प्राप्त होने वाले राजस्व पर इसके कूल प्रभाव.का मूल्यांकन किया सरकार का इस बारे में क्या कारंवाई करने का क्चिर सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्रों बी० ऐन० गाड : सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया . वीडियो पाइरेसी के रोकने की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं तथा भारत सरकार ने वीडियो पाइरेसी की समस्या से निपटने के लिये अनेक-विधायी तथा कार्यकारी कदम पहले ही उठा लिये हैं कुछ फसलों के अनुसंधान ओर बि कास पर ध्यय श्रो आई० रामा राय : क्‍या कृषि और ग्रामोण विकास मंत्री यह बताने की कृपा ' करेंगे ह वषं के दौरान काली इलायची भौर हेल्दी जिनसे उक्त बे के दौरान क्रमशः करोड़ 29 करोड़ 5.9 करोड़ करोड़ करोड़ रुपये और 4.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई के सम्बन्ध में अनुसंघान और विकास पर कितनी धनराशि व्यय की और क्या उक्त उत्पादों से प्राप्त विदेशी मुद्रा तथा सरकार द्वारा इनकी फसलों के संबंध में अनुसंधान और विकास पर.किए गए व्यय का आपस में कोई संबंध है क्षि और ग्रामीण वि कास मंत्री बटा : वर्ष के दौरान संधान और विकास कार्य पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-- रुपये लाख में मम योग फसल अनुसंधान विकास राशि 2 3 4 ६) काजू ह 5.22 १4.93 63
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 1  2  3  4

 ॥)  काली  मिर्च
 iii)  अदरख  21.31  .  5.76  27.07

 «(iv)  )
 हैं

 (५)  इलायची  5.77  102.00  107.77

 नारियल  118.98  29.54  148.49

 (४४)  गरम  मसाले  और  काजू  पर  9.85  ना  9.85

 अखिल  भारतीय  समन्वित

 प्रायोजना  ह

 (viii)  नारियल  और  सुपारी  पर अखिल  11.37  ना  11.37

 भारतीय  समन्वित  प्रायोजना

 (४)  उपरोक्त  फसलों  पर  उपकर  2.16  न  2.16
 निधि  तदर्थ  अनुसंघान  योजनाएं

 कुल  :  174.66  242.20  416.86
 +ज-++

 हा
 जी  श्रीमान्‌  ।

 आम्प्म  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कृधि  मूल्य  आयोग  का  गठन

 1620.  श्री  एन०  वो०  रत्तस्‌  :  क्या  कृषि  और  प्रासीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  अलग  से  अपना  कृषि  मूल्य  आयोग  गठित  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार

 से
 अनुमति  मांगी

 यदि  तो  इस  समय  मामले  की  कया  स्थिति  और

 अनुमति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 क्‌षि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  से
 ह

 जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही

 आन्प्र  प्रदेश  में  हिन्दुपुर  में  एक  दूरवर्शन  केन्द्र  लोलना

 न  1621.  श्री  के०  आर०  रेड्डी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  सरकार  का  आनन्‍्न  प्रदेश  में  हिन्दूपुर  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  किया  भर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?  -
 )
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 बी०  एन०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ः

 हिन्द्रपर  बंगलौर  के  दुरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  सेवा  क्षेत्र  की  सीमा  पर  स्थित  अभी

 तक  पूर्ण  रूप  से  कवर  म  हुए  क्षेत्रों  के  लिए  दूरदर्शन  सेवा  में  सुधार.भावी  योजना  अवधियों  में

 दर्शन  के  विस्तार  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 वेद  में  भवन  निर्माण  सम्बन्धी  गतिविधियां

 1622.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;
 देश  में  भवन  निर्माण  संबंधी  गतिविधियों  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विषार  ५३

 सातवीं  योजना  कितने  मकान  बनाने  का  विचार

 देश  में  इन  मकानों  से  आवास  की  समस्या  किस  हद  तक  हल  हो  और

 (a)  प्रत्येक  परिवार  को  मकान  उपलब्ध  करने  का  लक्ष्य  कब  तक  होने  की

 संभावना  है  ?
 है

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  से  देश  में  आवास  गतिविधियों

 को  बढ़ाने  के  बारे  में  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझाव  पंचवर्षीय  योजना  के  सूत्रीकरण  से  सम्बद्ध  हैं
 जिसे  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 महाराष्ट्र  को  चावल  की  सप्लाई  .

 1623.  श्री  डो०  बी०  पाटिल  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 .
 महाराष्ट्र  सरकार  ने  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरण  के  लिए  वर्ष

 1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  चावल  का  कितना  कोटा  मांगा
 हु

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  की  मांग  के  अनुसार  चावल  का  आबंटन  नहीं

 क्‍या  महाराष्ट्र  को  चावल  की  पर्याप्त  सप्लाई  न  होने  के  कारण  उस  राज्य  में  उचित

 दर  की-दुकानों  से  प्रतिमास  प्रति  व्यक्ति  |  कि०  ग्राम  से  भी  कम  चावल  बांटा  और

 महाराष्ट्र  को  आवश्यकतानुसार  चावल  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बोरेख  :  और  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध
 में  केन्द्रीय  भण्डार  से  घावल  की  मांग  और  आवंटन  निम्नानुसार  हैं  :--

 मोटरों  टन
 भा  वी  +  का  5

 मांग

 1981-81  900.0. |  900.0
 1982-83  750.0  385.0
 1983-84,  ,  900.0  ,  300.0  .

 65
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 *
 जहर  ..  1  1985

 (a)  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  अपर्याप्त  आबंटन के  वे  राज्य  के

 अधिकांश  जिलों  में  प्रति  वयस्क  प्रति  मास  1  किलोग्राम  से  कम  वितरित कर  रहे

 महाराष्ट्र  सहित  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  चावल  के  केन्द्रीय  भण्डार  में

 स्‍्टाक  की  समूची  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष  बाजार  उपलब्धता  और

 अन्य  संग्रत'तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए  जाते  ये  आबंटन
 '

 थुले  बाजार  में  उपलब्धता  के  केवल  अनुपूरक  होते  हैं  ।

 सरसों  और  अरण्डो  के  अलाभकर  मल्‍्य

 ..._  1624.  भरी  श्री०  के०  गधावी  :  कृषि  ओर  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा

 ,  करेंगे  कि  :  है

 बया  सरसों  और  अरण्डी  का
 वर्तमान  मूल्य  पिछले  वर्ष  के  दौरान  व्याप्त  मूल्यों  से

 काफी  कम  न  है  पी

 ....  यदि  तो  किसानों  को  लाभकारी -  मूल्य  दिलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अरण्डी  अथवा  अरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का

 और

 भरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  में-वृद्धि  के  मार्ग  में  क्या  रुकावटटें  हैं  और  इन  रुकावटों  को

 दर
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  चालू  मौसम  के  पिछले  कुछ  महीनों

 के  सरसों  ओर  अरण्डी  के  बीजों  के  मूल्य  पिछले  साल  की  इसी  अवधि  के  मूल्यों की  तुलना  में

 कम  हुए  हैं  ।

 भाश्त  सरकार  ने.तोरिया  सरसों  की  1984-85  की  फसल  (1985-86  के

 दौशास  विपणन  की  जाने  के  लिए  समर्थन  मूल्य  385  रुपए  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया

 यह  मूल्य  पिछले  साल  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मूल्य  से
 25  रुपए  अधिक  राष्ट्रीय  कृषि

 सहकारी  विपणन  सुंध  को  खरीद  समर्थन  कार्यो  के  लिए  एजेंसी  के  रूप  में  अधिकृत  किया

 गया  है  ।  तोरिया  ओर  सरसों  के  मूल्यों  को  समर्थन  स्तर  के  नीचे
 न

 गिरने  देने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सहकारी  समितियों  को  बाजार  में  रहने  का  निदेश

 दें  ।  मूल्य-स्थिति  की  लगातार  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  नेफेड  तथा  अन्य  एजेंसियों  को  तत्काल

 दखल  देने  के  लिए  सतर्क  किया  गया  है  |

 अरण्डी  बीज  के  जो  मुख्यतः  अखाद्य  तिलहन  सरकार  ने  फिलहाल  कोई  समन

 हैं  मूल्य
 नहीं  किया  अरण्डी  के  जो  पिछले  वर्ष  उंचे  चढ़े  गए  नीचे  गिर  गए  हैं

 मगर  यह  अभी  भी  1983  क॑  स्‍तर  से  ऊंच  सरकार  अर  डी  तेल  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देती  रही  ताकि  किसान  अरण्डी  के  लिए  लाभग्रद  मूल्य  प्राप्त
 कर

 सकें  ।



 £
 1907  लिखित  उत्तर

 और
 अरण्डी  के  बीजों  के  निर्यात  पर  रोक  अरण्डी  के  तेल  का

 पर्याप्त  मात्रा  में  निर्यात  किया  जा  रहा  उत्पादन  में  मूल्य-प्रतियोगता  और  मांग
 और  पूर्ति  की  अंतर्राष्ट्रीय  स्थिति  सहित  कई  कारकों  की  वजह  से  अरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  में

 .  अड़चनें  आती  हैं  ।
 के

 अरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  के  लिए  एक  दीघविधि  नीति  तंयार  करने  के  लिए  वाणिक्य
 मंत्रालय  में  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  अस्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  दल  उत्पादकों

 को  लाभप्रद  और  निश्चित  मूल्य  प्राप्त  करवाने  के  लिए  सांस्थानिक  प्रबंध  के  सवाल  पर  और  निर्यात *
 व्यापार  में  मात्रा  और  मूल्य  के  स्थिरीकरण  पर  भी  विचार

 सहरंसा  जिले  में  बूरदर्शन  केन्द  की  स्थापना

 1625.  ओ  चन्द्र  किशोर  पाठक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  हूफों
 i  करेंगे  कि  :
 ः

 देश  तथा  विशेषकर  बिहार  इस  संमय  कितने  दूरदर्शन  केन्द्र  चल  रहे

 क्या  उनक  मंत्रालय  का  घिचार  सहरसा  जिले  में  भी  एक  दूरदर्शन  केन
 खोलने  का  है  जो  कोशी  कमिश्नरी  का  मुख्यालय  भी  और

 !  यदि  तो कब  तक  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  देश  में

 दूरदर्शन  कन्द्रों
 में  से

 9  केन्द्र  बिहार  राज़्य  में  स्थित  हैं  ।  बिहार  में  दो  और  केन्द्र  स्थापित  किए  जा
 रहे  हैं  ।

 और  सहरसा  जिले  के  भागों  में  दूरदर्शन  सिगनल  कुंसियांग  में  स्थापित
 किए  जा  रहे  उच्च  शक्ति  वाले  द्रदर्शन  द्रसिमीटर  के  चालू  वर्ष  के  दौरान  किलोवाट  की
 शक्ति  पर  चालू  होने

 पर  प्राप्त  होते  की  उम्पीद  देश  के  विभिन्‍त  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  का
 भौर  विस्तार  करना  भावी  योजना  अवधियों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  कीं  उपलब्धता
 परे  निर्भर

 केन्द्रीय  मुर्गो  पालन  फार्म  द्वारा  बेचे  गए  चूछे

 62  रो  के०  राममूति  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  :  ताने  की  कृपा

 केन्द्रीय  मुर्गी  पालन  फार्म  द्वारा  से  तक  प्रति  वर्ष  कितने  वाणिस्यिक
 लेयर  और  ब्रायलर  चूजे  बेचे

 :  |  ह

 ४...  केन्द्रीय  मुर्गी  फार्म  के  कार्यचालन  की  सांवधिक  पुमरीक्षा  थाली  प्रेबंध  समिति
 की  रचना  क्‍या  और



 लिखित  उंत्तरे  1983
 ण्श्जकज््फ़़्ु्षणष्ण््ण्ण्ण्ण

 क्‍या  वाणिज्यिक  चूजों  की  सप्लाई  के  लिए  विदेशी  स्रोतों  पर  निर्भरता  के  बावजूद
 सरकार  का  विचार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  समन्वित  योजना  को  इसके  15  वर्ष  तक

 कार्य  करने  के  पश्चात्‌  भी  जारी  रखने.का है  ?
 ह  ह॒

 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  1981-82  से  1984-85  तक
 केन्द्रीय  कुक्‍्कुद  प्रजनन  फार्मों  में  बेचे  लेयर  और  ब्रायलर  घूजों  को  संख्या  नीचे  दी  गई

 लाख
 न्‍डू८  का  जापययययपययययपययप  प८पए८पपपफफंकि_-_-_--न

 a  -  -  1981-82 1982-83 1983-84  1984-85
 *

 ॥
 1985

 बेचे  गए  लेयर  चूजों  की  2.83  2.54  2.64...  3.25

 बेचे  गए  ब्रायलर  घूजों  की
 1.35.  2.02  3.32  *.  1.99

 प्रबन्ध  ससिति  की  संरचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 |.  ।.  अवर  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  अध्यक्ष

 2.  पशुपालन  आयुक्त  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सदस्य

 3.  संयुक्त  सचिव  तथा  वित्तीय  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सदस्य

 4.  केल्द्रीय  कुक्कुट  प्रजनन  फार्म  तथा  केन्द्रीय  बत्तख्व  प्रजनन  फार्म  .  सदस्य

 5.  कुक्कुट  उत्पादन  तथा  प्रबन्ध  संबंधी  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थान  सदस्य

 6.  यादुच्छिक  नमूना  परीक्षण  एकक  सदस्य

 7.  संयुक्त  आयुक्त  कृषि  और  सहकारिना  विभाग  सदस्थ-सचिव

 कुक्कुट  प्रजनन  संबंधी  अखिल  भ्रारतीय  समन्वित  परियोजना  में  भारतीय  कृषि  अनुसंघान
 परिषद  का  इरादा  लेयर  और  ब्राइलरों  को  अधिक  उत्पादकता  वाली  नसलों  का  विकास  करना  है
 और  इस्रका  उद्दिश्य  कई  शुद्ध  तथा  संकर  प्रजनित  नसलों  के  कार्य  निष्पादन  की  जांच  करना  आर्थिक

 की  विशेषताओं  के  अनुवांशिक  और  लाक्षणिक  मानदण्डों  और  अनुवंशिक  विवधता  के  अ  बयवों
 और  विभिन्‍न  प्रजनन  कार्यक्रमों  की  जांच  सम्बद्ध  कार्यक्षमता  का  आकलन  करना  यह  परियोजना
 अण्डों  और  ब्रायलरों  की  उच्च-उत्पादकता  वाली  संकर  को  विकसित  करने  का  काये  करती  रही

 कुक्कुट  सुधार  के  अन्य  पहलुओं  भर्थातूं  लेयर  और  ब्रायलर  चूजों  को  अधिक  उत्पादकता  वाली
 किस्मों  की  पोषण  संबंधी  आवश्यकताओं  का  निर्धारण  और  कुक्कट  आवास  को  भी  अब  इस
 परियोजना  के  कार्य  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लाया

 ब्ब

 राज्यों  को  सूखा  संबंधी  केन्द्रीय  सहायता

 1627.  ओर  बो०  बी०  देसाई  :  क्या  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  :

 करेंगे -



 11  1907  ,  हि  लिखित  उत्तरे

 क्‍या  महाराष्ट्र  न  कार  ने  21  जिलों  में  17,637  गांवों  में  सूखा  कार्य

 145  करोड़  रुपए  मांगे  हैं
 गा

 यदि  तो  महाराष्ट्र  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  .

 ५
 वर्ग  हां, तो  के  दौरान  सूखे  से  कुल  ु

 कितने  राज्य  प्रभावित  हुए  और  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  और

 सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  की

 मांग  की  गई  थी  ?
 e

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  1984  में  महाराष्ट्र
 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  कि  22  जिलों  के  16581  गांव  अभाव  स्थिति  से  प्रभावित  थे  और

 उन्होंने  183.11  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता'का  अनुसेध  किया  राहत  कार्यों  को

 wate

 पा

 जारी  रखने  के  लिए  1985  में  62.5  करोड़  रु०  की  अतिरिक्त  धनराशि
 मांगी  है  ।

 30.63  करोड़  रुपए  की  अधिकतम  सीमा  तक  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  जा  चुकी
 बाद  में  किए  गए  अनुरोध  पर  विचार  किया  जा  रहा

 तथा  आठ  रज्य  प्रभावित  थे  और  इन्होंने  1984  की  वर्षा  ऋतु  के  बाद  की

 श्रवधि  के  दोरान  सूखे  की  स्थिति  की  सूचना  इन  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  और  इन्हें  स्वीकृत
 की  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया-गया  है  ।  ह॒

 विषरण

 1984-85  5  ऋतु  कें  बाद  की  के  दौरान  सूखे  से  प्रभावित
 राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  केन्द्रीय  सहायता  और  भारत  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  सहायता  दर्शाने  वाला  विवरण

 ल्‍

 :

 क्०  सं०  राज्य  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  सरकार  द्वारा
 गई  $।  द्र  रथ  सहाय  ता  स्वीकृत  सहायता

 1  2
 ;  ऊ  हि

 ५

 __

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  416.58  54.42
 |

 ज्ञापन  की  मांग  शामिल
 '

 2.  हिमाचल  प्रदेश

 1984-85  5  47.83
 1985-86 6  28.99)

 विचाराधीन



 लिखित  उत्तर
 ——

 ््ि  1985

 1  2  3  4

 3.  कर्नाटक
 209.50

 209.50  32.73

 पूरक  मांग  54.50  *

 4.  महाराष्ट्र  183.11  "  30.63

 पूरक  मांग  62.51  विचारांधीन

 5.  मध्य  प्रदेश  _
 1984-85  51.20  11.38

 .  1985-86  -  61.72 ' .  3.76  *.

 6.  उड़ीसा  115.73.  ;  विचाराघीन

 7.
 हि

 1984-85  45.47.  5-43
 1985-86  विचाराधीन

 8.  उत्तर  प्रदेश  181.45  8.10

 सोवियत  को  गेहूं  का  निर्यात  «

 1628.  श्री  बो०  बी०  देसाई  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने की  छृपां
 करेंगे  कि  हे

 क्‍या  ने  वर्ष  1984  में  सोवियत  संघ  को  20  लाख  टन  गेहूं  का  निर्यात
 हे

 यदि  तो  क्या  1420  लाख  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  1510  लाख  टन

 बसूली  होने  के  फलस्वरूप  यह  संभव  हुआ  है

 यदि  तो  गेहूं  की  वसूली  की  अन्तिम  स्थिक्ति  बया  है  और  क्या  सरकार  सोवियत
 संघ  तथा  अन्य  देशों  को  अधिक  गेहूं  का  निर्यात  करने  पर  क्चार  कर  रही

 '

 यदि  तो  कितनी  «मात्रा  और

 (®)  वर्ष  1985  में  अब  तक  क्‍या  स्थिति  है  ?

 लाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  बीरेग्त्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  रबी  विपणन  मौसम  1984-85  के  दौरान  23.3.1985  लगभग

 93  लाख  मीटरी टन  गेहूं  की  वसूली की  गई  थी  ।  वि

 सूखे  से  प्रभावित  कुछ  अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  के  रूप  में  एक  मीटरी  टन  गेहूं  की

 आपूर्ति  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।
 रा



 1907
 -

 लिखित
 स  स3स्ा््  a  डससयसनन  न  ससस:फफसलछसफ  ne  _  ४5४फसफसन3फ।फककपफपसफफस्‍क्‍िफपफफनफ  सफफस्र॥5>फफसफफउक्‍उक्‍फक्‍-- हद

 भारत-स्प्रेवियत  संघ  व्यापार  प्रोतोकोल  1985)  में  सोवियत  संघ
 को  पंच  मीटरी  टन  मेहूं  निर्यात  करने  के  लिए  प्रावधान  किया  गय

 .  (&)  अफ्रीकी  देशों  को  हमारी  एक  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  की  आपूर्ति
 करने  की  वचनबद्धता

 के  प्रति  15.2.1985  तक  उन्हें  22021  मीटरी  टन  गेहूं  भेजा  जा  चुका  था  ।

 झुले  दाजार  में  किको  के  लिए  श्रीमो  जारो  करना

 1629.  29  .  श्री  बालासाहिम  जिखे  पाटिल  :  क्‍या  ज्लाद्म  ओर  नाग़रिक  पूति  खंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  1982-83  82-83  और  1983-84  के  उत्पादन  में  से  प्रोत्साहन  एककों  को  खले  बाजार

 में  बिक्री  की  अतिरिक्त  चीनी  कितनी  मात्रा  जारी  की  गयी  तथा  इन  वर्षों  के  दौरान

 इस  प्रकार  के  प्रत्येक  कारखाने  को  कुल  कितने  प्रस्तिशत  खुली  की  चीनी  जारी  की  गयी  ?

 लाच्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  बीरेन्त्र  :  1982-83  1983-84  मौसमों

 .  के  उत्पादन  में  से  प्रोत्साहन  यूनिटों  को  फैक्ट्री-वार  निर्मृक्त  की  गई  खुली  बिक्री  की  चीनी  की
 अतिरिक्‍त  मात्रा  और  1982-83  और  1983-84  मौसमों  के  उत्पादन  में  से  प्रत्येक  चीनी  फैक्ट्री
 विस्तार  परियोजनाओं  और  नई  स्थापित  चीनी  दोनों  को  निर्मुक्त  की  गई  खुली  बिक्री  की

 |

 चीनी की कुल प्रतिशतता को बताने बाले दो विवरण क्रमशः और 2 के रूप में अलग-अलग संलगन हैं । में रखे गए । संख्या एल० टी० 756/85] प्रत्येक श्रंणी को घीनी का उत्पादन श्री बालासाहिब विश्वे पाटिल : क्‍या . खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह की कृपा करेंगे कि विभिनल क्षेत्रों-राज्यों में के दौरान प्रत्येक श्रेणी की चीनी का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ ? ै खाद्य और पूर्ति मंत्री ब्योरेग्द्र : अपेक्षित सूचना देने बाला एक विवरण संलग्न है ।. विवरण चीनी वर्ष के दौरान चीनी की श्रे णी-वार दन-प्र तिशतता बताने वाला विवरण ज+ +वज+ ह तन तन नी अंक + दान िनानीओन +-« न 3 क राज्य/संघ राज्य चीनी वर्ष के दौरान चीनी की श्रेणीवार क्षेत्र ॥ उत्पादन-प्रतिशतता * | 2 3 4 5 ' 6 7 उत्तर प्रदेश 62.% 3.3. 3.6 0.3 , £



 लिखित  उत्तर

 बिहार

 पश्चिम  बंगाल

 असम

 बंगाल

 हरियाणा

 पंजाब

 राजस्थान

 मध्य  प्रदेश

 उड़ीसा

 महाराष्ट्र

 गुजरात

 कर्नाटक

 *  केरल

 आन्भ्र  प्रदेश

 तमिलनाडु

 पांडिचेरी

 नागालैण्ड

 गोआ

 15.2

 2.4

 3

 30.9

 58.0

 23.4

 11.9,

 32.7
 41.9

 57.6

 69.3:

 65.6

 60.6

 68.3:

 60.2

 69.4

 25.3

 -4.0

 44.6

 86.9

 खोीनी  की  खपत

 40.2

 9.9

 नोट  गैर-श्रेणी  की  बी०  आई०  एस०  एस०  चीनी  शामिल  नहीं

 1  1985

 5  6  7

 3.2  16  0.3

 —  166  14

 0.6  #301  —

 O1  0.2  01

 नਂ  -  Q03

 2.1.  9.2...  3.8

 0.1  0.5.  0.1

 पु
 29  -  3.4

 0.3.
 O01  0.01

 0.0०  36  60.8

 0.1  20  41.9

 —  0.02  14

 -  —  1.9

 1631.  भी  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या-खानद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  चीनी  की  कितनी  खपत

 हुई  ?

 खाद्य  ओर  मागरिक  पूर्ति  संत्रो  बोरेगा  :  एक  विवरण  संलग्न  जिनमें  चीनी
 वर्ष  1982-83  और

 1983-84
 के  दौरान  चीनी  की  खपत  का  «ुज्यवार  ब्योरा  दिया  गया

 72  हु



 &  11  1907  लिखित  उत्तर

 ५  विवरण

 /
 -  ्ीनी  वर्ष  1982-83  और  1983-84  के

 दौरान  चीनी
 की  राज्यवार  खफ्त  को  बताने  वाला  विवरण  ।

 |  |  हजार  मीटरी  टन

 राज्य
 .

 1982-83  1983-84

 1.  आम््न  प्रदेश  379  453
 2.  असम/अरुणाचल  प्रदेश  139  बन

 3.  बिहार  386  425

 “-  4,  गुजरात  492  598

 ..  5.  महाराष्ट्र  975  1188

 2.  6,  केर॑ल/लक्षद्वीप  288  332  -

 5  १.  मध्य  प्रदेश  405  428
 ...  8.  तमिलनाहु  424  501

 9.  कर्नाटक  315  381
 ४  10.  उड़ीसा  141  -144

 5  11.  पंजाब  |  379  454

 _  12.  हरियाणा  182  225

 13.  चण्डीगढ़  18  21

 14.  राजस्थान  308  389
 15.  उत्तर  प्रदेश  ,  852  .  852  “1008

 16.  पश्थिम  बंगाल  480  53]

 17.  जम्मू  और  कश्मीर  .36  38

 18.  दिद्ली  134  152  »

 ५9.  हिमाचल  प्रदेश  34  ह  अर

 20.  मणिपुर  3  6

 21.  त्रिपुरा
 *  *  9  (1

 22.  पांडिचेरी/कराइकल/माहे/यनम  6  7
 23.  सिक्किम/भूटान  9  3

 4.  गोवा/दमन,
 बि

 17  20
 25.  और  मिजोरमਂ  8  9
 26.  मेघालय  2  4

 -  अखिल  भारत  6415*  7522*

 +इसमें  सेना  क्रय  गेट  पर्‌  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  आदि  के  लिए  की  गई
 *

 निर्मुक्तियां शामिल  नहीं

 झा  73



 सिंखित  उत्तर  |  ।  .  |  1985

 1632.  भरी  लक्ष्मण  मसिक  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा
 करेंगे  क्‍या  सरकार  ने  गायों  को  ऐसी  विदेशी  नस्ल  के  प्रजनन-कार्यक्रम  में  अब  तक  हुई  प्रगति
 के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  है  जो  कि  और  अधिक  दूध  देने  लिए  पव्व॑तीय

 क्षेत्रों
 के  अधिक

 अनु फूल  हो  सकती  हैं  ?

 कृषि  और  ग्रामीण  दिकास  सनन्‍्त्री  बूटा  हां  |  देश  के  विभिन्‍न  क्षोत्रों  में
 संमयें-समंय  पर  विदेश  नस्‍्लों  जर्सी  ब्राऊन  रेड  एयरशायरें
 तथा  गेननसे  ज॑सी  नस्‍्लें  जर्सी  नस्‍्लें  देश  के  परब॑तीय  क्षेत्रों  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 भ्रश्चिक  उपयुक्त  पाई-गई  हैं  ।

 असंगठित  क्षत्र  में  भ्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्रीय  कानन

 1633.  श्रो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  जूता  और  बीड़ी  उद्योग  जैसे  अनौपचारिक  और  असंगठित  क्षेत्रों
 में

 श्रमिकों
 को  संगठित  करने  और  न्याय  प्राप्त  करने  में  सहायता  करने  के  ई  नए  कुछ  महत्वपूर्ण

 उपाय  किए  ेु  वि

 _  कया  सरकार  खेतिहर  श्रमिकों  और  चेमड़ा  तथा  जूता  उद्योग  में  कार्य  स्थितियों  को
 नियंत्रित  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  कानून  लागू  करने  की  स्थिति  में  और

 यदि  तो  राज्यों  को  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्देश  अथवा  सुझाव  जारी  किए
 गए  हैं  ?

 श्रम  संत्रासय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  बीड़ी  श्रमिकों  की  सहकारी
 समितियों  को  बढ़ावा  देने  का  निर्णय  किया  गया  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  और  इसे  अनुवर्ती
 कार्यवाही  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेजा  गया  महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  बीड़ी
 सहकारीक्ष्ममितियां  गठित  की  गई  हैं  ।  *«

 *

 कृषि  श्रर्मिकों  के  बारे  में  न्यूनतम  मजदूरी  के  उपबंधों  को  लागू  करने  के  लिए
 कार्यवाही  की  जा  रही  राज्यों

 से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  कृषि  श्रमिकों  की  कार्य-दशाओं
 को  विनियमित  करने  तथा  उनके  कल्याण  के  लिए  उपयुक्त  कानून  ग्रामीण  श्रा  मकों
 जिनमें  कृषि  श्रमिक

 भी  शामिल  संगठित  करने  के  लिए  11  राज्योंਂ में  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  प्लान स्कीम  लागू  की  जा  रही

 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  एक  ज्रिपक्षीय  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  गया  है  जो
 चमड़ा  और

 जूता  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  की  कामकाज  तेथा  रहन-सहन  की  दशाओं  का  गहन  अध्  ययन है
 ।  है  कि  यह  अध्ययन  दल  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  प्रशासनिक  भौर  क आशा  है  कि  यह  ण  के  ओर

 कानूनी  उपायों

 सुझाव  देगा  ।
 4

 1634,  भी  अभर  सिंह  क्या  कृषि  और
 प्रामीण

 विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा *
 करेंगे  कि  :  ह  हैं

 हि

 भूमिहोन  प्रामीण  जनसंख्या
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 —  क्या  भूमिहीन  ग्रामीण  व्यक्तियों
 की

 देश  भर  में  संख्या  बढ़  रही

 यदि  तो  क्या  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 +ह  विशेष  रूप  से  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भमिहीन  ग्रामीण  जतसंख्या  की  सहायता  करने  के

 लिए  सरकार  ने  कीई  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  और  भूमिहीन

 .  गरीब  व्यक्तियों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  कृषि  श्रमिकों  के  आंकड़े  उपलब्ध  जनगणना

 »  के  समय  कृषि  श्रमिकों  की  सूचना  मजदूरों  के  प्रतिशत  में  एकत्र  की  ये  आंकड़े  नीचे  .

 |  दिये  गये  हैं  :
 ह्  है

 t  नि  _  रे  -

 ह
 जनगणना  का  वर्ष  .  मजदूरों  के  प्रतिशत  में  कृषि  श्रमिक  _

 24.94

 26.34

 24.94  विभिन्‍न

 .  यह  कहणा  युक्तिसंगत  है  कि  उनकी  प्रिभाषा  में  परिवते  के  कारण  विभिन्‍न
 जनगणना  के  आंकड़ों  की  सही  अर्थ  में  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  विभिन्‍न  के
 दौरान  पता  लगाये  गंये  कृषि  श्रमिकों  की  संख्या  में  भिन्‍नताओं  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  कोई
 विशेष  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 भूमिहीन  ग्रामीण  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपन्त्य
 भ्ीचे  दिए  जा  रहे  हैं  :

 आग्रह किया  में  जारी  किए  गए  राष्ट्रीय  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अन्तर्गत  सभी  राज्यों  से  यह
 आग्रह  किया  है  कि  वे  भूमि  सीमा  को  लागू  करने  से  प्राप्त  हुई  फालतू  भूमि  का  वितरण  करते

 समय  भूमिहीन  कृषि  विशेषकर  अनुसूचिंत-जातिग़ों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  श्रमिकों
 को  प्राथमिकता  दें  ।  संशोधित  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  कामूनों  के  अन्चर्गरेत  कब्जे-में  ली  गई
 30.04  लाख  एकड़  फालतू  भूमि  में  से  लाख  एकड़  भूमिਂ  का  वितरण  लाख
 लाभार्थियों  में  किया  गया  जो  सभी  भूमिहीन  थे  ।  इनमें  से  9  लाख  लाभार्थो  अनुसूचित  जातियीं
 और  अनुसूचित  जनजांतियों  के  जिनको  अवसर  लाख  एकड़  भूमि  बांटी  गई  है  ।

 2.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजमार  गारंटी  कार्यक्रम
 के  अन्तगेत  ग्रामीण  मजदूरों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किए  जाते  हैं  जिनमें  भूमिहीन  लोग  भी

 शामिल  हैं  ।  छठी  योजना  में  इन  कार्यक्रमों  फे  अन्तर्गत  अब  तक  जनजातियों  मिलियन  दिनों  का

 सृज़न  किया  गया  इनमें  से  अनुसूचित  ड्रातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  श्र

 का प्रतिशत लगभग 45 भाता है । है
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 3.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  कर  रहे  लोगों

 को  सहायता  दी  जाती  है  ताकिच्वे  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  छठी  योजना  के  दौरान

 मिलियन  परिवारों  का  लक्ष्य  किन्तु  तक  मिलियन  परिवारों  को

 सहायता  प्रदान  की  मई  है  ।  इनमें  से  अनस  चित  जातियों  और  अनुसचित  जन-जातियों

 के  लाभार्थी  5.98  मिलियन  हैं  जो  सहाय्यित  लाभाधियों  का  38  प्रतिशत  है  ।

 कपास  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि

 श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 -  क्पा  करेंगे  कि  :  $

 ह
 कपास  का  वतंमान  समर्थन  मूल्य  क्या

 क्‍या  कपास  उत्पादक  राज्यों  ने  कपास  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  करते  की  सिफारिश

 की  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  ने  कया  कारंवाई  की  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूठा  :  और  5  श्कार  द्वारा
 निर्धारित  विभिन्‍न  किस्मों  के  कपास  के  समर्थन  मूल्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं

 कृषि  मूल्य  आयोग  ने  नाम  अब  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  हो  गया
 कपास  की  दो  मूल  किस्मों  के  न्यूनतम  सुमर्थन  मूल्य  निर्धारित  किए  एक  मध्यम/बढ़िया  मध्यम

 समूह  हां, तो तत्संबंधी  और  दूसरा  लम्बे  तथा  बढ़िया  लम्बे  समूह  4)।  आयोग  की
 रिपोर्ट  राज्य  सरकारों  को  उनके  विचार/टिप्पणियों  के लिए  परिचालित  की  गई  ।  जबकि  अधिकांश

 सरकारों  ने  न  तो  अपनी  टिप्पणी  दी  है  और  न  ही  आयोग  की  सिफारिशें  मंजूर  की

 क्षान्प्र  हरियाणा  तथा  गुजरात  ने  अधिक  मूल्यों  के  लिए  कहा  है  ।

 +  कृषि  मूल्य  आयोग  की  राज्य  सरकारों  विचार/टिप्पणियां  और  केन्द्र  में

 संबंधित  आध्िक  मंत्रालयों  के  विचार/टिप्पषणियों  पर  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की  कृषि

 मूल्य
 आयोग  की  सिफारिशों  तथा  आर्थिक  मंत्रालयों/राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  सम्बद्ध

 «  बटकों  के  विचार/टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कपास  तथा  इसकी  विभिन्न  किस्मों  के  लिए

 समर्थन  मूल्य  नियत  करने  का  अंतिम  निर्णय  लिया  गया  ।

 विवरण

 5  के  कपास  के  मौसम  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए
 गए  बढ़िया  औसत  किस्म  कपास  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 7  कपास  की  बढ़िया  ओऔसत  किस्म
 +  के  लिए  मौके  पर  समथेन  मूल्य

 प्रति

 पक  ्ण/ःः प्र
 वि

 छोटे  रेशे  :  अंतिम निर्णय लिया गया |
 /  ्  ्

 ्ऑयऑयऔ

 बंगाल  देशी/जी-27  327

 १6
 ह
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 2«  एल०

 3.  वगद/कलगी

 अध्यम  रेशे  :

 4.  जे-34/बीकानेरी  नरमा

 5.  सी०

 6.  एम०  पी०

 7.

 उसम  सध्यम  रेशे  !

 8.  सुयोधर

 9.  जयाधर

 10.  गाओभोरानी  22/46

 11.  एफ-44/एच-777/बगदूटी

 12.

 13.  लक्ष्मी-बी

 14.  खानदेश  विरनार/वाई-]/ज्योति

 15.  ए०  के०  235  तथा  के०

 16.

 17.  |
 18.

 19.  जी०  कोट०

 20.
 दिग्विजय

 21.  एल०  आऑर०

 22.  दिग्विजय  तथा

 23.
 एस०  आर  गुजरात

 24-  एस०  आर०  महाराष्ट्र

 शस्जे  रेहो  :

 25.  एच०  वाई०

 26.  एम०  सीं०  यू  7

 श्र

 लिखित  उंतेर

 औज-_-+++त3३तलनन_तहतऋतऋनऋननुनुनतत  वतन

 500

 500

 ग्प
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 mm  "५  लिन  भय  ना  नओ  ee  5५

 हि  2  .

 27.  170-#to
 ह

 500

 28.  देवी  राज  .  505

 29.  जे०  के०  एच०  535

 उत्तम  लम्बे  रेशे  :

 30.  535

 31.
 है

 550

 32.  सौराष्ट्र  550

 33.  दक्षिण  गुजरात  555

 34.  एम०  सी०  यू०-5/एम०  सी०  यू०  9/ |

 एम०  सी»  यू  ०-5  वी०  टी०
 *

 555

 35.  वरलक्ष्मी  492

 *  वरलक्ष्मी  487

 37.  वरलक्ष्मी  -  555

 38:  वरलक्ष्मी  577  पे

 39.  डी०  सै
 |

 600
 40.  सुविन

 हि
 900  :

 किराया  नियंत्रण  अधिनियम  का  पुनरीक्षण

 1636.  भरी  चिन्तामणि  जंन
 :

 क्‍या  निर्माण  और  आवास  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 है
 क्‍या  सरकार  ने  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  के  पुनरीक्षण  के  संबंध  में  आधिक  प्रशासन

 सुधार  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  की  जांच  इस  बीच  पूरी  कर

 यदि  तो  रिपोर्ट  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या

 (at)  क्‍या  सरकार  ने  किराया  नियंत्रण  कानून  में  संशोधन  करने  लिए  विभिन्‍न  राज्यों
 ओर  संघशासी  क्षेत्रों  को  रिपोर्ट  परिचालित  कर  दी  और  ॥॒

 इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हे

 र  आवास  मंत्री  अभ्वुल  :
 तथा  दिल्ली  भाटक  नियंत्रण

 1958  के  संशोधन  के  संदर्भ  में  यह  मामला  अभी  श्री  सरकार  के  बिच्रायाधीन  है  ।
 तथा  आयोग  रिपोर्ट  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  विचार  ब्यक्त  करने

 78
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 :  के  लिए  परिचालित  कर  दी  गई  अपने  भाटक  नियंत्रण  नियमों  में  संशोधन  करने  का  निर्णय

 राज्य  सरकारों  को  लेना  है  क्योंकि  यह  राज्य  का  विषय  है  ।

 सछली  पकड़ने  की  यंज्ञोकत  मोकाओं  का  प्रयोग  अंद  करता

 भरों  बिन्‍्तासंजिं  जेंगा  :  क्या  कृषिं  और  प्राशीण  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 7):  महासागर  में  मछली  पकड़ने  की  कितनी  यंत्रीकृत  नौकाएं  कार्यरत

 क्‍या  मछआरों  को८एक  पुरजोर  मांग  है  कि  मछली  पालन  उद्योग  के  हिल्ल॑  में  पंजीकृत
 नौकाओं  विशेषकर  केरल  के  तटीय  क्षेत्रों  प्रयोग  बंद  कर  दिया

 नि  क्‍या  फिलीपीन  और  इन्डोनेशिया  जैसे  अन्य  देशों  ने  अपने  क्षेत्रों  में  ऐसी  यंत्रीकृत
 हु

 नौकंओं पर प्रतिबंध लगा दिया और यदि तो इस बारे में भारत सरककर की क्या प्रतिक्रिया है ? कृषि और भ्रामोच विकास मंत्री बूटा छोटे यन्त्रीकृत क्षेत्र के तहत भारतीय समुद्र में लगभग 20,000 नौकाएं हैं । इसके गहरे समुंद्र में मछली पकड़ने बाले जलयान में 20 मीटर तथा इससे वाणिज्यिक क्षेत्र में (75 भारतीय तथा भाड़ पर लिए गए को हिन्द महासागर में कार्य करमे के लिए अन नुज्ञा पत्र दिए , गए इसके प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक मत्स्यन कार्यों के प्रयोजनों के लिए सरकार के पास 20 मीटरे लम्बाई से अधिक के जलयान हैं । केरल सरकार से मिली सूचना के अनुसार मत्स्यन उद्योग के लाभ के लिए मछली . पकड़ने के यंत्रीकृत साधनों के प्रयोग क्रो बंद करने की मछुआरों करी कोई मांग नहीं परन्तु छुआरे जुलाई तथा अगंस्त के वौरान ट्रालिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा रात्रि ट्रालिंग पर प्रतिबंध लगाने का भी विरोध कर रहे हैं । तथा बताया गया है कि विभिन्‍न देशों द्वारा अपनी सम्बद्ध स्थायी निधि के स्रोतों पारिस्थितिकी हालातों ओर दोहन नीति के संबंध में अपने मत्स्यन संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु विभिन्‍न उपाय अपनाए गए हैं । नि गुजरात में दूरदर्शन सुविधा-विहीन क्षेत्र भ्रो मोहन लाल पटेल : क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ः | क्या-गुजरात में वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीशन केन्द्रों के पूरे राज्य में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध हो जाती | यदि तो उन क्षेत्रों के नाम क्‍या हैं जहां वर्तमान ट्रांसमीशन केक्ध्रों से कार्यक्रम अभी नहीं देखे जा सकते 79
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 उक्त  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सुविधाएं  उपलब्ध  के  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०

 ,  वि
 और  बनासकंठा  तथा  डांग्स  जिलों  को  २

 में  अन्य  सभी  जिलों  में  इंस  समय  पूर्णतः  या  अंशतः  द्रदर्शन  सेवा  उपलब्ध  वर्ष  के  दौरात

 अहमदाबाद  तथा  द्वारका  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  की  मौजूदा  शक्ति  बढ़ा  कर  10  किलोबाट  कर

 दिए  जाने  पर  पंचमहल  तथा  बनासकंठा  जिलों  के  भागों  को  द्रदर्शन  सेवा  उपलब्ध  हो
 जायेगी  ।  «»

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  प्रामोण  मूसिहीस
 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  धमराशि

 .. 1639.  ह्ली  मोहन  लाल  पठेल  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा
 करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  हेतु  वर्ष  1985-86  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि
 का  आबंटन  किया  गया  है

 वर्ष  1985-86  के  लिए  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  कुल
 कितनी  घनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है

 क्या  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यत्रम  का  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 के  साथ  विलय  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अस्दूलाल  :  र  ष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1985-86  के  बणट  में  कंन्द्रीय  अंश  के  रूप  में  कुल  230  करोड  रुपये
 के  आबंटन  का  प्रस्ताव  किया  गया  इतनी  ही  धनराशि  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  जुटायी
 जायेगी  ।

 ग्रामीण  भूमिहीन  रौजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  1985-86  के  बजट  में  400
 करोड़  रुपये  के  आबंटन  का  प्रस्ताव  किया  गया  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  द्वारा
 बराबर  का  कोई  अंशदान  नहीं  जुटाया  जाना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  कृषि  उत्पादों  के  विपणन  हेतु  व्यवस्था

 1640.  ओमतो  जयस्तो  पटनाथक  :
 क्या  कृषि  ओर  प्रासीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 राष्ट्रीय  सह  विकास  निमम  1983-84  3-84  तथा  1984-85  के  दौरान  कुल
 कितने  मूल्य  के  कृषि  उत्पादों  को  विपणन  किया

 हि क्या  सरकार  का  वर्ष  1985-86  के  दौरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के

 माध्यम  से  कृषि  उत्पादों  की  विपणन  व्यवस्था  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर
 रा

 यदि
 तो  1985-86  में  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादों

 के  विपणन  के  लिए  क्या
 मिर्धारित  किए  गये  हैं  तथा  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 कथि  ओर  ग्रामीम  विकास  सन्‍्त्री  बूटा
 :  से

 डेरी  विकास
 के  अधिनियम  के  अनुसार  राष्ट्रीय  डेरी  विफास  निगम  बाग  उद्देश्य  सरकारी  सिद्धान्तों  पर  कृथि

 खाद्य  पदार्थों  और  अनेक  अन्य  जिन्‍्सों  के
 निर्यात  और  आयात  के  कार्यक्रमों  की  योजाना  बनाना  और  उन्हें  बढ़ावा  देना  यह
 सम्बर्धनात्मक  और  वित्तीय  सहायता  से  सहकारी  समितियों  की  सहायता  करता  यह  निगम
 विपणन  संबंधी  कोई  कार्य  नहीं  करता  ।

 कृषि  उत्पाद  का  विपणन  करने  के  लिए  किसानों  की  सहकारी  समितियों  की  एक  अवसंरचना
 जिसमें  प्राथमिक  कृषि  सहकारी  समितियां  (94,000),  प्राथमिक  सहकारी  विपणन  -  समितियां

 (3,632),  जिला/कन्द्रीय  सहकारी  विपणन  समितियां  (171),  राज्य  स्तर  के  सहकारी  विपणन
 संघ  (29)  भर  भारतीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  शामिल  हैं  ।  संबंधी

 कलापों  का  विस्तार  करने  के  लिए  इस  संरचना  को  सुदृढ़  किया  जायेगा  ।

 3-84  में  सहकारी  समितियों  द्वारा  विपणन  किये  गए  क्षि  उत्पाद  का  अनुमानित
 मूल्य  2500  करोड़  रुपये  है  और  वर्ष  1984-85  के  सम्बन्ध  में  यह  मूल्य  2600  करोड़  रुपये  होने
 की  आशा  है  |  वर्ष  1985-86  में  2900  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  विभिन्‍न  कृषि  जिन्सों  का  विपणन
 संबंधी  एक  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  विचार  है  ।

 ह

 इस  प्रयोजन  के  लिये  किये  जाने  वाले  उपाय  ये  हैं  :  सहकारी  समितियों  के  पंजीगत  आधार

 सुदृढ़  कार्मिकों  क  प्रशिक्षण  के  माध्यम  .  से  उनकी  प्रचालन  क्षमता  में  सुधार

 मूल्य  समर्थ  न/विपणन  हस्तक्षेप  संबंधी  कार्यों  में  बड़  पमाने  पर  सहकारी  समितियों  को  शामिल

 करना  और  सहकारी  समितियों  को  उनके  विपणन  संबंधी  कार्यों  के  लिए  ऋण  की  बेहतर  सुबिधायें

 उपलब्ध  कराना  ।
 रा

 भूसि  को  अधिक  अम्लता  के  कारण  कस  पेदावार  होना

 श्रीमती  जयंती  पटनायक  ८,  क्या  कुषि  ओर  प्रासीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 5

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भूमि  की
 अधिक  अम्लता  के  कारण  कम  वाले

 विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसी  कुल  हेक्टेयर  भूमि  का  कोई  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  उसका  राज्यवार  क्या  ब्यौरा  है

 छठी  योजना  के  दौरान  भूमि  को  अधिक  अम्लता  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कृदम

 जुठाए  और
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 0  एज  बच  =  अक्ल्डबअड  ता तप कथि और ग्रामीण विकास मंत्री (Sit बूटा सिह) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक, तमिल-  न्‍

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कथि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा
 :  और

 आन्प्र  पश्चिम  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र  आदि  में  अम्ल
 वाली  मृदा  होने  का  पता  चला  इस  मन्त्राल्य  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  रग्ल  से  प्रभाब्ति  क्षेत्र

 का  कोई  क्रमबद्ध  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 और  क्षेत्रों  में  क्षार/अम्ल  वाली  मृदा  के  सुधार  की  प्रायोजिक
 योजना  नामक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  पांचवीं  योजना  के  दोरान

 उड़ीसा  तथा  सिक्किम  में  और  लाख  से  को कृषि  तक  पश्चिमी
 बंगाल  में  वल  रही  और  अम्ल  वाले  लगभग  दी गई  लाख  हैक्टार  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाने

 लिए  क्षेत्र को  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  निर्णय  के  अनुसार  Fer  से  इस  योजना  को
 राज्य  क्षेत्र  को  हस्तान्तरण  कर  दिया

 दूरदर्शन  के  माध्यम  से  छात्रों  को  शिक्षा  वेना

 भीसती  माधुरी  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  उच्च  कक्षाओं  के  छात्रों  और  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  लिए  उम्मीदवारों  को

 दूरदर्शन  के  माध्यम  से  शिक्षा  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बी०  एन०  :  से
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  उच्चतर  शिक्षा  पर  उपलब्ध  किये  गये  कार्यक्रमों  को  दूरदर्शन
 द्वारा  सम्पूर्ण  दूरदर्शन  संजाल  पर  सभी  कालेज  कार्य  दिव्सों  को  दोपहर  पृर्व॑एक  घंटे  के  लिए
 टेलीकास्ट  किया  जाता  है  तथा  दोपहर  बाद  उतनी  ही  अवधि  के  लिए  दुबारा  टेलीकास्ट  किया

 शकषणिय

 ।
 मात्र  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बैठने

 वाले  उम्मीदवारों  के  लिए  अनन्य  रूप  से  अभिप्रत
 .  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  को  टेलीकास्ट  करने  की  कोई  स्कीम  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रामोण  विकास  कार्म्नक्रमों  के  लिए  प्रशिक्षण
 और  प्रोद्योगिकी

 भरी  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  थिकास  मंत्रों  यह  बताने  '
 की बंगाल राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के

 पा करेंगे  कि  :  ॥

 क्या  सरकार  का  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में
 ग्रामीण  विकास  कार्यत्रमों  के  लिए

 सुनिश्चित

 ढंग से प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उबत राज्य में प्रशिक्षण और प्रौरगोगिकी केन्द्रों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम न 82
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 लिखित  उत्तरे

 क्म्ज+ जे
 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पश्चिम  बंगाल  में  वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  लिए  क्या  लक्ष्य और

 परिव्यय  नियत  किया  गया  और

 उसके  कार्यान्वयन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  अन्दूलाल  से  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  लिए  जिला  प्रशिक्षण  तथा  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  की  स्थापना  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  कार्यान्वयन  हेतु  प्रस्तावित  एक  नई  योजना  चूंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इसलिए  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 दिल्‍ली  स्कूल  टीचर  को-आपरेटिव  हाउस  बिल्डिग  सोसायटी  के  मामले

 1644.  श्री  एम०  सहफ्ज  अलो  खान  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  दिल्‍ली  स्कूल  टीचर्स  कोआपरेटिव  हाउस  बिल्डिग  सोसायटी  के  मामलों  को  एक
 समिति  देखती  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  इस  प्रबन्ध  समिति  का  चुनाव  कब

 हुआ
 |

 वर्तमान  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  कार्यभार  संभालने  के  बाद  से  इसकी  आय  और  व्यय  के

 भुख्य  शी  क्‍या

 क्‍या  सोसायटी  के  लेखों  की  विनिर्दिष्ट  पद्धति  से  नियमित्र  रूप  से  लेखा  परीक्षा  की
 *

 जाती  है  और  सोसायटी  की  सामान्य  सभा  द्वारा  अनुमोड्ति  किए  जाते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  भोर  इस  सोसायटी  के  लेखों  की  लेखा  परीक्षा
 पिछली  बार  कब  की  गई  थी  ?

 निर्माण  और  आवास  अमंत्री  :  दिल्ली  सकल  अध्यापक  सहकारी
 आवास  निर्माण  समिति  लिमिटेड  की  प्रबन्धक  समिति  का  चुनाव  17.8.1975  को  हुआ  था  ।
 समिति  का  मामला  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  न्‍्यायाधीन  है  और  सिविल  रिट  याचिका  संख्या  659/
 77  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  निर्देशनों  के  अन्तर्गत  प्रबन्धक  समिति  द्वारा  समिति  के
 कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।

 30.6.1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  समिति  के  तुलन  पत्र  से  सम्बन्धित  सूचना
 .  ।  आय  का  मुख्य  शी  बैंक  में  आवधिक  जंमा  पर  प्राप्त  किया  गया  ब्याज  थ्यय  के

 मुख्य  शीषं  कानूनी  व्यय  तथा  विविध  व  आकस्मिक  मदों  पर  पूंजीगत  सम्पत्ति  पर

 मूल्य  ह्वास  आदि  हैं  ।

 तथा  सहकारी  वर्ष  1983-84  तक  के  समिति  के  लेखों  की  नियमित  लेखा
 '  परीक्षा  की  गई  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1967  से  1975  तक  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट

 .  और  30.4.1978  की  स्थिति  के  अनुसार  लेखा  स्थिति  को  समिति  की  आम  सना  ने  अनुमोदित
 किया  हु

 ॥
 .
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 अनीता ध  घी  धणाा
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  स्कूल  टीचर्स  को-ओपरेटिव  हाउस

 बिल्डिग  सोसायटी  को  भूमि  को  कब्जा  दिया  जाना

 ,  1645.  श्री  एम०  सहफ्‌्ज  अली  खान  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  प्नस्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .  दिल्ली  स्कूल  टीचर्स  को-ओपरेटिव  सोसायटी  लि०  का  पंजीकरण  कब  हुआ  और  इसे

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूंमि  का  कब्जा  कब  दिया  ॥

 सोसायटी  को  कितनी  भूमि  आबंटित  की  गई  ओर  इसमें  से  कितने  प्लाट  बनाए
 और

 गैर-अध्यापक  सदस्यों  सहित  इसके  सदस्यों  की  संख्या  क्‍या  है  आंकड़े
 बताये  ?

 निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्री  अम्बुल  और  दिल्ली  स्कूल  अध्यापक

 सहकारी  आवास  निर्माण  समिति  लिमिटेड  27.3.1961  को  पंजीकृत  की  गई  थी  ।  इस  समिति
 को  440  बीघा  तथा  5  विस्वा  भूमि  आबंटित  की  गई  थी  और  इस  भूमि  का  कब्जा  11.11.1967
 को  सौंपा  गया  इस  आबंटित  भूमि  में  1031  प्लाट  काटे  गए  हैं  ।

 सहकारी  समिति  दिल्ली  द्वारा  समिति  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इस
 समय  समिति  में  675  अध्यापक  तथा  293  गैर  अध्यापक  सदस्य  हैं  ।

 समाचार-पत्रों  तथा  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  प्रसारणों  में  विपक्षो
 राजनं  तिक्‌  दलों  को  गतिविधियों  को  स्थान  देना

 1646.  भ्री  बित्त  महाता  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मनन्‍त्रो  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  '  ह

 क्या  देश  में  विपक्षी  राजनैतिक  दलों  की  गतिविधियों  को  समाचारपत्रों  तथा  दूरदर्शन
 और  आकाशवाणी  प्रसारणों  में  पर्याप्त  स्थान  नहीं  दिया  जाता  जिसके  परिणामस्वरूप
 इशेकों  तथा  श्रोताओं  को  विपक्षी  राजनैतिक  दलों  की  गतिविधियों  की  अधिक  जानकारी  नहीं  मिल

 और  ‘

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मन्जालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बो०  एम०  गांडगिल  ):
 मद  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 को  आयातित  श्षाद्य  तेल  उपलब्ध न  होना

 .  1647.  भी  बालासाहिब विल्ले
 क्‍या  क्षाद्  ओर  नांगरिक  पूर्ति  मनी  यह  बताने

 की  हुपा  करेंगे  कि  :  ना  ॥

 384
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 क्या  वनस्पति  मिलों  को  वाणिज्यिक  दरों  पर  कोई  आयातित  खाद्य  तेल  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्‍या  देंश  में  वनस्पति  के  बिक्री  मूल्यों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  पड़े  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 साध  और  नांगरिक  पूर्ति  सन्‍त्रो  धीरेख्  :  वनस्पति  एककों  उनकी
 60%  तक  की  आवश्यकता  के  लिए  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आबंटन  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  देश  में  वनस्पति  के  मूल्यों  में  परिवर्तन  नहीं  आया  उत्पादन
 को

 5
 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  किए  जाने  के  कारण  19  1985  से  इनके

 ल्‍थों  में  व॑ंद्धि  को  गई  है  ।
 :

 इलेक्ट्रानिको  ओर
 कंप्यूटरोनिक्स

 में  शिक्षण  प्रदान  करना

 1648.  श्रो  हरीह्ष  रावत  :  क्‍या  श्रम  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  इलैक्ट्रानिकी  और

 कम्प्यूटरोनिक्स  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  उनके  यहां  स्थापित  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में
 निकी  और  कम्प्यूटरोनिक्स  में  प्रशिक्षण  देने  के  प्रबन्ध  करने  की  सलाह  दी  गई  और

 जिन  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में
 ये

 पाठ्यक्रम  अभी  तक  शुरू  नहीं  किये  गये/लागू
 नहीं  किये  गये  उनमें  ये  कब  तक  शुरू  कर  दिये  जाए  गे  ?

 अम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  टी०  :  औद्योगिक  प्रशिक्षण
 टी०  जहां  इलैक्ट्रानिक्स  और  कम्प्यूट्रोनिक्स  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  संचालित  किये

 जा  रहे  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए  जाते  हैं  ।”

 और  शिल्पकार  प्रशिक्षण  योजना  टी०  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय
 सायिक  प्रशिक्षण  जो  त्रिपक्षीय  ढांचे  सम्बन्धी  एक  एपेक्स  सलाहकार  निकाय  की
 सिफारिशों  पर  श्रम  मन्त्रालय  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम
 ओर  अन्य  सम्बद्ध  नाम्से/मानदण्ड  निर्धारित  किये  जाते  जनज्न  कभी  भी  किसी  नए  व्यवसाय  को

 सी०  टी०  एस०  के  अन्तर्गत  लाया  जाता  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सामान्य  अनुदेश  जारी  किए  जाते  हैं  ताकि  वे  स्थानीय  आवश्यकताओं  के

 अनुसार  आई०  टी-०  आईज  में  प्रशशक्षण  संचालित  करने  के  बारे  में  विचार  करें  ।  आई०  टी०  आईज
 का  दिन-प्रतिदिन  का  प्रबन्ध  तत्सम्बन्धी  राज्य  सरकारों/संघ  शापघ्वित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया

 जाता  किसी  एक  आई०  टी०  आई०  में  एक  विशेष  व्यवसाय  में  प्रशिक्षण  शुरू  करने  सम्बन्धी
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 न  $$

 एक  विशेष  क्षेत्र  की  आवश्यक्रताओं  के  जिसमें  आई०  टी०  आई०  स्थित
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  लिया  जाता  स्कीम  के  अन्तग्रेत

 निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  सम्बन्धी  प्रबन्ध  अपनी-अपनी  राज्य  सरकार

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  किये  जाते  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  से  स्पष्ट  होगा  अधिकांश

 राज्यों  में  अनेक  आई०  टी०  आईज  में  इलैकट्रानिकी  में  पाठ्यक्रम  पहले  से  ही  शुरू  किये  गए  हैं  ।

 इले  क्ट्रानिक्स  में  अधिक  पाठ्यक्रम  और  कम्प्यूट्रोनिक्स  में  नए  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  सम्बन्धी

 स्थानीय  आवश्यकताओं  और  पूजी  की  उपलब्धता  के  आधार  अपनी-अपनी  राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  लिया  जाता  है  ।  +

 विवरण

 उन  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  ब्यौरा  जिनमें  इलैक्ट्रानिक्स  तथा  कम्प्यूट्रोनिक्स  में
 मे

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  उत  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  संख्या  जिनमें
 लिखित  व्यवसाय  हैं

 ..
 मैक॑निक  मैकनिक  डाटा

 सहायक/कंसोल

 *  प्रोग्रामर  सहायक

 1  2  3.  4  5
 ‘

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  19  6  __

 2.  असम  =

 3.  बिहार  4  1  .  —

 4.  ग्रुजरात  13  $  2

 5.  हरियाणा  17  4  हि

 6.  हिमाचल  प्रदेश  5  —

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  2  _

 8.  कर्नाटक  5  3  _

 9.  केरल  31  25  ग

 10.  मध्य  प्रदेश  15  न  न

 11.  महाराष्ट्र  20  6  हि

 12.  मणिपुर  1  --

 -  13.  मेघालय  ...
 a

 ,
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 2  3
 4

 5

 14.  नागालैण्ड  न  कमा

 15.  उड़ीसा  4
 गा

 णणा

 16.  पंजाब  28  6  न

 17.  राजस्थान  6  1  गा

 18.  सिक्किम  ना  ध््ा
 ्ा

 19.  तमिलनाडु  10  6  +-

 20.  त्रिपुरा  ्ा  जा
 णा

 21.  उत्तर  प्रदेश  36  21  —

 22.  पश्चिम  बंगाल  4  णण

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  न  ना

 24.  चण्डीगढ़  1  1  “5

 25.  दादर  व  नागर  हवेली  —
 जा  या

 26.  5  6  =

 27.  दमन  व  2  2  —

 28.  मिजोरम  न  न

 29..  पाण्डिचेरी  2  _  न

 231  98  2
 टिप्पणी  निकोबार

 टिप्पणी  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  और  लक्षद्वीप  में  कोई  औद्योगिक
 प्रशिक्षण  संस्थान  नहीं  है  ।

 ॥  उत्प्रयासी  कामगारों  के  लिए  कल्याण  निधि

 ]
 क्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  भ्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  छोड़कर  विदेशों  में  काम  करने  गये  व्यक्तियों  का
 ©  बर्षबार  ब्यौरा  क्‍या  और

 .  इन  उत्प्रवासी  कामगारों  के  लिए  अनिवार्य  बीमा  लागू  करने  और  कल्याण

 बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?  '

 87
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 श्रम  सस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  टी०  :  पिछले  तीन*वर्षों के  दौरान  विदेशों
 काम  करने  के  लिए  जिन्हें  देश  छोड़ने  की  अनुमति  दी  की  संख्या

 निम्नानुसार  है  :--  |
 1982  न्न  2,39,545

 1983  -  2,24,995

 1984  2,05,922

 उत्प्रवासी  श्रमिकों  के  लिए  अनिवाय  बीमा  योजना  को  शुरू  करने  और  कल्याण  निधि
 गठित  करने  की  पद्धति  को  सम्बन्धित  एजेंसियों  के  साथ  परामर्श  करके  तैयार  किया  जा

 रहा

 है|

 गेर-सरकारी  मुद्रकों  को  आबंटित  मद्रण  कार्य

 1650.  क्रो०  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोड़ा  :  क्या  निर्माण  और  आवांस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  डेढ़  वर्ष  के  दौरान  गैर-सरकारी  मुद्रकों  को  एक  करोड़  रुपये  से

 मूल्य  का  छपाई  का  काम  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकारी  कर्मचारी  और  मशीनें  काफी  समय  से  कोई  कार्य

 नहीं  कर  रहे  हैं  जिससे  सरकार  को  भारी  और  बेहिसाब  नुकसान  हो  रहा  .#

 उक्त  कार्य  को  सरकारी  मुद्रणालयों  सेन  कराये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  जबकि
 यों

 में  अतद्यन  मुद्रण  मशीनरी  उपलंब्ध  और मुद्रणालयों  में  अतद्यन  मुद्रण  मशीनरी  उपलंब्ध  और

 द््क का ।  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रावाई  की  गई  ? (

 निर्मार्ण  ओर  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  नहीं  ।  गत  13  वर्ष  के  दौराज़  गैर
 री  म॒द्रकों  को  दिए  गए  कार्य  की  कल  लागत  लगभग  48.5  लाख  रुपये  थी  ।

 जी  नहीं  ।  *

 कारण  निम्निलिखित  हैं  :--

 1)  कार्य  अल्प  अवधि  में  किया  जाता

 (2)  सरकारी  मुद्रणालयों  का  अन्य  तत्काल  तथा  महत्वपूर्ण  कार्यों  में  व्यस्त  और

 (3)  विशिष्ट  प्रकृति  के  कार्य  जैसे  कि  गुरुमुखी  एगमार्क  लेवलों  आदि  का  मुद्रण
 जिनके  लिए  सरकारी  मुद्रणालयों  में  सुविधाएं  सुलभता  से  उपलब्ध  नहीं

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गेर-सरकारी  फर्मों
 स ेछपाई  के  कागज  की  स्थानोय  खरीद

 1651.  भी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  दताद़े  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 88
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 क्‍या  पिछले  डेढ़  वर्ष  के
 दौरान  मुद्रण  निदेशालय  द्वारा  गैर  सरकारी  फर्मों  से  पांच

 करोड़  रुपये  से  अधिक  मूल्य  के  छपाई  के  कागज  की  स्थानीय  खरीद  की

 यदि  तो  यह  खरीद  किन-किन  फर्मों  से  की  गई  और  कुल  कितनी  राशि  की  खरीद

 की  ;
 क्‍या  पिछले  दो  दशकों  के  दौरान  यह  पहली  बार  है  कि  छपाई  के

 कागज
 की  बड़ी

 भात्रा  निजी  फर्मों  स ेखरीदी  गई  जबकि  पहले  इंसकी  खरीद  सरकारी  लेखन  सामग्री
 “

 कलकत्ता  से  की  जाती

 क्या  प्रबन्धकों  को  घटिया  किस्म  के  कागज  को  मंजूर  करने  के  लिए  मजबूर  किया

 »  हु  ध
 क्‍या  घटिया  किस्म  के  छपाई  के  कागज  के  हजारों  रिम  सरकारी  प्रैसों  के  गोदामों  में

 बेकार  पड़े  और
 ह

 यदि  तो  क्या  इससे  सरकार  को  भारी  हानि  नहीं  हुई  है  ओर  सरकार  द्वारा  इस

 मामले  में  क्या  कारंवाई  की  गई/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अम्दुल  :  जी  कुल  6.6  करोड़  रुपये  की
 खरीद  की  गई  थी  ।

 जिन  फर्मों  स ेखरीद  की  गई  थी  और  प्रत्येक  फर्म  से  की  गई  खरीद  की  राशि  के  ब्यौरे
 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 हां  ।  जबकि  सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  दर  ठेके  को  क॥षापूतति  तथा  सम्भरण

 महानिदेशालय  अन्तिम  रूप  देता  है  तथा  भारत  सरकार  लेखन  सामग्री  कलकत्ता  अनुमोदित
 फर्मों  को  सप्लाई  आदेश  जारी  करता  फिर  भी  1983-84  के  दौरान  दर  ठेकों  को  आपूर्ति  तथा
 सम्भरण  महानिदेशालय  ने  अन्तिम  रूप  नहीं  इसके  परिणामस्वरूप  भारत  सरकार  के  सभी

 मुद्रणालयों  में  कागज़  की  भारी  कमी  हो  गई  ।  तत्काल  आवश्यकता  की  पूर्ति  करने  के  लिए  आपूर्ति *
 तथा  सम्भरण  महानिदेशालय  द्वारा  स्थानीय  खरीद  की  दी  गई  थी  ।

 मुद्रण  निदेशालय  के  लिए  कागज  की  खरीद  की  आपूर्ति  विभाग  जी०  एस०
 एण्ड  तथा  वित्त  मंत्रालय  की  सहमति  से  निर्धारित  की  गई  थी  ।  समिति  के  माध्यम
 से  की  गई  थी  जिसमें  वित्त  प्रभाग  का  प्रतिनिधि  भी  शामिल  रेल  रक्षा
 भ्रादि  जैसे  अन्य  सरकारी  विभागों  में  भी  इसी  प्रकार  की  खरीद  की  गई

 कागज  की  कोटि  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  क्री  गई  थी  ।
 प्रक्रिया  में  सप्लाई  को  अनुमोदित  परीक्षण  गृहों  में  परीक्षण  कराने  की  व्यवस्था  है  और  यदि  कागज

 की  कोटि  अस्वीकृत  पायी  जाए  तो  उसे  दूसरे  कागज  से  बदलने  की  भी  व्यवस्था  प्रबन्धकों  को
 घटिया  किस्म  के  कागज  को  अनुमोदित  करने  के  लिए  दबाव  डालने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सर  a  ज  खत्म  छो  गया  है
 (&)  नहीं  ।  प्राप्त  किया  गया  कागज  खत्म  हो  गया.है  ।  *

 (s)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 ह
 विवरण

 फ्रमों  की  सूचो

 क्रम  सप्लायर  का  नाग  तथा  पता  निर्माता  का  खरीद  की  राशि

 सं०  नाम  जिसकी

 बस्तुओं  का

 सप्लाई  के  .

 लिए  अनुमोदन
 किया  गया

 बह
 2  ह  3  -  $

 :
 ].  मैसर्स  श्री  रैलासीमा  पेपर  मिल  अपना  उत्पादन  5235422.95

 प्रा०  लि०  आन्भ्र  प्रदेश

 2.  मैसर्स  डेल्टा  पेपर  4159775.78
 आन्धप्र  प्रदेश

 3.  मैसर्स  अपर  इण्डिया  कॉउपर  पेपर  3470912.30
 लखनऊ

 4.  मैससे  प्रफैक्ट  पैक  फरीदाबाद  9242339.54  .

 #  मँसर्स  अंसलन्न  पेपर  लि०  बुलन्दशहर  1736529.00
 पंजाब  प्र०

 ॥

 6.  प्रैंसस  विनोद  पेपर  मलैरकोटला  1060371.85

 पा  पंजाब

 4.  मैससे  जे०  बी०  पेप्र  मिल्स  महेन्द्रगढ़  2680939.29

 8,  मैससे  पेपर  एण्ड  कृष्णा  पेपर  मिल्स  8475200.90
 नई  दिल्‍ली  उ०  प्र०

 9.  मैसर्स  राजधानी  पेपर  हाउस  दिल्ली  प्रताप/संगल/वापाई/  4367425.02

 रस/मैसूर/श्री  गोपाल
 »  पेपर  मिल्स

 11.  जैसे  के  ०  प्ली०  इस्टरप्राइसिस  दिल्ली  -  प्रताप/संगल/टीटागढ़  /_  4367425.02
 पापाईरस

 90.  मैसर्स  प्रेम  पेपर  दिल्ली  मंसूर  पेपर  मिल्स

 मैसर्स बृद्धि षन्द मोनोग्राम दिल्ली पेपर 450888.96
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 13.  मैसर्स  ए०  के०  चौधरी  एण्ड  इण्डिया  पेपर  पल्प  3664417.53 '
 कलकत्ता  फम्प०  पापाईरस

 हैं  पेपर  मिल्स  हि

 14.  मैसस  राजेन्द्र  दिल्ली  जे०  बी०  पेपर  मिल्स  1263255.86

 15.  मैसस  छंगीया  कामरशियल  पापाईरस  पेपर  मिल्स  4533716.40

 कलकत्ता
 .

 16.  मैसर्स  रामनाथ  एण्ड  दिल्ली  सरसोहंस  पेपर  मिल्स  906725.44

 17.  मैससे  ईस्टएण्ड  पेपर  अपना  उत्पादन  7521285.59  5.59

 योग  :  65510116.75

 सातवों  योजना  के  दोरान  मत्स्य  पालन  विश्वविद्यालय  को  स्थापना

 1652.  श्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  न  -

 क्‍या  सातवीं  सातबीं  योजनावधि  के  दौरान  मत्स्य  पालन  के  लिये  एक  विश्यविश्यालय
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  केरल  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदम  ब्राप्त  हुआ  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 ह

 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान्‌  ।  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद्‌  ने  परिषद्‌  के  वर्तमान  मात्स्यिकी  संस्थानों  के  इृद-गिर्द  एक  डीम्ड  यूनिवर्सिटी  बिकेਂ

 सिस  करने  का  निर्णय  लिया  इसके  लिए  अतिरिक्त  आवश्यक  अवश्यापन  जिनमें

 मछली  फार्म  तथा  विशेष  रूप  से  बुनियादी  और  मौलिक  विषयों  में  स्तातकोत्तर  और  डाक्टोरल
 कीर्यक्रम  शामिल  के  द्वारा  संस्थानों  को  उपयुक्तਂ  ढंग  से  सुदृढ़  किया  विशेंषीकृत  क्षैत्रीं के

 कोर्सਂ  और  अनुसंधान  के  लिए  सभी  संस्थानों  में  जो  सुविधाएं  औरं  विशेषज्ञ  उप

 उनका  उपयोग  किया  जाएगा  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 उपरोक्त  में  दी  गई  सूचना  को  ध्यान  में  रखते  उनका  ही  नहीं

 शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  के  अन्तत  आने  बरतें  राज्य

 1653.  झो  बी०  बो०  बेसाई  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रों  यह  बैंताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 ॥

 श्र
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 इस  समय  किन-किन  में  को  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  लिए  प्रयोग  किया

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  कितने  राज्य  अन्तगंत  आ  जायेंगे

 शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  सभी  राज्यों  को  इन्सैट  का  कब  तक  फायदा  पहुंचने
 की  सम्भावना  है  !

 सचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  पघंत्री  वी०  एन०  :  से

 5-11  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिये  शैक्षणिक  दूरदर्शन  कार्यक्रम  आंध्र

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  राज्यों  में  स्थित  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा  इन्सेट  के  माध्यम  से

 सम्बन्धित  भाषाओं  में  सभी  स्कूल  कार्य  दिवसों  को  रिले  किये  जा  रहे  हैं  ।  शैक्षणिक  दूरदर्शन

 कार्यक्रम  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  राज्यों  में  स्थित  ट्रांसमीटरों  द्वारा  भी  इन्सेट  के  माध्यम  से

 में  रिले  किये  जाते  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  उच्च  शिक्षा  पर  उपलब्ध  किये  गयें

 कार्यक्रमों  को  देश  के  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा  इन्सेट  के  माध्यम  से  सभी  कालेज  कार्य  दिवसों  को

 किया  जाता  है  ।  सातवीं  योजना.के  दौरान  इन्सेट  आधारित  शैक्षणिक  दूरदर्शन  सेवा  का

 विस्तार  करने  के  लिये  फिलहाल  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  है  |

 एकीकृत  परिवहन  प्राधिकरण  को  स्थापना

 1654.  भ्रोमतो  साधुरी  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 *  क्‍या  नगर  परिवहन  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  एकीकृत  परिवहन  प्राधिकरण
 .  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  योजनाएं  तथा  अन्य

 ब्योरा  कया  है
 ?

 रा
 निर्माण  और  आाबास  मंत्री  अब्युल  :  ओर  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति

 समिति  ने  महानगरों  में  क्षेत्रीय  विकास  प्राधिकरण  के  अंश  के  रूप  में  एक  एकीकृत  परिवहन
 करण  गठित  करने  की  सिफारिश  की  इस  बारे  में  कोई  विस्तृत  योजना  अभी  नहीं  बनाई

 गई  है  ||

 देश  में  कृषि  विध्व  विद्यालय

 1655.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  देश  में  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  और  वे  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं

 और  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  उन्हें  प्रति  वर्थ  कितनी  राशि  या  अन्य  सहायंता दी  जाती है  और  इसके लिये  क्‍या  मापदण्ड
 अपनाये  जाते  हैं  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  देश  में  22  कृषि  विश्वविद्यालय
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 श्रीनगर  5“  दे  के जापान

 संलग्न  विवरण  में  उनके  नाम  तश्ना  स्थान  दिये  गये  हैं  ।  इन  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  से  मोहन

 कश्मीर  क्रषि  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  श्रीनगर  को  तथा  मोहन  लाल

 सुखाड़िया  उदयपुर  का  कृषि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  से  शा

 योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  योजनाओं  के  अन्तगंत  विकास  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हैं
 :

 (4)  कृष्रि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  तथा  विकास

 (2)  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  लिए  कुल  बजट  आबंटन  89.88  करोड़
 रु०  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  तथा  विंफासਂ  से  सम्बन्धित  योजना  के  लिए  योजना

 व्यय  50.88  करोड़  रु०  अलग-अलग  विश्वविद्यालयों  को  निध्चि  का-आबंटन  24  स्वीकृत  मदों

 के  ऊपर  पंचवर्षीय  योजना  के  आधार  पर  किया  जाता  है  बशरतें  अधिकतम  रु०  की

 ₹०  2.50,  रु०  2.00  तथा  रु०  निर्भर  करोड़  हों  जोकि  राज्य  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  की

 संख्या  प्रायोजनाओं  2,  3  तथा  4)  पर  निर्भर  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  प्रायोजना  के  लिए  योजना  व्यय  39.00  करोड़  रु०  है  ।  तीन

 प्रकार  की  उप  प्रायोजनाओं  के  लिए  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  किये  जाने  काले  कुल  खर्च  के  लिए
 अलम-अलग  विश्वविद्यालयों  को  निधि  का  आबंटन  किया  जाता  है  जो  निम्न  प्रकार  है  कृषि

 अनुसंधान  निदेशालय  को  सुदृढ़  करने  हेतु  प्रशासनिक  उप-प्रायोजना  ।

 2.  विश्वविद्यालय  के  मुख्य  परिसर  हेतु  मूल  अनुसंधान  उप-प्रायोज॑ना  ।

 3.  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  अनुसंधान  उप-प्रायोजना  ।

 राज्यों  में  जहां  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  हो  वहां  पांच  वर्षों  के  लिए  कृषि  विश्वविद्यालय

 को  अनुदान  की  सीमा  रु०  5.00  करोड़  होती  है  ।  उन  राज्यों  में  जहां  एक  से  अधिक  कृषि
 विद्यालय  हों  वहां  अनुसंधान  समीक्षा  दल  द्वारा  पता  लगाई  गई  अनुसंधान  आवश्यकताओं  के  आधार

 पर  निधि  का  आबंटन  किया  जाता  है  ।
 ह

 विवरण

 षि  विश्वविद्यालयों  का  नाम  तथा  स्थान  दर्शाने  वाला  विवरण

 ज अमिन+  जज  ऊअजज  जज
 संख्या  विश्वविद्यालय  का  नाम

 |  जोरहाट
 स्थान

 “  *  3

 4.
 आान्ध्र  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय॑  खबर  एप्प

 हु  दे  खो

 विद्यालय  जोरहाट  _

 ट

 माप  अरे

 बा  पूछा

 ं  गदेल  कृषि  न्‍  पालमपुर
 हु

 * ॥॒ 93
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 5.  हरियाणा  कृषि  विश्वविद्यालय

 6.  कृषि  विज्ञान  विश्वव्

 पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय

 8.  जवाहर  लाल  नेहरू  क्ृषि  विश्वविद्यालय

 9.  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय

 शेर-ए-कश्मीर  कृषि  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 गोविन्द  बल्‍लभ  पन्‍्त  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 चन्द्रशेखर  आजाद  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 नरेन्द्र  देव  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 विधान  चन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय

 केरल  कृषि

 कोकण  कृषि  विद्यापीठ

 महात्मा  फुले  कृषि  विद्यापीठ

 पंजाब  राव  कृषि  विद्यापीठ

 मराठवाड़ा  कृषि  विश्वविद्यालय

 20.  उड़ीसा  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय

 तमिलनाडु  कृषि

 22.  बिरसा  कृषि

 विश्वविद्यालय

 विश्वविद्यालय

 श्र  मिकों  को  सुरक्षा  के  लिए  कदम

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने

 भोपाल  में  हुई  दुघंटना  के  बाद  श्रमिकों  की  सुरक्षा
 उठाए

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 |

 के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कक्म

 wed  है

 क्या  मंत्रालय  में  श्रमिकों  की  सुरक्षा  की  निगरानी  करने  के  लिये  कोई  स्थायी :
 और

 यदि  तो  इस  समिति  के  राज्यों  में  कार्य  स्थितियों  के  बारे  सें  क्या  निष्कर्ष  हैं  और
 असफलता के  मामलों  में  समिति  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  टौ०  :  से  भोपाल  दुर्घटना  के  बाद  सरकार

 हे  94  हु



 तर
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 बलरनाक  और  जहरीली  अकिबाओरं  से  जोखिमों  की  सम्मस्याओं  के  प्रति  सजग  है  ।  इसलिए
 राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  ऐसे  सभी  यूनिटों  का  तुरन्त  सर्वेक्षण  करने  के  लिए

 फोसे/विशेषज्ञ  ग्रुपों  को  गठित  करें  ताक़ि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए
 जा  सकें  कि  सभी  सुरक्षात्मक  और-निवारक  उपायों  को  अपनाया  गया  सरकार  कारखाना

 १948  तथा  उसके  अधीन  बनाए  गए  तियमों  में  परिवर्तन  करने  पर  भी  विचार  कर  रही
 है  ताकि  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उन्हें  अधिक  कठोर  बनाया  जा  सके  ।  सरकार  ने

 कन्तर्शाष्ट्रीय़  श्रम  श्रंमठन  से  तक़नीकी  सहायता  पाने  के  लिये  जिन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  उनमें
 अम्य  बाल़ों  के  साश्-साथ  ख़तरताक  बिनिर्माण  प्रक्रियाओं  जिनमें  रसायम  उद्योग  भी  शामिल

 मुख्य  जोखिम  निमंत्रण  पद्धति  भी  शामिल  इस  समस्‍या  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  मिशन  के

 बिशेषज्ञों  क्ररा  श्री  तव  वियार  किया  जाएगा  जब्  वे  1985  में  इस  काम  पर  शुरू  करेंगे  ।

 नस

 अत्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  महोत्सव  प्राधिकारिय्रों  और  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्रालय  के  थोच  मतभेद

 1657.  भी  मूल  बन्द  डागा  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हे

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  महोत्सव  प्राधिकारियों  और  सूचना  और  प्रसारण
 के  अधिकारियों  के  बीच  तथा  महोत्सव  से  संबद्ध  निदेशक  और  संयुक्त  निदेशक  के  बीच

 मतभेद

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  मतभेद  से  उक्त  महोत्सव  पर  क्‍या
 प्रभाव  पड़ा

 5

 )  विदेशों  से कितने  लोग  आये  थे  और  उनकी  यात्रा  पर  कितनी  राशि  व्यय  की

 )  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  मं  एक  उच्च  अधिकारी  के  कुछ  मित्रों  को  विदेश
 से  आमंत्रित  किया  गया  भौर

 (४)  यदि  तो  इस  मामले  जिससे  देश  का  अपमान  हुआ  और  परिहाय॑  व्यय
 -  क्या  का  रंवाई  की  गई  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारश्ष  मंत्रालय  क्रे  राज्य  संत्री  बी०  एन०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विदेशों  से  आये  जिन  व्यक्तियों  ने  समारोह  में  भाग  लिया  उनकी  संख्या  जूरी  के  2
 सदस्यों  तथा  उनके  संगिगों/अनुरक्षकों  कौ  मिलाकर  106  थी  ।  उनकी  यात्रा  पर  24,16,109.10
 शपए  करी  राशि  व्यय  हुई  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महिला  श्रमिकों  के  स्थास्थ्य  क्रो  खतरा  और  जोबन  को
 जोखिम  का  सामता  करना

 1658.  भी  अमर  रात  प्रधान
 :  क्‍या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  310  लाख  से  भी  अधिक  महिला  अमिकों  को  अपने  स्वास्थ्य  के  खतरों
 भौर  जीवन  की  जोखिम  का  सामना  करना  पड़ता  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौराਂ  क्या  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  महिला  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  का  बया  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 अ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  :  से  जबकि  स्वास्थ्य-जोखिमों
 का  सामना  करने  वाली  ऊ्रहिला  श्रमिकों  की  सही  संख्या  बताना  संभव  नहीं  फिर  भी  यह  सही  है
 कि  अधिकांश  श्रमिकों  को  ऐसी  समस्याओं  का  सामना  करनां  पड़ता  कार्य-पर्यावरण  में  श्रमिकों
 की  सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  के  बारे  में  सामान्य  प्रावधान  के  अतिरिक्त  श्रम  कानूनों  में  महिला  श्रमिकों

 की  सुरक्षा  के लिए  विशिष्ट  प्रावधान  है  ।  जब  कभी  श्रम  कानूनों  के अधीन  किसी  उल्लंघन  को

 समुचित  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  तो  उसके  विस्द्ध  कानून  के  अनुसार  कारंवाई  की
 जाती  है  ।

 महानगरों  में  सार्बंजनिक  भूमि  पर  अवध  कब्जे

 1659.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :

 बया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  और  मद्रास  जैसे  महानगरों  में  सावंजनिक  भूमि  पर  अवैध
 कब्जे  के  अलग-अलग  कितने  मामले  पाएं  गए

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  और  इस  नीति  के  बांवजद्ध  इन  महानगरों  में
 अलग-अलग  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष  वार  और  अब  तक  इस  वर्ष  के  दौरान  हुए  अवैध  कब्जे  की
 संख्या  कितनी

 है
 और  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  लोग  इस  तरह  की  भूमि  पर  कब्जा

 करने  के  लिए  प्रायः  दूसरों  को  उकसाते  रहते  और

 क्या  .1984  के  मध्य  से  इस  वर्ष  मार्च  के  प्रथम  सप्ताह  तक  इस  प्रकार  के
 अवैध  कब्जा  करने  के  मामलों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  और  तो  प्रत्येक  नगर  में  इसमें
 कितनी  वृद्धि  हुई  है और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्रो  अब्दुल  :  कलकत्ता  तथा  मद्रास
 सहित  महानगरीय  शहरों  में  सार्वजनिक  भूमि  पर  अनधिकृत  दखल  के  सम्बन्ध  में  अखिल  भारतीय
 स्तर  पर  कोई  सूचना  संकलित  नहीं  की  गई  है  ।

 ह

 हू  °  न  ब  ५
 ् सावंजनिक  भूमि  से  अनधिकृत  दखल  को  हटाने  का  विषय  राज्य  सरका  र  का  है  तथा

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के पास  ऐसी  परिस्थितियों  से  निपटने  के  लिए  नीतियां  तथा  कानून  हैं  ।
 ऐसे  मामले  हो  सकते  जब  किसी  व्यक्तिः  ने  दूसरे  को  सार्वजनिक  भूमि  पर  कब्जा  करने  के  लिए
 प्रेरित  किग्रा  ये  मामले  सम्बन्धित  राज्य  कानूनों  के  अन्तर्गत  निपटाये  जायेंगे  ।

 यह  प्रमाणित  करने  के  लिए  कि  कया  1984  के  मध्य  से  इस  वर्ष  मार्च  के
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 प्रथम  सप्ताह  तक  सावंजमिक  भूमि  पर  अनधिकृत  दखल  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई
 हमारे  पास  कोई  सामग्री  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कर्मचारियों  को  सरकारी  आबास  का  आवंटन

 1660.  थी  मोहन  लाल  पटेल  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 *
 केन्द्र  सरकार  के  कितने  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  अब  तक  दिल्ली  में  सरकारी  आवास

 आबंट्रित  किए  गए

 सरकार  द्वारा  और  अधिक  को  आवास  प्रदान  करने  के  क्‍या  उपाय

 किए  जार  ६६8,  और  .

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 निर्माण  और  आधवास  मंत्री  अब्दुल  जिन  सरकारी  कमंचारियों  ने

 सामान्य  पूल  आवास  की  मांग  की  थी  उनमें  से  44.64  प्रतिशत  को  1-1-1985  की  स्थिति  के

 अनुसार  दिल्ली  में  सरकारी  क्वार्टर  आबंटित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्याप्त  निर्माण  कार्यक्रम  हाथ  में  लेने  तथा

 रिहायशी  आवास  को  बढ़ाने  का  सरकार  का  विचार  ब्यौरों  को  अस्तिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 बड़े  तथा  छोटे  औद्योगिक  एककों  की  रुग्णता  के  कारण

 बेरोजगार  हुए  श्रमिक

 1661.  श्री  के०  रामम्‌ति  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1983  तक  40  बड़े  औद्योगिक  एककों  तथा  8111  छोटे  भौद्योगिक  एककों

 की  रुग्णता  के  कारण  बेरोजगार  हुए  कुल  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  श्रमिकों  को  भूख  तथा  भुखमरी  से  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 ह  श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  उद्योग  मंत्रालय

 गिक  विकास  से  प्राप्त  सूचना  के  औद्योगिक  रुप्णता  के  कारण  बेरोजगार  हुए
 श्रमिकों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती  ।  उद्योग  मंत्रालय  से  सूचना  रखने  के  लिए

 कहा  जा  रहा  है  ।

 अभिकों  के  लिए  सामालिक  सुरक्षा  संबंधी  उपाय

 1662.  भ्री  के०  राममति  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रमिकों  के  लिए  सामाजिंक  सुरक्षा  उपायों  में  सुधार  के  लिए  तैयार  किए  गए  प्रस्तावों

 का  ब्योरा  क्‍या  *
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 उनके  क्रियान्वयन  में  क्या  पगति  हुई  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टोी०  अ  :  और  हाल  ही  में  तैयार  किए
 गए  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  तथा  उन्हें  कार्याम्ित  करने  की  प्रगति  निम्नानसार  है  :--

 कस  फह  य

 (i)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  के  अधीन  सभी
 परिवारों  से  60  रुपये  से  90  रुपए  तक  प्रतिमाह  अनुपूरक  वृद्धियां

 मेजर  की  गई  और  ॥॒

 (#)  यह  लिया  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  पदस्यों  के  लिंए
 मकान  बनाने  के  लिए  उनकी  भविष्य  निधि  में  से  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ।  प्रारम्भ  विभिन्‍न

 भकक्‍स  सिर्माणः  एजेंसियों  के  माध्यम  से  दिल्ली  और  इसके  आस-पास  1000  मकान  बनाए
 जिसके  लिए  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  अपेक्षित  धनराशि  पेशगी  के  रूप  में  देगा  ।

 सातवों  योजना  के  दोरात  समेकित  ग्रामोण  बिकास  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  राज  सहावता

 1663.  श्री  बी  ज्ो०  देसाई  :  क्या  कषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रति

 परिवार  राज  सहायता  को  ययथेष्ट  रूप  से  बढ़ाये  जाने  की  सम्भावना  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  निर्णय  राज्यों  के  ग्रामीण  विफास  के  प्रभारी  मंत्रियों  के  दो  दिवसीय
 सम्मेलन  के  बाद  लिया  गया

 यदि  तो  क्‍या  बैठक  में  यह  निर्णय  भी  किया  गया  था  कि  सातवीं  योजना  में
 ,  बिस्तार  के  बजाय  इसके  कारगर  कार्यान्वयन  पर  अधिक  जोर  दिया  जाना  और

 यदि  तोਂ  सम्मेलन  में  अन्य  क्या  निर्णय  किए  गए  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौशात  इस  कार्यक्रम  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :  से  सातवीं ५  ०  ey  ई  .
 पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ग्रामीण  विकास  के  प्रभारी  राज्य-मन्त्रियों  के  4  तथा  5  1984  को  नई  दिल्ली
 में  हुए  दो  दिवसीय  सम्मेलन  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  सहित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रमों  की  प्रगति  तथा  कार्य-निष्पादन  की  पुनरीक्षा  की  गई  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों
 के  बारे  में  सम्मेलन  द्वारा  दी  गई  विस्तृत  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  काम  क्रम
 के  कार्यान्वयन

 की
 प्रक्रिया  हेतु  सुदृढ़  आधारभूत  ढांचे  की  आवश्यकता

 लोगों  की  भाभीदारी  तथा  सरकारी  और  गैरअ्वरकारी  लोगों  का  प्रशिक्षण  भी.इन  कार्यक्रमों  के
 सफल  कार्यान्वयन  हेतु  महत्वपूर्ण  पंचायती-राज  तथा  प्रशासनिक  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  की
 आवश्यकता  पर  भी  जोर  दिया
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 (2)  लाभाथियों  का
 चयन  ध्यानपूर्वक  और  सावधानी  से  किया  जाना  ताकि

 चयनित  परिवारों  को  वास्तविक  लाभ  मिल  सके  और  आखिरकार  वे  गरीबी  की  रेखा  ऊपर  उठ

 सकें  ।  ऋणों  की  अदायगी  भी  उतनी  ही  महत्वपूर्ण  है  जितनी  कि  ऋणों  की  मंजूरी  ।

 (3)  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  एक  मुख्य  उद्गेश्य  रोजगार  सृजन  के  यह

 सुनिश्चि
 त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  कि  निर्णय-काय  स्थायी  स्वरूप  के  हों  ।

 (4)  अधिकारियों  द्वारा'खण्डों  के  नियमित  क्षेत्रीय  तथाਂ  निकट  से  निय्रशानी  द्वारा
 अधिक  वास्तविक  परिणाम  प्राप्त  हो  सकेंगे  ।

 सम्मेलन  की  सिफारिश  राज्य  सरकारों/क न्द्र  शासित  जो  इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्बित

 कर  रहे  को  उचित  कारंवाई  करने  हेतु  भेज  दी  गई  हि

 न्यायालयों  में  भूमि  को  अधिकतम  सोमा  के  लस्बित  पड़े  मामले

 1664.  श्री  चित्त  महाता  :  क्‍या  कृषि  और  ग्रामीण  मंत्री  यह  बताने  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हु

 वि  देश  के  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  कितने  मामले  लम्ब्रत

 पड़े  और

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  चल्दूलाल  :  (क):राण्यों  से  आऋप्त
 रिपोर्टों  के  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  कानूनों  के  अन्तगेत  पूरे  देश  में  लगभग  16.05 5  काज
 एकड़  क्षेत्र  मुकदमेबाजी  में  फंसा  हुआ  राज्य-वार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 इस  विभाग  ने  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  भ्राक्षित  किया  है  कि  वे
 न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  तेजी  से  कार्रवाई  करें  ।

 विधरण
 $$$ _____

 2

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  5,04,329

 2.  असम  76,000

 3.  बिहार  90,000
 +

 4,  गुजरात  94,463

 5.  हरियाणा  28,000

 6.  हिमाचस  प्रदेश  24,836

 7.  जम्मू  तथा  काश्मीर  लत

 8.  कर्नाटक  ,  1,78,000
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 |  रॉ  फक्‍फऊ  तर  ृक्‍ृऑ  उृ  ृउृउ  उउउएखआखआझ+झ+झऋआऋअ  ऋऑी

 गे

 9.  ,  28,157

 10.  मध्य  प्रदेश  90,856

 11.  महाराष्ट्र  91,462

 12.  मणिपुर  *  165

 13.  मेघालय  व्+

 14.  नागालैंड  ~

 15.  ५  24,380

 16.  पंजाब  59,711

 17.  राजस्थान  68,455

 18.  सिक्किम  _

 19,  तमिलनाडु  21,106

 20.  त्रिपुरा  68

 21.  उत्तर  प्रदेश  47,876

 22.  पश्चिम  बंगाल  1,8

 केना  शासित  क्षेत्र

 ..23.  अंदमान  तथा  निकोबार  दीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश
 है

 25.  चंडीगढ़

 26.  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 27.  दिल्‍ली
 ह

 2,179

 28.  गोवा  दमन  तथा  द्वीव
 ।

 29.  लक्षद्वीप

 30.  मिजोरम

 28.  पांडिचेरी
 द्वीव

 |

 धाहरी  और  प्रासीण  क्षेत्रों  में  भूमि  की  कीमत

 क्री  ख़ित्त
 क्‍या  निर्माण  और  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  #  ह
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 जया

 क्या  इस  समय  शहरी  क्षेत्रों  में  भूमि  की  कीमतें  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेअधिक  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्डुल  :  और  इस  बात  से  इन्कार  नहीं

 किया  जा  सकता है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तुलना  में  शहरी  क्षेत्रों
 में

 भूमि  की  कीमतें  अधिक  हैं  ।'

 इस  सम्बन्ध  में  न  तो  अखिल  भारतीय  आधार  पर  और  न  ही  राज्य  स्‍तर  पर  कोई

 तुलनात्मक  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।

 पंजीकृत  बेरोजगारों  को  संख्या

 1666.  श्री  चित्त  महाठा ;  क्‍या  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  क#ंपा  करेंगे  कि  :
 :

 वर्ष  1980,  1981,  1982,  1983  और  1984  में  रोजगार  कार्यालयों  में  रोजगार
 करने  के  इच्छुक  कितने  लोगों  के  नाम  पंजीकृत  किए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?
 अन्त

 अम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  प्रत्येक  वर्ष के  अन्त  रोजगार
 कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  अनिवार्य  नहीं  कि  उनमें
 से  सभी  बेरोजगार  नीचे  दर्शाई  गई  हैं

 ल्ललिकित  के  बन  मे
 |  संख्या

 ख्रख्या
 ॥

 1980
 ह

 162.0
 हु

 1981  178.4

 1982  197.5

 1983  219.5

 1984  235.5
 ग्म्म्ण्प्ण्ण््फणणणो

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  रोजगार  को  नीति  के  प्रत्यक्ष  केन्द्रीय  बिन्दु  के
 रूप  में  माना  जाना  योजना  में  एक  राष्ट्रीय  रोजंगार  कार्यक्रम  जो  लक्ष्य  ग्रुपों  को

 सम्मिलित  करेगा  जिसमें  शिक्षित  बेरोजगार  शामिल  रोजगार  योजनाओं  के  साथ  सेक्टरल
 उत्पादन  योजनाओं  के  एकीकरण  के  माध्यम  से  लाभकारी  रोजगार  के  सृजन  पर  और  चालू  रोजगार
 कार्यक्रमीं  के  विस्तार  पर  भी  जोर  दिया  इसके  अपेक्षित

 विपणन  और  संगठनात्मक  संयोजनों  द्वारा  समथित  आशिक  दृष्टि  से  व्यवहाय  कार्यकलापों  में

 स्वरोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्कीमों  को  जारी  रखा

 खाध्च  तेलों  क ेआयात  को  कम  करने  का  प्रस्ताव

 1667.  श्री  बुज  मोहन  महन्ती  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 हइपा  करेंगे  कि  :

 :  यु
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 क्या  देश  में  तिलहन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  खाद्य  तेलों
 के

 आयात  को  कमਂ

 करने  का  विचार  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है;*

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वनस्पति  निर्माताओं  यह  सुझाव  का  है  कि  वे

 आयातित  खाद्य  तेलों  की  बजाय  स्वदेशी  उत्पादन  पर  निर्भर  और

 वर्ष  1982-83,  198  3-8  4  और  1984-85  में  खाद्य  तेलों  का  कुल  कितनी  मात्रा  में

 आयात  किया  गया  और  इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खच  की  गई  ?

 ...  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  वीरेन्द्र  :  सरकार  द्वारा  आयात  की  जाने

 वाली  मात्रा  का  देश  में  देशी  तेलों  के  उत्पादनं  तथा  इनकी  मांग  जैसी  बातों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  समय-समय  पर  किया  जाता  है  ।

 वनस्पति  उद्योग  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आबंटन  घटाकर  उनकी  आवश्यकता

 के  60  प्रतिशत  तक  कर  दिया  गया  उद्योग  को  शेष  तेल  देशी  स्रोतों  से  खरीदना  होता  है  ।
 वित्तीय  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  खाद्य  तेलों की

 आयात  की  गई  मात्रा  और  उस  पर  खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  नीचे  दी  गई  है  :
 oe  --

 वित्तीय  वर्थ  आयात  की  शई  मात्रा

 (
 व  ९५०  ९  हा

 |

 मूल्य
 में मी०  टन  रुपयों

 1982-83  .  9.80  418.00

 1983-84  14.09  846.00

 1984-85  14.7000  ५  “1219.00

 85)
 न

 कर्नाटक  की  विस्तृत  बागवानी

 1668.  औी  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  केन्द्र  को  एक  विस्तृत  बागवानी  योजना  भेजी  गई

 .  यदि  तो  और

 क्‍या  सरकार  का  इसे  जल्द  मंजूर  करने  का  विचार

 कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  और  कर्नाटक  में  समेकित॑
 -  बागवानी  विकास  से  संबंधित  परियोजना  13  1985  को  प्राप्त  हुई  है  ।

 भारत  सरकार  इस  परियोजना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  कुशल  और  अर्थकुशल  लोगों  को  संख्या

 1669.  ओ  धर्पाल  सिह  मलिक  :  कया  भ्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -
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 ।  84  और  1  85  को  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  कुशल  और

 अपने  लोगों  की  संख्या  कितनी  थी  न

 से  कितने:लपोेयों  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  रोजगार  प्रदान  किया  गया  और

 €  उनकी  अतिक्नतता  क्या  और
 *

 .

 क्‍या  1985-86  के  दौरान  और  अधिक  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  कोई

 विशेष  उपाय  किये  गए  हैं  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  31.12.83  और  31.12.84  को  .
 %  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  दर्ज  कुशल/अधं-कुशल  और  अकुशल  नौकरी  चाहने  वाले  “

 व्यक्तियों  की  संख्या  अनिवार्य  नहीं  कि  उनसे  सभी  बेरोजगार  नीचे  दर्शायी  गई  है

 है  संख्या

 वन जीतਂ  का  ह्णए  “-  मु

 निम्नलिखित  के  अनुसार  कुशल/अधं-कुशल  अकुशल
 -

 43.96

 .40  कार्यालयों  से  सूचना  प्राप्त  न  होने  क ेकारण  रिबितयों  में  चालू  रजिस्टर  पर

 व्यक्तियों  की  संख्या  में  कमी  हुई  ।

 के  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  भरी  गई  रिबितयों  की  -
 संख्या  से  संबद्ध

 उपलब्ध  सूचता  और  है  को  चालू  रजिस्टर  १२  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  में  उनकी
 शसलता  मभिम्न  प्रकार  से  है

 (  लाखों

 ह
 «  के  दौरान  को

 भरी  गई  चालू  रजिस्टर  पर
 दर्ज  व्यक्तियों  की

 संख्या  की  प्रतिशतताः

 कुशल/अधे-कुशल  .  0.28  2.7
 ह

 अकुशल  के दौरान, रोजगार को नीति के  3.6
 नी  अनने  हिल  बबनननन  नी  अनननिन  भतना  चाल  ८  नाथ  जिन पे  नन+-ननन+तत+झन

 सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  रोजगार  को  नीति  के  प्रत्यक्ष  केन्द्रीय  बिन्दु  के
 रूप  में  माना  जाना  योजना में  एक  राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  होगा  जो  विशेष  लक्ष्य॑

 ग्रुपों ग
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 को  सम्मिलित  करेगा  जिसमें  शिक्षित  बेरोजगार  शामिल  होंगे  ।  रोजगार  योजनाओं  के  साथ
 सेक्‍्टरल  उत्पादन  योजनाओं  के  एकीकरण  के  माध्यम  से  लाभकारी  रोजगार  के  सजन  पर  और

 चालू  रोजगार  कार्यक्रमों  के  विस्तार  पर  भी  दिया  इसके  अपेक्षित
 माकिटिंग  और  संगठनात्मक  संयोजनों  द्वारा  समधित  आधिक  .  दृष्टि  से  व्यवहार्य

 कार्यकलापों  में  स्वरोजगार्‌  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  स्कीमों  को  जारी  रखा  जाएगा  ।

 के  दौरान  इन  उपयुक्त  उपायों  द्वारा  और  अधिक  व्यक्तियों  को  लाभ  होगा  ।

 अ्रसिक  बल  की  कार्य  करने  को  परिस्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय
 भ्रम  संगठन  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 670.  श्री  धर्म  पाल  सिंह  मलिक  :  वया  श्रम  मंत्री  विश्व  श्रमिक  बल  की  कार्य  करने  की
 :

 परिस्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रमिक  संगठन  द्वारा  स्वीकृत  संकल्पों  और

 रिशों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  25  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  34  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  सरकार ने  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  स्वीकृत  संकल्पों  और  हु
 रिशों  की  जांच  की  है  और  उनके  कार्यान्वयन  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  यह  मामला  किस  स्थिति  में

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  और  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 द्वारा  सम्मेलन  में  स्वीकृत  सभी  संकल्प  और  सिफारिशें  सदस्य  देशों  के  लिए  माग्गंदर्शी  रूपद्धे्ा
 स्वरूप  में  सिवाय  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  मानकों  के  मामले  जो  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  संविधान  के

 अंतर्गत  कुछ  दायित्वों  पर  जोर  ड़ालते  हैं  ।  1984  में  हुए  अंतर्राष्ट्रीय  अम  सम्मेलन  ने  केवल

 एक  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  मानक  अर्थात  रोजगार  नीति  सिफारिशें  संख्या  169  को  स्वीकार

 सरकार  ने  सम्बन्धित  पक्षकारों  को  इस  सिफारिश  का  मूलपाठ  परिचालित  किया  है  ताकि  अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  संविधान  के  अनुच्छेद  19  के  अंतगंत  आगे  कार्यवाही  करेने  के  लिए  दृष्टिकोण/विचारों
 को  प्राप्त  किया  जा  े

 हड़तालों  के  बारे  सें  त्रिपक्षोय  सम्मेलन

 1671.  श्री  सत्येख  नारायण  सिह  :  क्‍या  श्रम  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  वह  हड़तालों  और  तालेबन्दियों  के  बारे  में  विलम्बन-काल  प्राप्त

 करने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  सम्मेलन  आयोजित  करने  की  योजना  बना  रहें

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  आमंत्रित  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या

 और  .

 क्‍या  यह  सम्मेलन  1983  में  हुई  राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  लिये  गये  निर्णयों  पर

 विचार  करेगी  ?

 अ्रम॒  संत्रालय  के  टो०
 :

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 भारतीय  लाश  तिगम  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  ज़नजातियों  के  कर्मचारो

 1672.  प्रो०  सनोरंजन  हाल्देर  :  क्या  लाश  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  कीं  ।
 करेंगे  कि  :  बे

 क्या  भारतीय  खाद्य  मिगम  के  सभी  कार्योलय  अमुसेचित  जोलियों  और  अनुसचित
 जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  कोटे  का  अनुपालन  नहीं  कर  रहे  और

 भारतीय  खाद्य  तिगम  के  प्रत्येक  कार्यालय  में  कुल  कितने  कमंचारी  हैं  उनमें  से
 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारी  कितने  हैं  ?  |

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बोरेन््र  :  सरकार  द्वारा  समय-समय
 पर  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सभी  सेवाओं  अर
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षणों  के  सम्बन्ध  में  जातीय  रोस्टर  रख  रहे

 भर्तियां/पदोन्‍नतियां  संगत  नियमों  के  अनुसार  की  जाती  हैं  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  मुख्यालय  और  अंचल-वार  अन्य  कार्यालयों  में  पहली  जनवरी
 1985  को  कुल  कर्मचारियों  की  संब्या  और  उनमें  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 कर्मचारियों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 ——  बततत-+

 कार्यालय  कमंचारियों  की  अनुसूचित  जाति  के  अनुसूचित  जनजाति
 कल  संख्या

 '
 कर्मचारियों  की  के  कर्मचारियों  की

 -  1,793  261  59

 पूर्वी  अंचल  17,770.  1,754  807

 दक्षिणी  अंचल  15,718  3,916  331

 उत्तरी  अंचल  26,625  6,783  399.

 पश्चिमी  अंचल  10,864  1,650  536

 होटलों  तथा  अन्य  उद्योगों  में  बच्चों  का  शोषण

 1673.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  होटलों  तथा  क्षम्य
 उद्योगों  में  काफी  संख्या  में  बच्चों  को  रोजगार  दिया  जा  रहा  तथा  उनका  शोषण  किया  जा
 रहा

 क्‍या  ऐसे  बच्चों  की  संख्या  तथा  उनके  काम  करने  के  हालत  का  पता  लगाने  के  लिए
 कोई  अध्ययन  किया  गयां

 ea

 10s
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 क्‍या  सरकार  का  कानून  बनाकर  बाल  रोजगार  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार

 जोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  .  वि न

 .  असम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  ओर  सरकार  को  इस  बात
 की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भायों  में  होटलों  तथा  अन्य  उद्योगों  में  बच्चों  को  नियोजित

 किया  जाता  भारतीय  उद्योगों  जिनमें  रेस्तरां  और  भोजनालय  शामिल  श्रम
 द्वारा  वर्ष  1979  में  द्ुत  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 और  हालांकि  देश  में  विद्यमान  आाथिक  दशाओं  को  देखते  हुए  बाल
 श्रेम  को  निकट  भविष्य  में  पूर्णतः  समाप्त  करना  सम्भव  नहीं  हो  फिर  भी  सरकार  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सतत्‌  प्रयत्मनशील  रही  है  कि  जिन  बालकों  को  परिस्थितिवश  मजबूंरन

 करना  पड़ता  उनका  शोषण  न  हो  सके  और वे  स्वास्थ्य  तथा  स्वच्छता  की  बेहतर  दशाओं
 में  काम  कर  सकें  ।  सरकार  ने  काम-काजी  ब्रच्चों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित  परियोजनाएं  बनाई  .  हैं

 इस  क्षेत्र  में  काम  कर  रही  विभिन्‍न  एजेन्सियों  द्वारा  लागू  किया  जाता  इसके
 बाल  श्रम  संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसंरण  में  सरकार  को  बाल  श्रम  से  सम्बन्धित
 समस्याओं  के  बारे  में  सलाह  देने  के  लिए  बाल  श्रम  संबंधी  केन्द्रीय  सलाहकार  बोड़  गठित  किया
 गया  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  राज्य  तथा
 जिला  स्तर  पर  बाल  श्रम  संबंधी  बो्डों  का  गठन  करें  ।

 7
 श्रम  मंत्रियों  के  गत  सम्मेलन  के  निर्णय  के  राज्य  श्रम  मंत्रियों  की  एक  समिति

 ग़ठित  की  गई  है  जो  रोजगार  में  आने  के  लिए  बालकों  की  न्यूनतम  आयु  तथा  बाल  श्रमिकों  के
 बारे  में  व्यापक  विधान  बनाने  के  मसले  की  जांच  करेगी  ।

 नाल  न  केरल  में  मारियल  के  पेड़ों  को  प्रभावित  करने  शाला  नया  रोम

 1674.  प्रो०  पो०  जे०  कुश्यिन  :  कया  कृषि  और  प्रामीण  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  एक  नया  रोग  फैल  रहा  जिससे  नारियल  के  पेड़  प्रभावित  हो  रहे
 और

 यदि  तो  क्या  इस  रोग  को  फैलने  से  तुरस्त  रोकने  के  लिए  उपचारात्मक  कार्यवाही
 जा  रही  है  ?

 कृषि  और  प्रामीण  जिकास  मंत्री  बूटा  केरल  में  नारियल  के  पेड़ों  को
 प्रभावित  करने  वाले  एक  नए  रोग  का  पता  चला  है  ।

 उपचारात्मक  कार्यवाही  रोग  के  स्रोत  आदि  के  संबंध  में  किए  जा  रहे  अध्ययनों/अन-
 के  परिणामों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 आवश्यक
 गो

 के  मूल्यों  में  बढ़ि
 -

 और
 *'

 भ्री सो०  डी०  गासित  :  कया

 करेंगे  कि  :

 906

 क  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  पा
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 क्‍या  वर्ष  1982  से  1984  की  अवधि  के  दोरान  आवश्यक  वस्तुओं  अर्थात्‌  चावल

 ,  मोटे  दालों ,  खाद्य  मोटे  कपड़े  और  मिट्टी  के  तेल  आदि  .

 मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  का  वाधिक  ब्यौरा  क्‍या  है

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कमी  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 और

 क्‍या  सरकारं  आवश्यक  वस्तुओं  को  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रॉष्ट्रीय
 गति  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 साध  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  बोरेन  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 और  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  दोनों  ही  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  उचित

 मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रयास  कर  रही  सरकारी  नीति  में  मुख्य  बल  आवश्यक
 विशेषकर  जो  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  दिया  गया  है  ।  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और  उसमें  सुधार  लाया  जा  रहा  है  ।  कुछ  आवंश्यक

 वस्तुओं  की  सप्लाई  की  अनुपूर्ति  आयात  द्वारा  की  जाती  आवश्यक  वस्तुओं  का

 विनियमित  किया  गया  राज्य  जमाखोरों-और  चोरबाजारियों  तथा  अन्य  अस्रामरुजिक
 तत्वों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  और  ऐसे  ही  कानूनों  के  उपबंधों

 को  लागू
 कर  रही  है  |

 विवरण

 जुनी  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक

 1970-71 =  100)

 न

 वाषिक  औसत

 बस्तु  1982  1983  1984

 2  ।
 4.

 चावल  247.5.  ह  290.1  275.6

 गेहूं  203.4  223.1  211.7

 ज्वार  223.7  236.1  243.6  हि

 बाजरा  221.6  233.2.  213.8

 चना  314.6  298.8  453.9

 अरहर  304.7  373.1  359.7

 मुंग  305.3  320.6  405.3

 मसूर  326.8  316.3.  410.4  ९



 खिखित  उत्तर

 2  3

 उड़द  263.2 *  320.3

 भालू  146.7  203.6

 प्याज  335.9  405.4

 बनस्पति  254.5  255,5

 मूंगफली  का  तेल  275.4  309.8

 सरसों  का  तेल  245:8  280.3

 नारियल का  तेल  214.4  305,3

 जिजली  का  तेल  265.5  288.8

 दूध  225.9  243.0

 मछली  429.8  451.6

 मांस  358.0  376.5

 चोनी
 :

 235.9  227.2

 गुड़  281.1  316.2

 मिट्टी  का  तेल
 321.4  345.1

 कोक  431.2  463.5

 भाटा  2082  230.9
 लाल  मिर्च  189.6  120.6

 चाय  264.5  407.0

 दियासलाहयां  129.0  129.0
 भमक  228.2

 ४.
 212.0

 साबुन  236.3  255.9

 सूती  241.1  ५.  250.9
 हंथकरघधा व  बिजली  212.7  226.
 करघा  का  कपड

 चीनी  का  उत्पादन  और  खपत

 1679.  भ्री  सो०  डो०  गामित
 :  क्या  ख्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980  से  198$  तक  की  अवधि  के
 डपभोग  के  वाषिक  आंकड़े  क्‍या  और

 1  1988:  5:

 दौरान  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  और
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 a  ९3  ननननन++न  नमन  +ननन  नमन  ननन++न-न+-भ+  3 ०-०...

 क्‍या  फालेतू  चीनी  का  विदेशी  को  निर्यात  किए  जाने  की  कोई  नीति  बनाई  गई  है
 जौ  पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 पर  नागरिक  पूर्ति  ससत्री  बोरेसा  चीनी  वर्ष  1980-81  से  -

 1983-84  3-84  के  दौरान  चीनी  के  उत्पादन.और  खपत  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 लाख  मीटरी  टन
 7  अमिकबीी  बी  $$ 1. जज  मा  कवि  बा

 प्रीनी  वर्ष  उत्पादन  -  खपत

 2: आता लाता  ऋ्रणणणणाा  #
 माता

 1981-82.  84.38  49.89

 1982;83  "82.32  64.79

 ॥  2  983-84  3  '.82.32  64.79

 983-8  4  +  चुका है कि पंचांग वर्ष  1985

 अब  तक  यह्‌  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  कि  पंचांग  वर्ष  के  दौरान  लगभग

 28,000  भीटरी  टन॑  ई०  ई०  सीं०  और  यू०  एस०  अधिमासी  कोटों  सहित  लगभग  34,000
 मीटरी  टन  चीनी  का  निर्यात  फ़िन्ना

 गजरात  द्वारा  भेजी  गईं  प्राभीण  '
 सहुक  विकास  धोजना

 1680.  भ्री  सो०  डी०  ग्रसित  :  कया  कि  और  प्रासीण  विकास  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  ग्रुजरात  में  गांवों  के  विकास  हेतु  एक  ग्रामीण  सड़क  विकास
 योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  हेतु  भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  कितने

 मीटर  लम्बी  ग्रामीण  सड़क  बनाने  प्रस्ताव  है  तथा  उस  पर  कितना  व्यय  होने  की  संभावना
 |

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  योलमा  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजर  की  गई  है  तथा
 की  गई  शा्षि  में  से  में  अबतक  कितनी  प्नराक्षि  खब्रं  गई  और

 भारत  सरकार  द्वारा  बकाया  धनराशि-कब  तक  दे  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 फ़ालीज  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  धन्यूसाल  :  से  गुजरात
 सरकार  ने  प्रामीण  भ्मिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  सम्पर्क  सड़कों  के  निर्माण
 के  लिए  चार  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  श्र ेअब  तक  तीन  स्वीकृत  कर  दी  गयी

 स्वीकृत  परियोजनाओं  में  1225.70  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  वाली  1329  किलोमीटर
 लम्बी  सभी  मौसमों  में  काम  आने  वाली  सड़कों  का  निर्माण  करने  की  परिकल्पना  की  गई  चौथी
 परियीजना  में  802.32  लाख  श्पये  की  अनुमानित  लागत  वाली  796  किलोमीटर  लम्बी  सड़कों
 का  निर्माण-कार्य  शामिल  यह  परियोजना  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  का्तात:अआलाक-अलग  परियोधनाओं  के.लिए  निष्नियां  बंदित  नहीं  की

 109



 1985
 — ee  >>  ००४  अकाल क  नल  कस  अलट

 लिखित  उत्तर

 जाती  हैं  बल्कि  राज्य  ससकार  के  लिए  संपूर्ण  आबंटन  दो  किस्तों  में  मुक्त  कर  दिया  जाता :  है  जिसमें
 सभी  स्वीकृत  परियोजनाओं  पर  होने  वाला  व्यय  शामिल  होता  है  ।  1983-84  तथा  1984:
 85  के  लिए  गुजरात  को  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1625.00  लाख :
 झुपये  की  निधियां  मुक्त  की  गयी  थीं  जिनमें  से  राज्य  सरकार  द्वारा  1074.19  लाख  रुपये  का  व्यय

 होने  की  सूचना  दी  गई  है  ।  ह

 कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  कृषकों  को  गेहूं  के थीज  रियायतो

 मुल्य  पर  उपलब्ध  कराने  की  सिफारिश

 1681.  श्रो  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  संत्री  यह  बताने  कौ
 करेंगे  कि  :  *

 (8)  क्या  गेहूं  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  मूल्य  अधिक  होने  के  कारण  मध्य
 प्रदेश  तथा  बिहार  के  अधिकांश  किसानों  द्वारा  कृषि  के विकसित  तरीकें  न  अपनाए  जाने  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  वर्ष  1984-85  के  रबी  सीजन  के  लिए  अपने  प्रतिवेदन  में  गेहूं
 के  बीजों  पर  150  रु०  तक  का  अनुदान  देने  की  सिफारिश  की

 क्‍या  सरकार  ने  क्ृषि  मूल्य  आयोग  की  इस  सिफारिश  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया.है  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  सन्‍त्री  बूटा  :  हां  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  ने
 वर्ष  1984-85  की  रबी  फसलों  के  लिए  मूल्य  नीति  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  मध्य  प्रदेश  तथा
 बिहार  में  गेहूं  के  बीजों  का  वितरण  करने  के  लिए  150  रुपए  प्रति  क्विटंल  की  राज-सहायता  देने
 की  सिफारिश

 की  है  ॥  ना  ह

 जी  हां  ।

 प्रस्ताव  के  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कम  लागत  के  मकातों  के  निर्माण  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार
 को  राशि  भावंदन

 1682. 2.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  भिर्साण  और  आवास  भन्‍्तरी  बह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :  *

 केन्द्र
 ने

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरात  पिछड़े  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कम
 लागत  के  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कितनी  धनराशि

 किन  क्षेत्रों  क ेलिए  कम  लागत  के  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उक्त  धनराशि
 दी  गई

 '  ए

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुसार  उक्त  मकानों  का  हिमांण
 ४८

 किया  और  पा

 यदि  तो  अभी  कितने  मकानों  का  विर्माण  होसा  बाकी

 .#...
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 अक्प++  तीन  अननन-++  निर्माण और आधास seat (eft अब्झुश घच्तूर): (क) से (घ) आवास  क्‍जनजिजज हक  अत  5

 निर्माण  और  आधास  मस्त्रो  अब्झुश  से  आवास  राज्य  का  विषय
 केन्द्रीय  सहायता  ऋणोंਂ  एवं  अनुदानोंਂ  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशेष

 गैजनां  या  विकास  शीर्ष  से  जुड़ी  नहीं  होती  राज्य  सरकारें  अपनी-अपनी  आवश्यकताओं  एवं
 योजना  की  प्राथमिकताओं  के  जंनुंसारं  विभिन्‍नें  सॉमाजिक  आवास  योजनाएं  बनाने  और  उनके
 कार्यात्वयन  करने  के  लिए

 जाविधासी  क्षभ्ों  में  बहाएं  भए  कण  लासत  के  मकान

 1683.  भी  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  निर्माण  और  आवास  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 ह  छठी  पंचबर्थीय  योजना  के:दोरान  देश  के  विभिन्‍न  आदिवासी  क्षेत्रों  में  बनाये  गये  कम
 .  लागत  के  मकानों  में  से कितने  कमान  अब  तक  भाजंटित  किये  जा  बुक

 क्‍या  इन  सभी  मकामों  में  आबंटी  रह  रहे  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  अन्त्री  अब्युल  :  से  आवास  राज़्य  का  विषय  है
 ओर  समाज  के  किसी  विशेष  वर्ग  के  लिए  या  किसी  विशष  क्षेत्र  में  मकान  बनाने  और  आबंटन

 करने  के  बारे  में  निर्णय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  लिया  जाता  है  ।

 सामाजिक  आधास  प्रोजना  आरस्भ  करने  के  लिए  राज्य  को  ऋण
 है

 ]

 1684.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  मिर्माण  ओर  आवास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपां
 करेंगे  कि

 क्‍या  उनका  मन्त्रालय  सामाजिक  आवास  योजना  आरम्भ  करने  के  लिए  विभिन्‍न
 राज्यों  को  ऋण  मंजूर  करता  रहा  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपयुक्त  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों
 7  को  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किये

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  उस  राज्य  को  मंजूर  किये  गये  ऋण  की  राशि  बढ़ाने  की  मांग
 की  भौर

 यदि  तो  1985-86  में  सामाजिक  आवास  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उड़ीसा
 को  कितनी  राशि  मंजूर  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  आयास  मन्‍्जी  अम्युल  :  से  आवास  राज्य  का  विषय  है  ।

 :  कन्‍्द्रीय  सहायता  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 समस्त  निश्चियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर

 समेकित  ऋणों  ओर  समेकित  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशेष  योजना  या  विकास

 शीर्ष  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।

 बर्ष  1985-86  के  लिए  भाबंटनों  को  शन्तिम  रूप  अभी  दिया  जाना
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 उत्तर  *  ee)  पं  1985

 स्वरोश्षक्र  शॉलना

 1685.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  असम  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उनके  मन्त्रालय  से  कोई  स्व्रसेजगार  योजना  आरम्भ  की

 कया  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  की  सुविधा  दी  जा  रही

 यदि  तो  उन  रांज्खें  के  नाम  '  जहां  ये  कार्यान्वित  की  गईਂ
 और  :  ै  ॥

 सरकार  ने  उक्त  योजना  को  सफल  बनाने  हेतु  क्या  उपाय  किये  हैं  ?  ्शथ

 भ्रम  मस्त्रालय  के  राज्य  संन्‍्त्री  टी०  मे
 :  स्वरोजगार  की  बढ़ोवा  देने  के लिए

 रॉजगार  कार्यालयों/विश्व  विद्यालय  रोजगार  सूचना  एवं  मार्गदर्शन  केन्द्रों  का  करने  के

 लिए  श्रम  मन्त्रालय  1983  स्रे  एक  कंन्द्रीय  प्लुन  क्‍्कीस  कार्यान्वयन  करता

 हा  ॥॒  ह

 इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  कोई  प्रशिक्षण  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  जाती

 रोजगार  कार्यालय  स्त्ररोंजगार  के  लिए  और  विभिन्‍न  वर्तमाभ  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  लेने
 के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  प्रेरित  करते  तथा  भेजते  हैं  ।

 यह  स्कौम  23  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  आन्प्र  बिहार
 देमन  और  जम्भू  और  .

 मध्य  उत्तर
 प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  कार्याव्वयनाधीन  है  ।

 सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  आवश्यक  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी

 किए  गए
 हैं  और  इस  स्कीम  की  सफलता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  लगातार  मानीटरिंग  की  जा

 '
 रही  है|

 भारतीय  खाद्य  निगस  से  संडारण  के  समय  खलने  की  हानि

 1686,  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  खाद्य  ओर  सामरिक  पूत्षि  सल्ज्ी  यह  बताने  क्री  फंपा
 :
 करेंगे कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  की  साइलों  में  चने  का  भंडारण  क्रते  समय  सकी :
 15  प्रतिशत्त  ग्राम  तक  की  मात्रा  की  ह्वानि  हो  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  हानि  को  रोक॑ने  के  लिए  क्या  कदम  ड्ठांए  जी  रहे

 खास  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  बोरेन्  :  भांरतीय  खाद्य  निगस  के  सॉइलों
 में  बने  का  भण्डारण  नहीं  किया  जातां  हानि  होने  की  ब्ंश्न  नहीं  दा  es

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ते  ।......  ;
 का

 और
 प्रश्न

 ही
 नहीं  उठ्ते

 ।  ..  रत  | ल्‍  कह  4४.१०  ल्‍  >  पल हो  »«  «बे  बा  ता  wee  |
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 ह

 केरल  को  चावल  का  आबंदन

 :  ,  1687.  श्री  एस०  क्ष्ण  कुमार  :  गया  खाद्य  ओर  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ४

 सांवेजनिंक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  केरल  जैसे  कमी  को  केन्द्रीय  पूल
 से  चावल  के  आबंटन  की  किस्म  कर  मात्रा  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  कया  5

 क्‍या  सरकार  ने  चावल  की  कमी  वाले  राज्यों  को  चावल  के  मासिक  आवंटन

 निर्धारण  में  जनसंख्या  में  वुद्धि  और  अनिश्चित  उत्पादन  के  -  कारण  मांग  में  हुई  वृद्धि  की  ध्यान  मेंਂ

 रखा है और यदि तो तस्संबंधी ब्यौरा क्‍या क्‍या सरकार का विचार कमी वाले राज्यों के राज्य नांगरिक पूर्ति निगमों को बावल की भ्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फालतू चावल वाले राज्यों को खुले बाजार में घावल खरादने की अनुमति देता यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या क्‍या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केरल को घटिया किस्म के चाबल की पूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई और (8) यदि तो भब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाएं गए हैं ? खाद और नागरिक पूर्ति मंत्री बीरेना : और केरल सहित विभिन्‍न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार से चावल के केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची विभिन्‍न राज्यों की सापेक्ष बाजार उपलब्धता और अन्य समस्त तथ्यों को ध्यान में , रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं । ये आबंटन केवल अनुप्रक स्वरूप के होते हैं । सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न पी० एफ० एं० सीमाओं के अन्तगंत उत्तम औसम किस्म के अनुरूप होने चाहिएं । राज्य सरकारों और एजेंसियों को केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति लिए , बिना खुले बाजार से चावल की अत्तर्राष्ट्रीय खरीदारी करने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि उनके द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदारी करने से खाद्यान्न वाले राज्यों में बाजार उपलब्धता और मूल्यों पर और कंन्द्रीय पूल के लिए की जाने वाली वसूली पर प्रभाव सकता है । * कंरल सरकार ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को लिखे दिनांक मार्च और के पत्रों द्वारा अनुरोध किया है कि उन्हें पंजाब सुपरफाइन सेला जिसे पकाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता की बजाय आमन्ध्र कर्नाटक और तमिलनाडु से बेहतर किस्म के चावल का आबंटन किया ($) स्टाक की उपलब्धता और परिचालन सम्बन्धी बाधाओं को देखते केरल को प्र देश तथो कर्नाटक सहित विभिन्‍न स्रोतों से चावल सप्लाई किया जा रहा भारतीय न्‍ पीलिया खाद्य निगम ने भी अपने संबंधित यूनिटों को बेहतर किस्म का चाबल भेजने की सलाह दी है ।



 लिखित  उत्तर  1  1985

 नमन  न  न  न  न  न  आया
 |

 पेस्टीसेइईसਂ  हार्षक  से  सर्मार्धीर

 1688.  8.  थी  के  प्रधेशों  :  कया  हैंचि  और  प्रोेसोण  दिफाल  पंच्री  यह  बंतासे  कृपा

 करेंगे  किः  >

 क्यों  उनका  ध्यांत  दिनांक  13  1985  के  नई  दिल्‍ली  में

 वैस्टीसाइड्स  इनसाइक्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 तो  क्या  कीटनाशकों  और  उनके  अवशिष्टों  के  मनुष्यों  और  पशुओं  पर  घातक
 प्रभाव  के  शक्ल  पहुंलुओँ  को  अध्ययन  किया  गयो  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  हैं  भौर  जब  तक  उनके  प्रभाव  का  खतरा  न्यूनतम  त

 हो  जाये  तब  तक  कीटनाशकों  केਂ  उपयोग  को  चरणबद्ध  रूप  से  समाप्त  करने  के  दीर्घावधि  आधार
 पर  कया  कदम  उठाने  कां  विचार

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा
 :

 हां  ।
 हैं

 राष्ट्रीय  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  संस्थान  अहमदाबाद  और  औद्योगिक  विषाक्तता  विज्ञान

 अनुस धान  लखंनऊ  जैसे  विभिन्न  संगठनों  ने  कीटनाशी  दवाइयों  के  हांनिकारके  प्रभावों  और

 मनुष्यों  तथा  पशुओं  में  उनके  अंवशेषों  के  विभिन्‍न  पंहंलुंओं  पर  कंतिपय  अध्ययन  किए  हैं  ।

 उपर्युक्त  विभिन्न  संगठनों  द्वारा  दिए  गए  अध्ययनों  से  पता  बला  है  कि  मनुष्यों  और

 पशुओं  में  आंगनो-क्लोरीन  योगों  विशेषकर  डी०  डी०  टी०  के  अवशेष  मौजूद  फिर  उन
 अर्ध्ययंनों  से  संकेत  मिलता  है  कि  मनुष्यों  के  एडीपोज-टिशु  में  ऐसे  अवशेष  दिन-प्रतिदिन  कम  हो  रहे
 रहे  तथापि  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  और  सहकारिता  ने  एंक  समिति

 गठित  की  जो  आंगनो-क्लोरीन  योगों  सहित  ऐसी  कीटनाशी  दवाइयों  की  समीक्षा  करेगी  जिन  Gz
 विकसित  देशों  में  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  जिनका  प्रयोग  धीरे-धीरे  बन्द  किया  जा  चुंका  लेकिन
 इस  दिशा  में  इस्तेमाल  क्या  जा  रहा  यह  समीक्षा  यह  सिफारिश  करने  के  लिए  की
 जायेगी  कि  उक्त  कीटनाशी  दवाइयों  का  प्रयोग  जारी  रखा  जाये  या  धीरे-धोरे  बन्द  कर  दिया

 भारतीय  भाषाओं  में  विदेशों  के  लिए  प्रसारण

 ..._  1689.  झऔओ  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हि

 ह

 विदेशों  के  लिए  प्रसारण  में  आकाशवाणी  द्वारा  कौन-कौन-सी  भारतीय  भाषाकओं  का
 उपयोग  किया  जाता  है

 ऐसे  प्रसारण  शुरू  करने  के  मानदण्ड  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मध्य  पूर्व  और  दक्षिण  पूर्थ  एशिया  में  केरले
 बासी  लोगों  की  बड़ी  संख्या  देखते  हुए  मलयालम  भाषा  बिंदेशी  प्रसारण  करने  की  अत्यन्त

 आवश्यकता  औ

 क्‍या  सरकार  मलयालम  भाषा  सें  विदेशों के  लिए  प्रसारण  हेतु  केरल  में  एक

 ट्रांससीटरਂ  लगाने पर  विचरर  करेगी
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०
 एन०  :  भाषाए  हैं

 तमित्र  और  उर्दू  ।

 समुद्रपारीय  प्रसारण  विदेशों  के  लक्ष्य  श्रोताओं  के  लिए  होते  हैं  ।  भारतीय  भाषाओं

 के  प्रसारणों  के  मामले  भारतीय  मूल  के  विदेशों  में  बसे  हुए  लोगों  को  मुख्य  लक्ष्य  स्रोता  समझा

 जाता

 और  खाड़ी  देशों/पश्चिमी  एशिया  में  भारतीय  कर्मकारों  और  व्यावसायिक
 -  ग््यक्तियों  के लिए  आकाशवाणी  द्वारा  1984  से  शुरू.की  कई  विशेष  मिश्रित  सेवा  में  मलयालम

 संगीत  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  किए  जाते  मलयायम  में  नियमित  विदेश  सेवा  प्रसारण  शुरू  करने  .

 के  प्रश्त  पर  विचार  के  लिए  सातवीं  प्रंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  तक  प्रतीक्षा
 -  करमी  होमी  ।  तो  भी  इस  प्रकार  की  सेवा  शुरू  करने  का  जब  भी  निर्भय  लिया  ज़ाता  उसके

 लिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  शार्ट-बेव  ट्रांसमीटर  केरल  में  ही  लगाया  जाए  ।

 ह
 हिन्दी  सलाहकार  समिति  को  बेठके

 ह॒

 690.  भी  कष्ण  प्रद्मप्र  सह  :  क्या  लाधथ  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  1984  के  दोसन-कितनी  बेठकें

 उक्त  बेठकों  में  क्या  संकल्प  पारित  किए  और

 उक्त  संकल्पों  के  कार्यान्वयन  संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  बोरेख  खाद्य  तक्ता  त़ायरिक्र  पूर्ति  मंत्रालय
 की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  ॥984  के  दोरान  दो  बेठकें  हुईं  ।

 और  समिति  ने  बैठकों  में  कोई  संकल्प  पारित  नहीं  किग्रा  ।  समिति
 चे  संत्रालय  और  उसके  अषप्वीनवर्ती  कार्यालयों  में  सरकारी  काम-कांम  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  हुई
 प्रगति  की  समीक्षा  क्री  और  राजभाषा  ब्रिभाग  द्वारा  तैयार  किए  गए  वार्षिक  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन
 पर  बल  दिया  ।

 छठो  पंचबर्धीय  योजना  के  दोरान  सामाजिक  आवास  योजना  पंर  व्यय  एवं  उप्सात्फिक

 ..

 1691.  भो  भोलानाथ  सेल  :  कया  निर्माण  और  आधास  मस्जी  कह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  छ

 .  1980  से  1985  तक  की  छठी  वंचवर्षीय  योजनावध्नि  के  औरसन  केक्रीय  क्षेत्र  ओर

 राज्य  क्षेत्र  मे ंसामाजिक  आवास  योजना  के  लिए  मोजना  प्रश्किप्त्न  क्र  हासककिक  कक्ष्यों  की  तुलना
 में  वास्तविक  रूप  में  कितना  कम  किया  गया  ओर  क्या  उपलब्धियां  और

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  भारत  के  अन्य  राज्यों  में  कार्यनिष्पत्ति  की  तुलना  में
 बंगाल  में  क्या  कायेनिध्यत्ति

 113
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 निर्माण  और  आवास  मस्त्री  अब्दुल  :  आवास  राज्य  का  विषय  केन्द्रीय

 झहायता  राज्यों  तथा  संघ  राज्क  क्षेत्रों  को समेकित  ऋणों  एवं  समेकित  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती

 है  जो  किसी  योजना  विशेष  या  विकास  शीषं  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।

 क्षेत्र  मे ंकेवल  एक  सामाजिक  आवास  योजना  अर्थात्‌  बागान  कमंचारियों  के

 लिए  सहायता  प्राप्त  आवास  योजना  31-12-84  तक  इस  योजना  से  सम्बन्धित  पश्चिम
 बंगाल  का  कार्य  निष्पादन  107.7  प्रतिशत  के  समूचे  कार्य-निष्पादन  की  तुलना  में  83.9  प्रतिशत

 रहा  है  जो  इस  कारण  से  है  कि  इससे  पहले  आरम्भ  किए  गए  आवासों  का  निर्माण  कार्य  की  छठी
 योजना  अवधि  के  दौरान  पूर्ण  किया  गया  था  ।

 जहां  तक  राज्य  क्षेत्र  में  योजनाओं  का  सम्बन्ध  28-2-1985  तक  कार्यकम
 के  अन्तगेत  शामिल  की  गई  योजनाओं  के  बारे  में  समग्र  जिसके  लिए  प्रगंति  का  प्रबोधन
 किया  जाता  की  तुलना  में  राज्य  का  कार्य-निष्पादन  भारत  सरकार  द्वारा  इस

 प्रकार  दिया  गया  है  :

 समग्र  पश्चिम  बंगाल का

 कार्य-निष्पादन

 ॥
 आधिक

 आधिक  दृष्टि  स ेकमजोर

 वर्गों  के  लिए आवास  49.51  "3.34

 आवास  स्थल  तथा  निर्माण

 (7)  आवास  स्थलों  का  आबंटन  48.07  +  62.92

 । (7)  निर्माण  सहायता  50.49  64.87

 उड़ीसा  में  सम्बलपुर  में  आकाशबाणी  केन्द्र  क ेलिए  समाचार  यूनिट  का  गठन
 छ्ं

 1692.  श्री  चितामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  7

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  को  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  में  केन्द्र
 -  लिए  एक  समाचार  यूनिट  गठित  करने  का  आश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  क्वार्यवाही  की  गई  है  ?
 ३५)  ५००) कक  चढ  ाजला

 सूचना  और  प्रसारण  संजालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  हाँ  ।

 जम  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  प्र

 कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दरदर्शम  केस्द्रों  की  स्प्लापना

 1693.  भौ  राधाकाम्त  डिगाल  :  क्या  सूचना  ओर  मेंत्र॥प्रह

 ।
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 ७रणणणणणक  न

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दृरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने ल  ०  *
 को  प्राथमिकता  दी  गई  है

 toa: ५
 ;  यदि  तो  उक्त  थोजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  कितने  पिछड़े  जिलों  में  इस

 प्रकार  के  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  और

 उड़ीसा  के  फूल्बनी  जिले  में  दूरदर्शन  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  7?

 सूचन्स  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बो०  एन०  :  और
 छठी  योजना  अवधि  के  देश  के  कई  पिछड़े  जिलों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  की  गई  इस

 उड़ीसा  के  9  पिछड़े  जिलों  के  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  है  ।  क्षेत्र  का  पिछडापन  दूरदर्शन
 कैम्द्री  की  स्थापना  करने  के  लिंए  मानदंडों  से  एक  है  ।

 उड़ीसा  के  फूलंबनी  जिले  सहित  वैश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं
 »उनमें  दूरदर्शन  सेवा  क्रना  भावी  अवधियों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों

 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 26२  न  छूटी  योजना  में  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 Sn  »  सोमनाज  एंव  :  क्या  और  भ्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 *  कहेंगे  कि  “4  |;  हे

 डे  ज़रा  सररार  ते  छठी  योजना  क्रे;दौरान  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  लिए

 1  *दम  उठाए  न  प्र  9  :

 यदि  तो  उक्त  योजना  अवधि  के  दोयन  तिलहनों  के  उत्पादन  में  राज्यवार
 न्‍ी  न  , +

 लब्धियां  क्या  ओर  (४०५४६:  :7:.:

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  |  ु

 _...  कृषि  ओर  भप्रामोण  विकास  संत्री  बूठो  जो  हां  ।
 पड  te  बीर्शाा  पीजता  के  रात  के  उत्पादन की  राज्य-वार

 उपलब्धियां  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 एफ  1.5.  5.  35  १७  ४६  wed  चित्रण  ४  -  क

 GR  |  न्‍  है  हैं  ८  ey  पे  ।  ५  दि
 es

 $
 (

 न्‍  *
 हजार  मीटरी

 SERCH  पीस  eR ER an oe |  CRO  Cars  5  केक  न  «के  ८+-मीकन-क  नमन  Corer
 YORE  शाम्यन  es  Soa  gy  5०५  ्दफ  A PORE  पी  1982-83  1983-84

 हलक  hy  Rattler
 ५०२

 ५४८६०
 eee  +  ++//

 2७3  4  5

 आन  प्रदेश
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 लिखित  उत्तर  i  1983
 कै  ee  मा  आस  मन  बा  ननन+

 ee,

 .  2  $.  4  5

 बिहार  110  112  ह

 गुजरात  1862  2518  1985.  2473

 हरियाणा  189  151  117  164

 हिमाचल  प्रदेश  6  6  6  7

 जम्मू  तथा  कश्मीर  हु  64  69  54

 कर्नाटक  -  620  863.  १84  1923

 केरल  16  जक  12

 मध्य  प्रदेश  861  $33  RI6  4465

 अहाराष्ट्र  1095  ।

 उड़ीसा  485  597  590  687

 पंजाब  187  169  133...  115

 राजस्थान  .  कक  65९  626  952

 तमिलनाडु  जी  "O16  157

 उत्तर  प्रदेश  1652  1713  1336...  1884,

 प०  बंगाल  1%  1416  ४१0  194

 अन्य  22  26  $0  30

 अखिल  भारत
 .

 ... 9372... 12080.  ७४  22825

 क़ेरज़  सें  क्षत्रों  में  द्र॒शांन  सुविधाएं

 1695.  5,  ओ  अुल्स्कावस्सी  समजनाम  :  अकाशुचार-करिर  आवक  :  मंकी अंह-कुताने  की

 करेंगे  कि  :  ,

 क्या  सरकार  को  यह  पता  हैं  केरल  में  कोयनाड  और

 कासरगोड  जिक़ें  क्री  ग्रामीण  जनता  को  अभी  दूरदशेन  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हुई  और

 क्‍या  सरकार  बहुसंक्यक  भ्रामीणं  जलता  तक  पुर्दस्तेन  सुविकसरं  पहुंखरमे  के  लिए
 कन्तानोर  अथवा  कोबनाड में  शससा  का  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  समाने  केछत  पर

 विचार  करेगी  ?
 ॥  ह

 सूचना  और  अससस्ण  के  मंजर  :  कस्तानोर
 तथा  कालीकट्  जिलों  के  जिनमें  हछा-समय  दूरदर्शन  सिम्नल  प्राप्त  को  कमीज
 जनसंख्या  लगभग  11  लाम़

 हर  प
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 छठी  योज॑नों  कौ  स्कोर्मी  के

 ना

 985  वंक  पूरा  हो
 जाने  केरल  की  लगभग

 77%  जनसंख्या  को  दूरदर्शन  सेवा  प्राप्त  होने
 की

 उम्मीद  देश  के  जिन  क्षेत्रों  में

 दर्शनें  सेया  उपलब्ध  नहीं  उनमे  क्रद्कग  सेब  का  उपर्लम्ध  कराना  बाकी  योजना  अवधि  के

 दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिये  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 धनांसंकटी  जिले  की  दुरंबं्शन  मेंटेवर्क  के  अम्तर्गंत  लानों

 1696.  थी  थरी०  के०  मधीदी  ;  क्‍या  सूचना  और  शश्लारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 है  सम्पूर्ण  बनासकठां  जिले  की  किस  समय  तंकें  दूरैंशन  नेटवर्क  के  अन्तर्गत  लाया
 ज़  .

 इस  समय  कितना  क्षेत्र  इसके  अन्तर्गत  आता  है  ओर  अगले  बर्ष  के  दौरान  और  कितते

 क्षेत्र  की  इसकी  अन्तर्गत  लागे  जाने  की  ज्रस्काय
 ॥

 क्‍या  सरकार  का  विंयॉरिं  वन्य  सौंमोवर्ती  जिंलींਂ  की  भांति  बनांसकंठां  को  भी

 प्राथमिकता  के  अधधारें  फद  दूरससत  के  अन्लगंत  लाने  का  न

 यदि  तो  इसकी  म्पौरों  क्यों  गौर

 (६)  यदि  तो  इसके  क्यों  कारण  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  बौ०  एन०  :  से

 अहमदाबाद  के  उच्च  शक्ति  बोले  के  10  किलोवार्ट  की  पूर्ण  शक्ति  पर  चालू  होने  पर

 बनासकंठा  जिले  के  एक  भाम  में  दूरदशेन  सेंब|  प्रॉप्त  हीनें  कौ  आशा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 दूरदर्शन  सेवा  का  और  विस्तार  करना  भावी  योजना  अवधि  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  की

 उपलब्धतीं  पंरें  निर्भेरें  केरेंगों  ।
 '

 लायातित  नेहूं  पा  भूत्व

 1697.  झरी०  डी०  भौ०  पाढिस  :  क्या  खाक्ष  भर  तागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ।

 वर्ष  1983-84  में  विदेशों  से  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  का  आयात  किया  गया

 उक्त  मेडूं  के  लिपे  ब्रति  गिवृढल  क्‍या  यूल्य  अदा  किया  गया  और  उसकी  प्रति  क्विटल

 दुलाई  पर  कितनी  लागत

 कसा  कृषि  मूल्य  आयोय  द्वारा  बर्ष  1983-84  के  खिये  गेहूं  के  लिये  निर्धारित  किया
 ग्॒या  मूल्य  आयात  किए  गए  गेहूँ क्के  मूल्य  की  तुलना  में  काफी  और

 ब्रदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सं

 सीख  ओरे  नार्गारिके  धृत्ति  मंत्री  धोरेगा  :  1989-84  3-84  में  जिदेशों  से  21.30
 साख  भोटरी  हमे  भेजें  की  भाभी को  अकित्ते  करते  का  केक  किया  दया
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 लिखित  उत्तर  -  1  1985
 के  ७  #अ/झआ निकली

 इस  गेहूं  का  जहाज  तक  निःशुल्क  औसत  अ  भुमानित  भूल्य  158 59  रुपये  प्रति  क्विटल

 था  और  परिवहन  लागत  30.14  रुपये  फ्रति  क्विटल  थी

 1983-84  रबी  विपणन  मोलमस  के  का  सभ्यत  मूल्य  1.51  रुपये  प्रति
 क्विटल  ।  ५

 समर्थन  मूल्य  वे  मूल्य  होते  जो किसान  को  उसके  उत्पाद  के  लिए  दिए  जाते  हैं
 और  उनमें  जहाज  तक  निःशुल्क  ऊंपरी  खंचें  शामिल  नहीं  होंतें  ह॑मरे  अन्तिरिक  समर्थन  मूल्यों
 को  जहाज  तक  निःशुल्क  गेहूं  केਂ  मूस्यों  के  साथ-सम्बद्ध  क्रिया  जा  ..

 महाराष्ट्र  सरकार  को  कम  धन  दिया  जाता
 हा  “

 ४

 «-  1698.  श्री  डो०  बोी०  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  झपा  ह
 करेंगे  कि

 ॥

 क्‍या  योजनाओं  के  लिये  महाराष्ट्र  ! सरकार  द्वारा  वर्ष  कौर  और
 के  लिये  मांगी  ग़ई  पूछ  धनराशि  प्रदात  नहीं  की  है  ह

 ह  क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कम  धन  दिये  जाने  के  कारण  बम्बई  कौर  पहाराष्ट्र  द्वारा

 बड़े  नगरों  में  गन्दी  बस्तियों  में  स्थिति  बहुत  तेजी  से  ख़राब  होती  रड्ठी  जौर

 यदि  तो  गन्दी  बस्तियों  में  स्थिति  को  और  बिगड़ने  से  रोकते  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कयौ  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?  *

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्छुल  .:  83  तथा  के

 दौरान  आवास  तथा  नंगर  विकास  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  की  निर्धियों  की  मांग  पर्याप्त  रूप  से

 पूरी  कर  ली  गई  है  ।  ह
 अर

 भौर  मलिन  बस्ती  सुधार  राज्य  का  विषय  है  तथा;इसके  अन्तगंत  योजनाओं  के

 लिए  परिव्यय  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  वाषिक  योजना  प्रावधानों  में  की  जाती  है  तथा  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  ढ्वारा  स्वयं  ही  योजनाएं  बनाई.तथा  कार्पान्वितत-की  जाती  हैं  ।

 देश  में  अघुआं  मजदूरों  और  अस्पंध्यरसों का  पोषण

 श्री  नरसिहराव  सूर्यबंशी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 *

 क्‍या  सरकार  ने  सार्वजानिक  नौकरियों/कारखानों  में  बंधौक  रण  अर्थात्‌
 बंधुआ  मजदूरी  को  समाप्त  करने  तथों  अल्पव्यस्‍श्कों  केਂ  शोषण  '  को  रोकने  के  लिए  पिछले  दो  वर्ष

 क्या  उपाय  किए  और  हक  हक  «८
 लत

 किंतने  राज्यों  में  अभी  भी  शोषण  जारीਂ  हैं  जौरਂ  इसके  पृर्णतंका  लिए  क्या

 तरीके  अपनाने  का  विचार  है  ?  ।

 अ्रस

 मंत्रालय के राज्य मंत्री टो० : और सरकार को सौर्थजनिक नौकरियों/औद्योगिक बंधुमा:शंग - पढ़ति केडारे में कोई रिप्रेट प्राप्त नहीं हुई बंधुआ श्रम प्रति की विध म्ातक की से सूचत्मः मिलती राज्य
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 न्‍सर-म-+-+-+-+-+ीननगनगनगनगभगभत2रनगनगनगनगनन++

 के  प्राप्त  नवीनतम  रिपोर्टों  के  अनुसार  28-2-1985  पता  लगाए  गए  बन्धुआ  श्रमिकों  की

 कुल  सं०  1,77,062  जिनमें  से  1,34,802  बंधुआ  श्रमिकों  को  पुरर्वासित  किया  जा  चुका

 बंधित  श्रम  पद्धति  1976  के  अंधुणभा  श्रमिकों  का  पता
 उन्हें  मुक्त  कराने  तथा  उनके  पुनर्वास  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  और  उनसे

 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाने  के  लिए  समय-समय  पर  सर्वेक्षण  करें
 और  उन्हें  शीघ्र  मकत  कराने  तथा  उनके  पुनर्वास  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाएं  ।

 राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  अनुपूरित  करने  के  दृष्टिकोण  बर्ष  1978-79  में  श्रम

 मंत्रस्‍्लम  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  योजना  शुरू  जिसके  अन्तगंत  बंघुआ  अमिक्ों  के  पुनर्वास  हेतु
 राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 खाश्यान्नों  का  उत्पादन  हर

 े  1700.  थओ  एन०  डेनिस  :  क्‍या  खान्न  ओर  तायरिक  पृत्ति  भंज्ी  यह  बताने  की  कमा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  देश  में  खाद्यान्नों  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  धर  ब्र्ु
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  क ेकितना  निकट  है

 वर्ष  1985  के  दौरान  देश  में  खाद्यान्नों  की  घरेलू  खपत  का  अनुमान  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  फालतू  खाद्यान्नों  का  निर्यात  करने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  मंत्रो  बोरेन्द्र  वर्ष  1983-84  के  देश
 में  खाद्यान्‍नों  का  कुल  उत्पादन  1515.4  लाख  मीटरी  टन  होने  का  क्षनुमान  है  जबकि  लक्ष्य
 1420  लाख  टन  का

 चूंकि  देश  में  खाद्यान्नों  की  मांग  जनसंख्या  में  शहरीकरण  की  आय  के
 अनुकल्प  खाद्यान्नों  के  आदि  जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  निर्भर  करती  इसलिए  देश

 में  खाद्यान्‍्नों  की  कुल  खपत  के  ठीक-ठीक  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 और  सूखे  से  प्रभावित  कुछ  अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  के  रूप  में  एक  लाख
 मीटरी  टन  गेहूं  सप्लाई  करने  का  निर्णय  लिंया  गया  है  ।

 चालू  भारत-रूस  व्यापार  प्रोतोकोल  1985)  में  सोवियत  संघ  को
 पांच  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  निर्यात  करने  के  लिए  प्रावधान  किया  गया

 यदि  आवश्यक  जौर  व्यवहार्य  तो  सरकार  देश  से  गेहूं  निर्यात  करने  के  विकल्प  को  अपने
 पास  सुरक्षित  रखती  ;

 मराठी  भाषा  के  कार्यक्रमों  का  दूरदर्शन  ओर  आकाशवाणों  से  प्रसारण

 1701.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  संत्रो  यह  की  हुपा
 करेंगे कि  ;
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 जिखित  उत्तर  ्ि  1  1985
 कफ  फफफकफर््ऋ  ्  ज ले  निाो-ोइ  खणए

 उन  राज्यों  के  माम  क्‍या  हैं  जहां  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी से  मराठी  भाषा  के

 कार्येक्रमों  का  प्रसारण  किया  जाता

 '
 इन  कायेत्रमों  में  कितने  प्रतिशत  साप्ताहिक  कार्यक्रम

 :....  क्‍या  सरकार  को  मराठी  भाषा  को  प्रोत्साहन  देने  के  इस  भाषा  के  प्रसारणों  का
 समय  बढ़ाने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 तार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  महाराष्ट्र  में
 स्थित  आकाशवाणी  केन्द्रों  द्वारा  प्रसारित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  की  मुख्य  भाषा  मराठी

 मराठी  के  कार्यक्रम  निकटवर्ती  राज्यों  अर्थात  मध्य  आन्भ्र  कर्नाटक  और
 संघ  शासित  क्षेत्र  गोवा  में  स्थित  केन्द्रों  द्वारा  भी  किए  जाते  हैं  ।  संजाल  में  अन्य  केन्द्र  भी
 कभी-कभी  अपने  भक्ति  और  क्षेत्रीय  संगीत  कार्यत्रमों  में  मराठी  में  संगीत  प्रसारित  करते  हैं  ।

 जहां  तक  दूरदर्शन  का  संबंध  बम्बई  और  नागपुर  केन्द्रों  से  टेलीकास्ट  किए  जाने  वाले
 कौर्येक्रमों  की  मुख्य  भाषा  मराठी  दिल्ली  केन्द्र  भी  लोक  भक्ति  गीतों  जैसे

 कार्यक्रम  तथा  फीचर  फिल्में  मराठी  में  टेलीकास्ट  करता  है  ।  दूरदर्शन  के  अन्य  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र
 भी  कभी-कंभी  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  अभिव्रेत  कार्यक्रमों  में  कुछ  कार्यक्रम  मराठी  में  टेलीकास्ट  करते

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  फिल्‍मों  से  अनुक्रमों  तथा  फीचर  फिल्मों  सहित  मराठी  के  कुछ
 कार्यक्रम  दूरदर्शन  दिल्ली  से  भी  राष्ट्रीय  जिसे  सभी  द्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  क्यिः

 जाता  के  अन्तगंत  टेलीकास्ट  किए  जाते  हैं  ।  «

 विभिन्‍न  आकाशवाणी  केन्द्रों  और  दूरदशंन  केन्द्रों  स ेमराठी  तथा  अन्य  भाषाओं
 प्रसारित  होने  वाले  कार्यक्रमों  की  अवधि  की  प्रतिशतता  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 है

 हां  ।  अभ्यात्रेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  दूरदर्शन
 हैदराबाद  से  मराठी  में  कार्यक्रम  चालू  जाए  '  तथा  ग्वालियर  आदि
 अंफाशवाणी  केन्द्रों  से  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  की  अवधि  बढ़ाई  जाए  ।

 2 =  (8)  जैसा  कि  भाग  के  उत्तर  में  बतायां  गया  आकाशवाणी  केन्‍न्द्रों/इरदर्शन  केन्द्रों

 की  मुख्य  भाषा  सम्बन्धित  सेवा  क्षेत्र  की  प्रादेशिक  भाषा  समग्र  प्रसारण  जिसमें
 छ्लेत्रीय  और  राष्ट्रीय  रुचि  और  महत्व  की  बहुत-सी  बातें  आवश्यक  रूप  से  शामिल  कर  गती
 सौमित  है  और  टेलीकास्ट  समय  इससे  अधिक  सीमित  इन  बातों  को  देखते  हुए
 सम्बन्धित  सेवा  क्षेत्रों  के  श्रोताओं  की  आवश्यकता  को  भी  देखते  इस  प्रकार  के  अन्‌रोधों  को
 इस  समंय  स्वीकार  करना  व्यवहायें  नहीं  है  ।

 वि
 *  महाराष्ट्र  को  खाश्य  तेलों  की  सप्लाई

 1702..  भी  आर०  एस०  भोये
 :

 क्या  क्षाद्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करेंगे

 ”  *
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  विशेषतः  दूरस्थ  जनजाति  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों

 है



 ?.  [1  1907  ॥
 -  लिखित  उत्तर

 में  रहने  वाले  लोगों  को  वितरण  हेतु  महाराष्ट्र  राज्य  को  आयातित  पाम  ऑयल  सहित  खाद्य  तेलों
 की  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  जाती  है

 ह  खाद्य  तेलों  की  सप्लाई  के  लिए  उन्हें  कुल  कितनी  वार्षिक  वित्तीय  सहायता  दी  जाती
 है  तथा  सप्लाई  सुत्रिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  भौर

 ‘

 ये  खाद्य  तेल  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  सप्लाई  किये  जाते  हैं  ?

 4'  साद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेन्द्र  तेल  वर्ष  1984-85 ३
 1984  से  1985)  के  दौरान  1985  तक  महाराष्ट्र  को  सावंजनिक  बितरण

 प्रणाली  के  तहत  उपभोक्ताओं  को  देने  के  लिए  आयातित  खाद्य  तेलों  की  कुल  52,000  मी०  टत्त
 (42,000  मी०  टन  पामोलीन  तथा  10,000  मी०  टन  आर०  बी०  डी०  ताड़  का  मात्रा
 भाबंटित  की  गई  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से
 उपभोक्ताओं  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का  उपयुक्त  तथा  एक  समान  वितरण  सुनिश्चित  करें  और
 प्रामीण  क्षेत्रों  के  दूर-दराज  के  इलाकों  तथा  उन  क्षेत्रों  में  जहां  समाज  के  कमजोर  वर्ग  रहते  इस
 योजना  को  मजबूत  बनाएं  ।

 महाराष्ट्र  को  आयातित  खाद्य  तेलों  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं
 २०००  दी  गयी  है  ।  डे

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  आयातित  खाद्य  तेल
 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  दिए  जाते  राज्य  सरकार  उपभोक्ताओं  को  तेल  का
 वितरण  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  है  ।

 बुहद्‌  बम्बई  में  केल्शीय  सरकार  को  जमोन

 ee

 1703.  श्री  यह्ञवंतराव  गड़ाश्  पाटिल  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्री  की

 कृपा  करेगे  कि

 बृहृद्‌  वम्बई  में  केन्द्र  सरकार  की  कितने  हैक्टेयर  भूमि  है

 कितने  हैक्टेयर  भूमि  पर  निर्माण  हो  चुका  कितने  हैक्टेयर  भूमि  खाली  पड़ी  है  और

 उस  पर  शुग्गी-झोंपड़ी  में  रहने  वालों  द्वारा  अवैध  कब्जा  किया  जा  चुका  और

 क्‍या  सरकार  का  श्लोंपड्डियों  में  रहने  वालों  को  इस  प्रकार  की  खाली  भूमि  बेदखल

 करने  और  उनका  पुनर्वास  करने  का  विभार  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्युल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 तथां  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 डर

 हुइकोਂ  हारा  भ्रामीण  आधवास  परियोजनाओं  को  बढ़ावा  देना  -;

 िष  1704.  श्री  यश्बंतराब  गड़ारू  क्‍या  निर्माण  भऔर  आवबास-म्रस्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  -

 :



 लिखित  उत्तर  1  1985

 क्या  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम  हुडको  ने  ग्रामीण  आवास  परियोजनाओं  का

 प्रवतेन  तथा  वित्त  पोषण  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर
 हा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  अर  आवास  मंत्री  अब्डुल  :  हां  ।

 28-2-1585  तक  हुडको  द्वारा  धन  दी  गई  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  के  ब्यौरे

 झंकग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 28-2-1985  तक  हुडको  द्वारा  धन  दी  गयी  ग्रामीण  आवास
 *  योजनाओं के  ब्यौरे

 करोड़  रुपयों  में

 राज्य  परियोजना
 स्वीकृत  स्वीकृत

 की  संख्या  लागत  ऋण  रिहायशी  एकक

 आन  प्रदेश  46  64.51.  31.14

 बिहार
 18  12.00  6.00  30000

 भुजरात
 115  78.43  35.14  189831

 2  1.26  0.65...  3161

 .  कर्भाटक  86
 94.86  34.46  24201

 फरल  51  64.42  31.78  13700

 हिमाचल  प्रदेश  42
 8.08.  4.04.  20469

 महाराष्ड  48  8.46
 4.22.  31328  328

 उड़ीसा  7  7.33  5.50  20000

 ब्रंजाथ  12  10.51  5.25  25241

 राजस्थान
 49  23.75  14.83  49490  .

 तमिलनाडु
 34  31.14  15.83  62941

 540  404.75  18.82.  99297
 5०»  कक

 ः



 11  1907  .  लिखित  उत्तर
 ना्प्पपडह-एहए-जपपपभफ|

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूसिहीन  रोजगार  गारंटी
 कार्यक्रम  के  अ  तमंत  सध्य  प्रदेश  को  अतिरिक्त  धनराशि  का  आबंटन

 ह  1705.  भी  प्रताप  भानु  शार्मा  ::  क्या  कृषि  और  प्राभीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्पक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीत  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 अ्तिरिक्‍त  धनराशि  देने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1984-85  5  में  उक्त  दोनों  योजनाओं  के  अन्तर्गत  आबंदटित  वास्तविक  धनराशि  का
 श्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अन्दूलाल  और  मध्य
 प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 *  1.84  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  आबंटन  के  लिए  कहा  था  और  उक्त  राशि  उन्हें
 दे  दी  गई  थी  ।

 राज्य  सरकार  ने  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किन्हीं  अतिरिक्त  आबंटनों
 के  लिए  नहीं  कहा

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  वर्ष  1984-85  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 फा््रेक़रम  के  अन्तर्गत  कुल  18.60  करोड़  रुपये  की  धनराशि  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  30.73  करोड़  रुपये  की  धनराशि  दी  गयी  है  ।

 हा
 हि  ग़न्से  के  लाभप्रद  सूल्य  का  भुगतान

 1706.  थी  सी०  शोौ०  गासित  :  क्या  खाद्य  मौर  नागरिक  पूति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा Rt
 करे

 ४  +>  क्‍या  गत  तीन  वर्षों  से किसानों  को  उनके  गस्ते  का  पूरा  भुगतान  नहीं  मिल  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  गन्ने  के  लिए  प्रति  मीट्रिक  टन
 कितना  मूल्य  दिया  और

 सरकार  द्वारा  किसानों  को  गन्ने  का  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  और  तत्सम्बन्धी  भन्‍्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेम्त्र  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान
 केन्द्रीय  सरकार  को  इस  आशय  की  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  कि  चीनी  फैक्ट्रियां  गन्ना

 1966  के  अधीन  निर्ध्धारित  किए  गए  गन्ने  के  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  से  कम

 मूल्य  का  भुगतान  कर  रही

 1982-83  मौसम  से  गन्‍ने  के  स्यूनतम  सांविधिक  मूल्य  और  चीनी  द्वारा

 गन्ने के वास्तव में दिए जा रहे भूल्यों की राज्य-बार रेंज संलग्न विवरण में दी जाती हैं । . में रखा भन्रा । देशिए संस्तरा एल० ही० 757/85]



 सभा  पटल  परं  रखे  गए  ]  1985

 गन्ना  उत्पादकों
 को  मिलने  वाला  प्रूतिलाभ  उन  महत्वपूर्ण  पहलुओं  में  से  एक  पहलू

 जिस  पर  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  गन्ने  का  देय  सांबिधिक  न्यूनतम  निर्धारित  करते  समय
 विचार  किया  जाता  है|

 लेकिन  वास्तविक  व्यवहार  राज्य  सरकारों  की  सलाह  के  अन्तर्गत
 गन्ना  उत्पादक  अपेक्षाकृत  काफी  अधिक  मूल्य  प्राप्त  कर  रहे  हैं

 ।
 गन्ना  1966

 में  समाविष्ट  भार्गव  शेयरिंग  फामू ले  के  लागू  होने  के  गन्ना  उत्पादक  अतिरिक्त
 '
 जहां  कहीं  देय  प्राप्त  करने  के  हकंदार  हैं  ।

 ह

 12.00  भध्याद्ल

 कीणणणश जा  ओ  आस  ले  तथा

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ्प्ष

 राजस्थान  राजकोय  वुग्धशाला  विकास  निगम  जयपुर  के  वंष  1979-80,  वि
 हिमाचल  प्रदेश  कृषि  उद्धोग  निगम  शिमला  के  वर्ष  1983-84,

 आन्ध्न  प्रदेश  राज्य  कृषि-उदयोग  विकास  निगम  के
 वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  .:

 उनक्रे  वार्षिक  आवि

 बा

 कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  मन्‍्त्री  बूटा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पंटंल  पर
 रखता  हूं  :--  |

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619-5  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 राजस्थान  राजकीय  दुग्धशाला  विकास  .  निगम  सीमित  के  वर्ष
 1979-80  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 राजस्थान  राजकीय  दुग्धशाला  विकास  निग्रम  का
 1979-80  सम्बन्धी  वार्थिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  .,

 में  रखी  गईं  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  620/85]

 हिमाचल  प्रदेश  क्ृषि-उद्योग  निगम  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 '

 हिमाचल  प्रदेश  कृषि-उद्योग  निगम  सीमित  का  वर्ष  1983-84
 सम्बन्धी  वाधिक  लेखापरीक्षित  '  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
 है  |

 में  रखी  गईं  |  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  621/85]

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  सीमित  के  वर्ष
 1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  ह

 आन्भ्र  प्रदेश  कृषि-उद्योग  विकास  निगर्म  क्य  यर्ष

 ;



 1907  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र
 ह

 81  सम्बन्धी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिएं  संख्या  एल०  टो०  622/85]

 $ |  )  पंजाब  क्रुषि-उद्योग  निगम  के  वष  1980-81  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  :  .

 पंजाब  कृषि-उद्योग  का  वर्ष  1980-81  सम्बन्धी

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  तथा  उमर  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  +
 की  टिप्पणियां  ।  ं  '

 चि  में  रखी  गईं  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  623/85]

 ($)  कर्नाटक  दुग्धशालां  विकास  निगम  के  वर्ष  1979-80
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  |

 गधा

 कर्नाटक  दुग्धशाला  विकास  निगम  बंगलौर  का  वर्ष  1979-80  संबंधी
 वांषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 की.टिप्पणियां  ।

 वचछक़्कण

 ;
 5»  ,  (2  )  उपयुक्त  मंद  (1)  के  भाग  से  तक  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 ;  रखने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले  पांच  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्यालय  सें  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  624/85  ]
 |

 भो  कादस्बुर  जता्थनन  :  जब  नया  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास
 बनाया  गया  तो

 पुराने  पत्तन  के  श्रमिकों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  सरकार  ने  पुराने  श्रमिकों  को
 रोजगार  देने  का  वायदा  किया  लेकिन  वैसा  नहीं  किया  गया  श्रमिक  14  मार्च  से  भूख
 हड़ताल  कर  रहे  सैंकड़ों  श्रमिकों  को  गिरफ्तार  कर  जैल  में  बन्द  दिया  गया  स्थिति

 तनावपूर्ण  सरकार  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  कर  इस  विवाद  का  समाधान  करना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  क्‍या  आपने  कोई  सूचना  दी

 ५८
 ५  भरी  कादम्ब्र  जनाथंनन  :  हम  यह  सूचना दे  देंगे  ।

 ४-  अध्यक्ष  हम  तदानुसार  इस  पर  विचार

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  हड़ताल  का  नोठिस  दिया  गया  है  ।

 श्री  वो०  सोभनात्रीसवरा  राव  :  मैंने  सहर
 हवाई  अड्डे  के  निकट  पंचतारा

 होटल  के  निर्माण  सम्बन्धी  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  सूचना  दी  है  4

 अध्यक्षਂ  महोदय  :  जबे  घ्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  जाती  है  तो  मैं  उस  पर  विचार

 कर्ता  हैं  ।  आप  सहषं  मेरे  पास  आकर  मुझे  बतायें  ।

 ।  )

 भहोदय  :  आप  मेरे  पास  आकर  मुझे  बता  सकते  हम  उसे  देखेंगे  ।

 छः
 ह
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 जज  --  नकविननीनिकिनिननिकीि

 श्री  एम०  रघधुमा  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  में  रदी  की  फसल  काट  ली  गई  है  और

 वह  बाजार  में  आ  २  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  आंध्र  प्रदेश  के  तटीय  जिलों  में  खरीद  केन्द्र

 नहीं  खोले  हैं  ।  किसानों  को  बड़ी  हानि  हो  रही  है  और  किसानों  को  अपने  उत्पाद  गैर-सरकारी

 चावल  मिल  मालिकों  को  कम  मूल्य  पर  बेचने  को  बाध्य  होना  पड़  रहा  हमने  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  और  सरकार  से  कहा  कि  किसानों  से  धान  खरीदने  के  लिए  तुरन्त  खरीद
 केन्द्र  खोले  जायें  ।  ॥

 ...  अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  सैकड़ों  ध्यानाक्षण  प्रस्तावों  की  सूचनाएं  प्राप्त

 हुई  .

 श्री  वी०  सोभनाव्रीसबरा  राब  :  यह  बहुत  गंभीर  मामला  भान्ध्र  प्रदेश  में  यह  गंभीर

 समस्या  है  ||  हु
 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  महत्वपूर्ण  बातों  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  चर्चा  की

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  कृपया  उन्हें  बताइए  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  देकर  यह  मामला
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  जोर  आकर्षित  करना

 चाहता
 हूं  कि  अध्यक्ष  पीठ  द्वारा  कई  बार  निर्देश  दिए  जाने  के  सरकार  द्वारा  महत्वपूर्ण

 घोषणा  से  बाहर  की  जाती  है  जबकि  सदन  का  सत्र  चल  रहा  होता  उन्होंने  लेवी  चीनी  .

 का  मूल्य  40  पैसें  प्रति  किलोग्राम  बढ़ा  दिया  इसकी  सूचना'न  तो  संसद  को  ही  ओर  न  ही
 राज्य  सरकारों  के  खाद्य  मंत्रियों  को  बताया  गया  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  वे  संसद  की

 बिलकुल  परवाह  नहीं  कर  रहे  ।  घोषणा  सदन  में  की  जानी  इससे  समूचे  देश  में  घरेलू
 चीजों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 आपकी  क्या  शाय  यहां  पर  बोलना  चाहिए  या  नहीं  )

 महोदय : लिखकर देखेंगे । | प्रो० संफुद्दीन सोज : स्पीकर आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे । #/826 ०.2 39४ ५ 82३ अध्यक्ष महोदय : किस बात का ? प्रों० संफुहीन सोज : इस मुल्क में भाज जितनी जरूरत शांति और प्यार की उतर्न शायद इससे पहले कभी नहीं ९-८०५२० ७ ८ ०५८--५०/३ ७८ ० ह
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  बढ़िया  बात  है  ।

 ब्रो०  संफुद्नीन  सोज  :  बहुत  सारे  लोग  इस  कोशिश  में  लगे  हैं  कि नफरत  की  आग  खत्म  हो

 जाए  ।  लेकिन  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  ।

 ८८  (2  Lu  कि  ०7४  Se  sve. '  222०:००००३०  pend 9  ३ ike bx  Sif  eft वृद्धि चना जन (बाड़मेर) : हमारे यहां पीने के qt की समस्या है

 <  सुन लंगा |  ८'  ७4  कक

 4

 क्री  वृद्धि  चना  जन  :  हमारे  यहां  पीने  के  पानी  की  समस्या  है

 अध्यक्ष  सहोवय  :  आप  बैठ  जाइए  |  आपकी  बात  भी  सुन  लंगा  ।  ५
 प्रो०  सेफद्दीन  सोज  :  कुछ  लोग  है  जो  जलती  पर  तेल  डालना  चाहते  इनमें

 _
 जो  जगह-जगह  जाकर  नफरत  की  भाग  फंलाਂ  रहें  माइनोरिटीज  के  खिलाफ

 बोलते  हैं  ।  उन्होंने  3  मार्च  को  शिमला  में  रिपीट  किया  है  ।

 !_56  ,.  ००८८८  9.  ».3१

 «८८2, "५५०५८ 8 हट 2 £,, 7 ८८०: 6 / "४222५ अध्यक्ष सहोवय : आप किसी का नाम नहीं ले ) श्रो० संफुद्दीन सोज : क स्टीच्युशन को नहीं मानना फैसीलिटीज शापिस ली जाएं । , भाफ #» प्र : [. [०० ५ » ५ .. » ५० वि वि « ८ ०2८७-०४ 0५०५ १: «०८७५७ ६७ +::5++++5 अध्यक्ष महोदय : खण्डंन कीजिए । बाहर जाकर बोलिए । ) प्रो० सेफुद्दीन खोज : क्या किसी को आजादी मिल गई है कि नफरत की आग फैला रहे ५ ८८ श्र ढ ४०४५८ ३१7४८ कट अध्यक्ष महोदय : जो आदमी बुरा बोलता वह बुशा करता है । + * रत तो संफुह्दीन सोज : गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के खिलाफ एवशन लेना चाहिए या नहीं ? ््ु में सम्मिलित महीं किया ्ा
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 १  अध्य  क्ष  महोदय  :  आप  लिमिट  देखा  कीजिए  ।
 पा  न

 *

 प्रो०  सेफुहन  चौधरी  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी

 सहोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  आप  बाहर  जा  रुकते  आप  बाहर  जाकर

 उसका  बिरोध  कर  सकते  आप  यह  मामला  कहीं  बाहर  उठाइये
 ।

 इस  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  बात  अपने  भाषण  में  कहें  ।  इससे  फर्क  नहीं  पड़ता ।

 :  श्री  अब्दुल  रशोद  कऋाबुली  :  प्रा्म  मिनिस्टर  ने  ५िछले  दिनों  पंजाब  के  मसले  पर  बातचीत
 ने  के  लिए  अपोजिशन  पार्टीज  को  बुलाया  था  ।  लेकिन  नेशनल  कांफ्रेंस  को  नहीं  बुलाया  |  पंजाब

 हमारे  लिए  लाइफ  लाइन  है  ।

 ८2...  (४५५

 सेफुहन चौधरी (क्टवा) : महोदय, मैंने स्थगन
 चँपनिापिमाम+

 -६००४॥००४४७  सूचना  दी

 £* “अधष्पक्ष सहोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी ।

 ल्ड

 अध्यक्ष  महोदय  :  शायद  बुला  लेंगे  ।

 झ्री  अब्दुल  रक्णीद  काबुलो  :  जम्मू  काश्मीर  के  लोग'''**ਂ

 +
 Ss

 ८  1

 (22  (229  --<  -
 ५८  UF  १

 WAS dusts Doe 5 }  »&

 ५

 अध्यक्ष  भहे  दय  :  आप  बंठ  जाइए

 अ्रष्यक्ष  श्री  काबुली  ने  जो  कुछ  वह  कायंवा  ही  वृत्तांत  में  सम्मिलित नहीं  किया
 *

 .  .  अध्यक्ष  महोबय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  सम्मिलित  नहीं  किया  ...,

 कक
 क्रार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 1396
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 श्रीमान्‌  यदि  आप  इसी  तरह  करते  रहे  तो  मुझे  आपको  सदन  से  जाने  के

 कहंना  पड़ेगा  ।  है

 )  “7  ह  ध
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ  अन्य  लोगों  को  मौका  मिलना |

 चाहिए  ।  आप  जो  कहना  चाहते  थे  आपने  कह  दिया*''***  े

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन्त्री  महोदय  को  कुछ  कहने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।

 क्री  अब्दुल  रशीद  काबुलो  :  **
 *

 सुरेश  कुरूप  :  मैंने  पंचतारा  होटल  निर्माण का  मामला  कई  बार

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरे  बिचाराधीन  हम  एक-एक  करके  मामलों  पर  विचार  करेंगे  ।

 अन्य  ने  भी  यह  मामला  उठाया  है  ।  हम  उन  सबको  एक  साथ  नहीं  ले  सकते  ।

 आप  बारी-बारी  से  क्‍यों  नहीं  एक-एक  करके  बोलज़िए
 ''****

 )

 :  शो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  अपने  पहले  पूछे  गए

 एक  प्रश्न  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  मैंने  कहा  था  कि  नेशनेलाइज्ड  .  बैंकों  की  ओर  से
 गरीब  किसानों  को  जो  सहायता  दी  जाती  उसमें  अन्याय  हो  रहा  अनियमितताएं  हो  रही
 हैं''****(व्यवधान  *(व्यकधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  कोई  नोष्टिस  कोई  अटैंशन  दिया'*****

 शभ्रो  गिरधारों  लाल  व्यास  :  हाफ़-एन-आवर  डिस्कशन  मांगा  था'*****  ) ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  असंगत

 हि
 आप  यह  तो  जानते  हैं  कि  हाफ-एन-अवर  ऐसे  नहीं

 _  भी  शाम  सिह  यादव  :  मध्य  हरियाणा  और  राजस्थान  के  कई  जगहों  पर

 ड्रोट  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  स्केयरसिटी  ऑफ  ड्िकिंग  वाट  की  स्थिति  भी  बन  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  सूखा  तथा  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  *

 गृहीत  कर  लिया  अब  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 ड्रौट  के लिए  आलरैडी  हो  चुका  है  ।

 श्री  टी०  बश्ीर  :  मैंने  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  आधुनिकतम  मिसाइल
 देने  के  निर्णय  के  बारे  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  4

 ___  ## कार्यवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *  °  131
 '
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 अनीस  घक्‍क्‍वववन  दि  तन  नी  -  -----  3०3००

 «अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  भा  सकते  मैं  उन  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर

 मुझे  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  बहुत-सी  सूचनाएं  मिलती  यदि  मैं  यहीं  से  शुरू  कर  दूः  तो  यहू
 कभ्नी  समाप्त  ही  नहीं  होगा  ।

 श्रो  बृजमोहन  महन्तो  हाल  ही  में  टाटा  नगर  के  निकट  नीलांचल  एक्सप्रेस

 भ्रस्त  हुई  |  मैंने  यहां  यह  मामला  उठाम्ा  था  तथा  मन्त्रालय  सें  इसका  विवरण  मांगा  उपाध्यक्ष
 महोदय  ने  इस  पर  विचार  करने  का  वायदा  किया  था'*****

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिख  सकते  क्या  आप  इस  सम्बन्ध  में  विवरण  दे  रहे  हैं  !

 शी  सोमनाथ  रथ  :  हमने  उस  सम्बन्ध  में  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  सूचना
 दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उसे  देखेंगे  ।  इस  पर  बारी-बारी  से  विचार  किया  आपके

 सहयोग  सें  हमने  एक  सूत्र  तैयार  किया  है  कि  जंब  तक  वित्तीय  कार्य  पूरा  नहीं  हो
 में  केवल  दो  ध्यानाकषंण  प्रस्तावों  के  लिए  अनुमति  दी  तदानुसार  प्राथमिकता  फ्राप्तः
 करने  वाली  सूचना  पर  चर्चा  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 भ्रो  बुजमोहन  महन्तो  :  एक  वक्तव्य  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  ?  सदन  को  इसकी  सूचना  दी
 जानी  चाहिए  ।

 भ्री  चितामणि  पाणिप्रही  :  हम  इस  गंभीर  दुघंटना  के  बारे  में  चितित  यह
 समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  कि  सैंकड़ों  लोगों  की  जानें  गई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  तथ्य  देने  के  लिए  कहूंगा  ।

 थ्रो  के०  राममूति  :  यह  बहुत  गंभीर  मामला  यह  समाचार
 शित  हुआ  है  कि  फार्मोਂ  में  उपाई  गई  सब्जियां  खाने  से  बंगलोर  में  हैजा  और  पेचिश  फैलने
 से  एक  लाख  से  अधिक  लोग  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  आ  सकते  हैं  ।  में  तुरन्त  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 ]
 हे

 आप  मुझे  लिखकर  दे  दीजिए'*''***

 |

 कृपा  सिधु  भोई  :  महामारी  मेनिनजोकोकाल  जो  पहले
 दिल्‍ली में  फैली  हुई  अब  पूरे  देश  में  फैल  रही  इसके  लिए  जो  एक  लाख  टीके  आयात  किये

 हि  गये  वे  अपर्याप्तं  सबसे  पहले  सभी  संसद  सदस्यों  टीका  लगाया  जाना  चाहिए******
 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपने  सूचना  दी  है  ?

 डा०  कृपा  सिंधु  भोई  :  जी  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उस  पर  घिचार  मैंने  इसे  रद्द  तहीं  किया  है  ।

 ह  ह

 आप  मिसेज  किदवई  को  बोलने  शायद  वे
 कुछ  मदद  करवा  सकें  ।

 ः  .

 ओमतो  गौता  मुखजों  :
 मैं

 काफी  देर  से  खड़ी  हूं  ।

 ध्
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 -  अ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सज्जन  महिला  हैं  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 झ्ोमती  गीता  मुलर्जो  :  आपने  चीनी  के  मूल्य  बढ़ाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  स्थगन  प्रस्ताव  पर

 अनुमति  नहीं  दी  क्‍या  आप  कृपया  मंत्री  महोदय  को  यह  निदेश  दे  सकते  हैं  कि
 जब  तक  इस

 पर  संसद  में  चर्चा  नहीं  होती  वह  इसे  आस्थगित  रखें  |  ेल्‍  है

 श्री  इन्द्र  जोत  गुप्त  :  भारत  और  आस्ट्रेलिया  के  बीच  खेला  गया  अन्तिम

 क्रिकेट  मैच  न  तो  रेडियो  पर  प्रसारित  किया  गया  न  ही  दूरदर्शन  पर  इसे  दिखाया  गया  ।  हमारी

 छनता  के  प्रति  उनका  यह  क्‍या  रबंया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उन्हे  कहेंगे  ।  बल्कि  मैं  उनसे  पूछताछ  करूंगा  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पंत्र--जारी

 वित्त  1979  तथा  केम्दोय  उत्पाद-शुल्क
 1944  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 क्ति  संजालय  में  राज्य  मंत्री  ज़नादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं
 :-

 (1)  वित्त  1979  की  धारा  4  के  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  ,
 नि०  312  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  27  1985  को  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  एक  व्याख्यात्मक  जो  8  अप्रैल  से  1985
 तक  नई  दिल्ली  में  में  म।हलाओं  का  योगदानਂ  पर  होने  बाले  निग्रुट  और  अन्य  विकासशील

 देशों  के  सम्मेलन  में  उपस्थित  होने  के  लिए  आने  वाले  प्रतिनिधियों  को  विदेश-यात्रा  कर  के  संदाय
 से  छंट  देने  के  बारे  में  है  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिएं  संख्या  एल०  टी०  625/85]  ]

 (2)  केन्द्रीय  उंत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  मि०

 298  से  303  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  25
 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  वित्त  मन्त्री
 द्वारा  25  1985  को  लोक  सभा  में  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  में  घोषित  किये  गये  परिवत॑नों
 और  छूटों  के  बारे  में

 में  रक्ती  गयी  ।  देखिए  संख्या  एलं०  टी०  626/85]

 वर्ष  1985-86  के  लिए  गृह  मंत्रालय  की  ब्योरे-वार  अनुदानों  की  मांगें

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुंलारी
 :  मैं  वर्ष  1985-86  के  लिए  गह

 मंत्रालय  की  ब्यौरे  वार  अनुदानों  की  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल
 पर  रखती  हूं  ।

 »  पग्रंथालय में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  627/85]
 ne

 कि
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 अज्ना

 12.15  भ०  प०
 गा

 अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 *
 क्तिपप  राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  एक  भारतोय  व्यापारी  के  स्वामभित्वाधघोन  हा

 :
 लन्दन-स्थित  फर्म  के  लिए  बहुत  बड़ी  धनराशि  के  ऋण  मंजूर

 किए  जाने  में  कपठपृर्ण  सोदों  का  समाचार
 |  os  पड

 ]  ह
 ao

 थ  जपप्रकाश
 अप्र  बाल

 :
 मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  अर्विलम्बनी य

 लोक  महत्व  के  निम्त  विवय  की  ओर  दिलाता  है  और  उनभे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध
 '

 में  वक्तव्य  दें  :
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 कतिपय  राष्ट्रीयक्ृत  द्वारा  एक  भारतीय  व्यापासी  के  स्वांमित्वाधीन  लन्दन

 स्थित  फर्म  के  लिए  बहुत  बढ़ी  घनराशि  के  ऋण  मंजूर  किए  जाने  के  कपटपूर्ण  सौदों  का

 समाचार  और  इस  विषय  में  सरक्तार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।”

 वित्त.मंत्रालप  में  राज्य  जनवित  :  अध्यक्ष  प्रस्ताव  का  आंशय

 कुछ  राष्ट्री  यकृत  बेंकों  द्वारा  लन्‍्दन  की  एक  फर्म  कमोडिटीज  लि०ਂ  को  दी  गयी  ऋंण  .

 संवंधी  सुविधाओं  से  है  ।  इस  मामले  के  तथ्य  ये  हैं  :--

 भारतीय  रिजवं  बैक  ने  यह  सूचित  किया  है.कि  एसल  व्यापारिक  समूह  ने  अपने  व्यापार  के

 लिए  तीत  भारतीय  बैंकों  अर्थात्‌  पंजाब  नेशनल  सैन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  और  यूनियन  बैंक  आफ

 इंडिया  से  और  लन्दन  के  चा  बदेशी  बकों  से  भारी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की  थी  ।  इस  समूह  की

 झ्य  कम्पनी  अर्थात  एम्तल  कमोडिटीज  लि०  नाईजीरिया  और  सूडान  को  वस्तुओं  का

 निर्यात  करती  थी  ।  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  अप्रिमों  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  लम्बे  असे  से  बकाया  है  ।

 तीनों  बैंकों  द्वरा  किए  गए  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  भेजे  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  इस  समूह  को

 छिए  गए  अग्रिमों  का  काफी  बड़ा  हिस्सा  प्राप्य  दावा  प्रतिभूतियों  और  गारंटियों  के  अन्तगंत

 भाता  1984  में  यह  कम्पनी  अर्थात्‌  एसल  कमोडिटीज  लि०  लन्‍्दन  की  एक  अदालत

 द्वारा  अनिवार्य  रूप  से  परिसमापनाधीन  कर  दी  1985  में  एसल  कमोडिटीज  लि०  के

 प्रबन्ध  निदेशक  श्री  राजेन्द्र  सठिया  को  दिवालिया  घोषित  कर  दिया  गया  ।  इन  परिस्थितियों  में  बैंकों

 को  अपनी  बकाया  रंकमें  वसूल  करने  के  लिए  अपने  पास  उपलब्ध  प्रतिभूतियों  को  लाभू  करना

 और  जहां  कहीं  आवश्यक  परिसमापक  के  सम्मुख  अपने  दावे  दायर  करने  होंगे  ।

 एसल  समूह  की  कम्पनियों  को  उधार  देने  में  अमिम्ममितताएं  हुई  तीनों  भारतीय  बैंकों  की

 लन्‍्दन  स्थित  शाखाओं  के  कुछ  अधिकारियों  ने  अपने-अपने  प्रधान  कार्यालयों  का  अनुमोदन  प्राप्त  किए

 बिना  स्वीकृत  सीमाओं  से  कहीं  अधिक  अग्रिम  प्रदान  किए:थे  को  ठगने  के  उ्द  श्य  से अधिकारियों

 ओर  कम्पनी  के  बीच  सांठ-गांठ  का  भी  शक  है  ।

 सरकार  ने  इसे  अत्यधिक  गम्भीर  मामला  बैंक  अपनी  बकाया  रकमें  वंसूलने  के

 »  लिए  कदम  उठा  रहे  उन्होंने  अनियमितताओं  और  कंदाचार  में  अन्तग्रंस्त  अधिकारियों  के  खिलाफ

 कार्रवाई  शुरू  कर  दी  है  ।  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  ने  अपने  लम्दन  स्थित  दो  भूतपूर्य  अधिकारियों  के

 खिलाफ  स्कार्टलेंड  या  के  पास  एक  आपराधिक  शिकायत  दर्ज  करवाई  तीनों  बेंको ंके
 वरिष्ठ

 न्य््ि
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 स्तरों  पर  प्रबन्ध  में  और  उनकी  लन्‍्दन  स्थित  शाखाओं  में  परिवर्तत  किए  गए  इस  सम्बन्ध  में
 निंयमानसार  आवश्यक  अनशासनिक  कारंबाई  की  जा  रहो  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 ने
 पहली

 1985  को  दिल्ली  में  श्री  राजेन्द्र  सेठिया  को  गिरफ्तार  कर  लिया  लन्दन  में  पंजाब  नेशनल

 बैंक  के  भूतपूर्व  महाप्रवन्धक  श्री  अमर  जीत  सिंहँ  को  भी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  गिरफ्तार  कर  लिया

 गया  इस  समय  केन्द्रीव  जांच  ब्यूरो  सारे  मामले  की  जांच  कर  रहा

 भारतोय  रिजर्ये  बैंक  ने  बैंकों  को  अपनी  विदेशी  शाखाओं  के  परिचालनों  पर  बेहतर  ढंग  से

 नजर  रखते  के  लिए  अपनी  निगरानी  और  नियंत्रण  प्रणालियों  को  मजबूत  करने  का  परामर्श  दिया

 विदेशों  में  मियुक्त  व्यक्तियों  को  ये  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  बैक  के  अध्यक्ष  या  इस  प्रयोजन  के

 अध्यक्ष  द्वारा  गठित  समिति“की  पूर्व  स्वीकृति  प्राप्त  किए  बिना  किसी  भी  हालत  में  उन्हें  दी  गयी

 शक्तियों  से  आगे  न  जाएं  ।  यह  स्पष्ट  करे  दिया  गया  है  कि  इन  अनुदेशों  का  पालन  न  करने  पर  बहुत
 कंडी  और  सख्त  का  रंवाई  की  जाएगी  ।

 मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि'सरकार  इस  मामले  पर  पूरी  तरह  से  गौर  कर

 रही  है  और  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के खिलाफ  कड़ी  से  कड़ी  कारंवाई  की

 |  ही
 eft  थी  जयप्रकादा  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  अभी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने

 जो  अपना  स्टेटमैंट  दिया
 ह

 ५  समूह  क्ली  कम्पनियों  को  उधार  देने  में  अनियमितताएं  हुई  हैं  ।”  |.

 ]

 सही  बात  यह  है  कि  दूसरी  बार  एक  बहुत  बड़ा  आधिक  धक्का  इस  देश  को  पहुंचने  वाला

 पहली  बार  1977  से  1980  के  बीच  में  जब  जनता  सरकार  ने  फैसला  लिया  कि  देश  के  सोने  को
 भारतवर्ष  की  सड़कों  पर  नीलाम  कर  दिया  जायेगा  और  दूसरी  बार  एक  बहुत  बड़ा  फ्राड  इंडियन  बैंकों

 हिस्द्री  में  सामने  आया

 एक  तरफ  छोटे-छोटे  व्यापारियों  को  बंक  से  लोन  लेने  में
 जगह-जगह  घक्के

 :  खाने  पड़ते  उनके  सारे  डाक्युमैंट्स  की  की  जाती  है  और  उनके  परिवार  का  सारा  इतिहास  ,
 लेकर  10-20  हजार  रुपये  दिया  जाता

 इन्हीं  बातों
 को  देखते  हुए  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  ने  एक  ठोस  कदम  उठाया  था  .
 ९  ता

 12.20  स०  प०

 एम०  थम्बी  हुरई  पीठासोन

 बैंकों  को  नेशनलाइज  जिसके  अन्दर  यह  कोशिश  की  गई  कि  आथिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को
 बैंकों  से  आसानी  से  पैसा  मिल  सके  ।

 ध्यक्ष  इस  समय  यह  देखना  जरूरी है  कि  उस  कंपनी  जिसको  ढाई  सौ  करोड़

 ॥  रुपये  दिया  उसकी  बकिंग  क्या  थी  ?  वह  कंपनी  1977  में  शुरू  हुई  और  वह  ट्रेंडिंग ..
 ताइजीरिया  से  दूसरी  जगह  माल  भेजती  वह  ईस्ट  से  ताइजीरिया  माल  भेजती  थी  ।
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 उनका  काम  करने  का  तरीका  बहुत  अलग  था  ।  बह  त्राहजीरिया  से  मिडल  ईस्ट  सेजती  थी  और

 उसके  डाकुमेंट  लन्‍्दन  बैंक  में  देती  जिसको  वेरिफाई  करने  को  कभी  भी  कोशिश  नहीं  फी  /

 यह  देखा  गया  कि  जो  बिल  ऑफ  लेडिंग  या  शिर्पिय  अ्रॉफ़  कारगो  डाकुमेंट  वहां  पर  दिये  जाते  हैं  ग्रह
 सही  हैं  या  गलत  ।  उसके  माध्यम  से  करोड़ों  रुपया  उस  बैंक  में  उस  कंपनी  को  दे  दिया  ।  इसके
 साथ  उन  डाकुपेंट्स  में  यह  भी  नहीं  देख़ा  गया  कि  जो  ग़जनेमेंट  नॉटिफिकेशन  सके

 डाकुमेंट्स  पूरे  हैं  या  उस  कंपनी  का  काम  था  सस्ता  माल  एक  जगह  से  लेकर  दूसरी  जगह  डम्प

 कर  करोड़ों  रुपये  बैंक  से  ले  लेना  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपकी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  ढाई  सौ  करोड़
 रुपया  दिया  गया  है  यह  पिछले  3  साल  में  कंपनी  को  दिया  क्या  किसी  एक  कंपनी  को  एक
 नेशनलाइज  बैंक  के  द्वारा  इतना  सारा  पैसा  दिया  जा  सकता  क्या  इसके  लिए  कोई  रूल्स  रेगलेशम
 नहीं  क्‍या  उस  कंपनी  को  जिसको  वह  पैसा  दिया  गया  उसके  लिए  भारत  में  जो  उनके  मैनजिंग

 चेपरमंन  या  आर०  बी०  आई०  उनके  रूल्स  के  अतर्गत  वह  पैसा  देने  की  परमीशन
 थी  या  नहीं  थी  ।  कोई  व्यक्तित  बाहर  बंठकर  भारतत्रेष  का  पैसा  इस  तरह  लुटा  सकता  आपने

 देखा  कि  उस  कंपनी  ने  बड़े-बड़े  अफसरों  को  707  बोईग  में  घुमाया  और  उनसे  यह  रुपया  सेक्शन

 करवाया  ।

 हु  जिस  समय  1983  में  अरब  एलाइड  बेंक  ने  जो  मिडल  ईस्ट  को  एक  दाबा  इस  कंपनी  के

 ऊपर  फ्रौड  का  किया  तो  उसने  गलत  डाकुमेंट  बेंक  में  पेश  किये  ।  उस  समय  हमारे  बंकों  ने  आह  क्‍यों

 नहीं  देखा  कि  जिस  कंपनी  को  रुपया  दे  रहे  वह  सही  है  या  नहीं  ।'  क्या  कंपनी  की  अच्छी

 स्टेंडिंग  है  या  साख  है  या  नहीं  ?  बया  ऐयाशी  करने  के  साधन  बनाकर  उस  कंपी  को  इतना  रुपया

 दिया  ।  -

 उपाध्यक्ष  वे  किंग  सिस्टम  में  एक  अन्य  वानिग  सिस्टम  होता  जिसके  द्वारा  बैंक

 यह  देखता  है  कि  हमने  जो  पैसा  दिया  उसका  कहीं  मिस-यूज  तो  नहीं  हो  रहा  लेकिन  इसमें

 उसका  ध्यान  नहीं  रखा  गया  ।

 कंपनी  के  जो  शेयर  उसको  बेंक  ने  अपने  हाथ  फलंज  सिर्फ  उसको  फेस  वैल्यू  पर

 पेश  मार्किट  वैल्यू  देखने  की  कोशिश  की  जिससे  इतना  नुकसान  हुआ  ।  यहू  बहुत  बढ़ा
 मजाक  है  कि  कोई  व्यक्ति  कोई  मकान  खरीदता  जिससे  खरीदता  उस  आदमी  को  वह  फलेज

 कर  देता  है  और  वह  मकान  अपने  नाम  करवा  लेता  इस  तरह  यह  बेंक॑  के  इतिहास  में  कात्रा

 घड्बा  इस  तरह  किसी  कंपनी  को  इतना  पैसा  दे  दिया  उसके  डाकुमेंट  को  कभ्री  चेक  नहीं
 किया  यह  नहीं  गया  कि  बिल  आफ  लेडिंग  जो  वह  सही  है  या  सवाल  यह  पैदा

 है  कि  क्या  नेशनलाज  बैंक  एक  ही  कंपनी  को  ढाई  सौ  करोड़  रुपये  दे  सकते  हैं  या  नहीं  दे  सकते

 हैं  ओर  किस  रझूल  के  अन्दर  दे  सकते  हैं  जबकि  हिन्दुस्तान  में  अगर  4  करोड़  से  ऊपर  किसी  भी  कंपनी

 को  लोन  दिया  जाता  है  तो  उसकी  आर०  बो०  आई०  से  परमीशन  सी  जाती

 पाध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  बेंक  आफ  इंगलैंड
 ने  कोई  ऐसे  इंस्ट्रक्शन  दे  रखे  हैं  जिसके  अन्तगंत  बेंक  को  जो  पूंजी  उसका  कितना  प्रतिशत  हिस्सा

 एक  कंपनी  को  दिया  जा  सकता  है  ।

 एक  टंडन  कमेटी  थी  जिसने  इंडस्ट्री  को.एडवांसिस  देने  के  लिए  कुछ  अपनी  रिकमंडेशन  दो

 कया  उसको  फॉलो  किया  गया  या  नहीं  ।  इसी  तरह  दो  कमेटी  बनी  थीं  जिसने  1979  में  कुछ
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 ~~ ८  जब

 हिंदायतें  दी  तो  क्‍या  वह  इंस्ट्रक्शंस  ओवरपीज  एडवांसेज  पर  लागू  होते  हैं  या  नहीं  होते  हैं  ओर
 क्या  उसको  ध्यान  में  रख  कर  यह  लोन  दिया  या  नहीं  दिया  गया  ?  इसमें  एक  और  ब्रहुत  बड़ा
 क्ला  है  कि  जो  मै  नेजिंग  डायरेक्टर  है  और  चेयरमनत  है  वह  एक  ही  व्यक्ति  है  जिसकी  ब्रजह  से  इस  तरह
 के  हादसे  हुंए  और  आगे  भी  हो  सकते  पहले  भी  एक  बार  18  करोड़  का  गबन  सन्दने  के  एक  बैंक
 में  हुआ  था  लेकिन  उस  गबन  को  ध्यान  में  नहीं  रखो  गया  और  जो  कमियां  और  प्रोसीजरल  डिफेक्ट्स
 थे  उनको  दूर  करने  को  कोशिश  नहीं  की  गई  |  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  ये
 जो  रेकमं  डेशंस  थीं  उनको  ध्यान  में  रखा  गया  या  नहीं  रखा  गया  ?  है

 ]

 श्री  जर्मावन  पुजारी  :-  माननीय  सदस्य  ने  हमें  बहुत  ही  अच्छे  मुद्दे  बताए  सिर्फ

 हतना  ही  नहीं  बल्कि  उन्होंने  बेंक  में  हो  रही  घधोखाधड़ियों  सथा  अनियमितताओं  का  भी  उल्लेख

 किया  है  |  इसलिए  कुछ  समय  पूर्व  सदन  में  दिए  गए  अपने  मुख्य  जवाब  में  मैंने  विस्तार  में  सभी  कुछ
 बताया  है  ।  जैसा  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  पास  जो  तथ्य  थे  उनके  आधार  पर  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  को  जांच  करने  के  आदेश  दिए  गए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  पूरे  मामले  को  समझ  गया  है  और

 सभी  प्रकार  की  तथा  धोखाधड़ी  के  मामलों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  भी  इन  पहलुओं  की  जांच  करेगा  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  भी  इस  मामले  की  जांच  कर

 रहा

 प्रो०  एंए०  जी०  रंगा  :  भारतीय  रिजय  बेंक  की  भी  जांच  किए  जाने  की

 आवश्यकता
 '

 भी  जनदिन  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  सहमत  हम  इस  तरह  की  बातों

 से  खश  नहीं  इस  मामले  को  भारत  सरकार  ने  भी  गम्भीर  रूप  में  लिया  है  भोर  इस  तरह  के  कार्य
 करने  वाले  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए

 करी  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  टंडन  समिति  तथा  चोरे  समिति  की  सिफारिशों  का  क्‍या  हुआ  ?

 ह  भरो  जनादन  पुजारी  :  हमने  उन  सिफारिशों  पर  भी  ध्यान  दिया  है  और  हमने  उन  सभी  बातों
 को  पूरा  किया  भी  इसके  बावजूद  भी  ऐसा  हुआ  इससे  किसी  भी  व्यक्ति  को  प्रसन्नता  नहीं हुई
 है  और  हमें  गम्भीर  कार्यवाही  करनी  इसीलिए  बहुत  से  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 कुछ  लोगों  को  बदल  दिया  गया  है  ।  सभी  चीजी  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच-पड़ताल  करवाई ‘

 हि  बी  ]

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  एक  तरफ  तो  अ।प  पांन  मसाले  जैसे  आइटम  पर  7  करोड़  रुपये
 लेने  के  लिएं  टैब्स  लगा  देते  हैं  और  दूसरी  तरफ  एक  आदमी  को  ढाई  सौ  करोड़  रुपए  किसी  भी  आदमी
 को  देने  की  परमीशन  देते  हैं  ।

 भो  ललित  माकन  :  उपाध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  का  स्टेटमेंट  सुनने  कै

 बाद  उनके  बयान  के  अनुसार  लगता  है  कि  जंसे  कुछ  हुआ  ही  नहीं  ।  उस  बयान  में  यह  लिखा
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 तनमन  नाकाम  नमन

 .

 श्रप्रिमों  का  काफी  बड़ा  हिस्सा  प्राप्य  प्रतिभूतियों  और  गारंटियों  के  अन्तगंत
 दिया  गया

 ह

 ]  *  ५

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इतना  बड़ा  इतना  बड़ा  फ्राड  तो  आज  तक  दुनिया  के  किसी
 भी  कोने  में  नहीं  हुआ  इससे  बड़ा  फ्राइ  और  क्‍या  हो  सकता  है  कि  जिस  आदमी  का  कंपिटल  सिर्फ

 एक  हजार  पोंड  हो  वह  दुनिया  के  तमाम  बैंकों  को  बेवक्‌फ  बना  वहां  के  चार  बकों  और  हिन्दुस्तान
 के  तीन  बेंकों  को  बेवकूफ  बना  कर  चार  सो  करोड़  रुपए  का  लोन  ले  ले  ?  इससे  बड़ा  फ्राड  और  क्‍या

 हो  सकता  है  कि  |  हजार  पौंड  जिसका  कंपिटल  हो  वह  सबको  बेवकूफ  बना  कर  400  करोड़  का

 लोन  से  ले  ?  मैं  यह  समझता  हूं  कि  इससे  हमारे  देश  का  बहुत  बड़ा  नुकसान  होने  वाला  मन्त्री

 महोदय  ने  कहा  कि  यह  ज्यादातैर  लोन  सेक्योडे  है  ।  अभी  मैं  डाटा  आंकड़े  दूंगा  और  बताऊंगा

 कि  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  डूबने  वाला  अलावा  हमारी  बेकिंग  इण्डस्ट्री  जिसकी  दुनिया
 में  फ्रेडेिबिलिटो  एक  साख  थी  उसकी  वह  साख  नष्ट  हो  ग़ई  है  और  इसका  वहुत  बड़ा  असर
 उस  पर  पड़नें  वाला  हमने  नाम  सुना  था  क्रि  नटवर  लाल  का  कि  नटवर  लाल  बहुत  बड़ा  धोखेबाज

 ओर  फ्राड  करने  वाला  है  लेकिन  यह  सेठिया  साहब  तो  उसके  बाप  दादा  और  परदादा  से  भी

 निकल  गए  ।  हमें  ख़शी  है  कि  हमारी  सरकार  राजीव  गांधी  की  सरकार  ने  यह  साबित  कर  दिया
 कि  किसी  भी  फ्राड  करने  वाले  को  किसी  भी  धोखेबाज  को  बचाने  की  कोशिश  नहीं  की

 हमारी  सरकार  ने  उसको  जेल  में  भेजकर  यह  साबित  कर  दिया  है  ।

 —

 मैं  बवेश्चस्स  पर  ही  आ  रहा  पंजाब  नेशनल  बंक  से  लगभग  130  रुपए  के  लोन

 दिए  गए  ।  जब  पहला  लोन  दिया  ,  गया  1980  उस  बेंक  के  चेयरमन  थे  श्री  ओम  प्रकाश

 गुप्त  ॥  जब  5  करोड़  का  पहला  लोन  दिया  गया  तो  उस  समय  उन्होंने  इस  कम्पनी  को  ब्लैक-लिस्ट  कर

 दिया  और  कहा  कि  जब  तक  ये  पिछला  पैसा  नहीं  तब  तक  दूसरे  बिल्स  को  डिस-काउन्ट  नहीं

 किया  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  उसको  ब्लेक-लिस्ट  करने  के  बावजूद  लगातार  लोन

 दिए  जाते  रहे  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  पंजाब  नेशनल  बंक  का  लोन  5  करोड़  से  बढ़कर  130  करोड़

 तक  पहुंच  उसके  बाद  लगातार  इन्कवायरीज  होती  1982  में  पहली  इन्क्‍्वायरी  हुई  ।

 श्री  आई०  बी०  बंसल  उस  समय  ए०  जी०  एम०  उन्होने  लन्दन  जाक्रर  इन्कवायरी  की  ।  उसके  बाद

 श्री  के०  सी०  मेहरा  गए  नाइजीरिया  जो  कि  जनरल  मंनेजर  उसके  बाद  लेट  मि०  ए०  एन०

 मुखर्जी  गए  थे  लन्दन  में
 जो

 उस  समय  डी०  जी०  एम०  उसके  बाद  मि०  एस०  सी०  नाखरा  गए

 लन्दन  को  जो  उस  समय  एग्जीक्यूटिव  डायरेक्टरਂ  थे  और  आखिर  में  1984  में  मि०  यू०  के०  शर्मा

 गए  ।  इस  तरह  से  करोड़ों  दपए  लन्‍्दन  आने-जाने  पर  खर्च  किए  गए  लेकिन  सारी  रिपोर्टों  को  दबा

 दिया  जिसने  भी  रिपोर्ट  एग्जामिन  करने  की  कोशिश  उसका  ट्रांसफर  कर  दिया  गया  1

 मि०  यू०  के०  शर्मा  के  जूनियर  आफिसर  ने  जब  एग्जाभिन  करने  की  कोशिश  तो  उसको  दिल्ली  से  -

 श्रीनगर  भेज  दिया

 «इसी  प्रकार  से  सेन्ट्ल  बेंक  आफ  इण्डिया  में  भी  हुआ  ।  पहला  लोन  2,1  मिलियन  पाउण्ड  का
 दिया  गया  ।  डस  समय  आइडिट्स  ने  क्वेश्वन  किया  कि  यहू  जो  लोन  दिया  गया  है  इसमें  सिर्फ  1

 ३38



 ४11  1907  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 के

 :  वनकनिशिीशि
 मिलियन  पाउण्ड  के  लिए  लीगली  एफोर्सिएबल  सिक्‍योरिटी  बाकी  बिल्कुल  फ्राड  लेकिन  उसके

 बावजूद  आड्डिटसं  द्वारा  क्वश्चत  तथा  सावधान  करने  के  बावजद  भी  1982  में  34.5  मिलियन
 पाउण्ड  दोबारा  सेठिया  को  दे  दिए  उसके  बाद  साहब  जो  लन्दन॑  में  आफिसर  उन्होंने

 :  अपने  रिटायर  होने  के  तीन  महीना  पहले  10  मिलियन  पाउन्ड  भी  दे  उसके  बाद  वहां  पर

 *  इन्ववायरी  आर०  बी०  आई०  ने  इन्ववायरी  के  लिए  डी०  एस०  आर०  तिबूजी  को  भेजा  जिन्होंने
 मेहनत  करके  इस  फ्राड  को  एक्संपोज  किया  ।  लेकिन  उसका  नतीजों  यह  हुआ  कि  उनको  हैदराबाद

 कं

 टांसफर  कर  दिया  गया  ।  प्रकार  के  काम  होते  रहे  .।

 अभी  मन्त्री  जी  ने  कह्या  कि  लोन  सिक्‍योड  है  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  लोन  बिल्कुल
 सेक्योड्ड  नहीं  मेरी  सूचना  के  अनुसार  90  करोड़  का  टजैब्शन  जो  है,-वह  लायड  बैंक  ने  इन्श्योर
 किया  और  90  करोड़  के  ट्रांजैक्शन  में  से  30  जो  हमारी  बेंकें  हैं  वे  वहां  से  ले  चुकी  और
 मजेदार  बात  यह  है  कि  30  करोड़  में  से  10  करोड़  लायड  बेंक  वालों  ने  वापिसਂ  मांग  उन्होंने

 हा  कि  30  करोड़  जो  आपको  दिया  उसमें  से  10  करोड़  हमें  वापिस  दे  दो  क्योंकि  जिस  ट्रांजेक्शन
 के  अगेंस्ट  यह  दिया  वह  नाइजीरिया  का  टंजेक्शन  था  और  वहां  की  पार्टी  ने  कहा  है  कि  ऐसा  कोई
 डील  नहीं  हुआ  यह  फ्राड  है  ।  इसलिए  उन्होंने  कहा  कि  10  करोड़  वापिस  कर  दिया  अब
 जो  90  करोड़  का  इंश्योरेंस  हुआ  है  यह  90  करोड़  मिलने  वाला  नहीं  करोड़  जो
 उक्षमें  से  10  करोड़  डिसप्यूट  में  चला  गया  ।  केवल  20  करोड़  ही  सेफ़  ह ैऔर  बाकी  जो  60  करोड़  है
 वह  मिलने  वाला  नहीं  है  ।

 मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  इन्श्योरेंस  इस  90  करोड़  के

 ट्रांजेक्शन  इसमें  कुछ  क्लाजेज  क्‍योंकि  कम्पनी  लिक्वीडेशन  में  चल  रही  थी  इसलिए  उसमें
 साथ-साथ  यह  क्लाज-था  कि  कोई  फ्राड  नहीं  होगा  किसी  भी  ट्रांजेक्शन  में  और  दूसरा  क्‍्लाज  यह  थां
 कि  क्रिसी  के  द्वारा  कोई  फाइनेंशि4ल  डिफाल्ट  नहीं  होगा  ।  लेकिन  यहां  पर  डिफाल्ट  भी  हुआ  और
 फ्राड  भी  हुआ  और  कम्पनी  लिक्वीडेशन  में  चली  गई  |  इसलिए  मन्त्री  जी  का  यह  कहना  कि  हमारा
 पैसा  बिल्कुल  सेफ  मैं  सदन  को  बताना  चाहूंगा  कि  90  करोड़  में  से  30  करोड़  जो  मिला  है  उसमें

 भी  10  करोड़  डिसप्यूट  में  चला  गया  क्योंकि  नाइजीरिया  की  कम्पनी  ने  कह  दिया  कि  यह  माल  हमें
 मिला  बाकी  60  करोड़  भी  क्षगड़े  में  पड़ने  वाला  है  क्योंकि  जो  क्लाज  इन्श्योरेंस  कम्पनी  का

 उसका  वायलेशन  हुआ  है  ।

 इसके  अलावा  एक.जो  15  करोड़  का  एडवांस  दिया  गया  उसके  अग्रैस्ट  हांगकांग  की  एक
 पार्टी  ने कह  दिया  कि  हमारी  कोई  डील  नहीं  हुई  और  नाइजीरिया  की  गब्नमेन्ट  ने  कहा  कि

 35  करोड़  के  जो  ब्रिल  एडवांस  गए  और  डिसकाउन्ट  दिया  गया  उसकी  कोई  डील  ही  नहीं  हुईं
 इसलिए  वे  पैता  देने  के  लिए  तेयार  नटीं  15  करोड़  रुपया  हांग-कांग  की  पार्टी  और  35  करोड़

 रुपयां  नाइजेरिया  की  पार्टी  ने  देने  से  इन्कार  कर  दिया  मैं  सदन  की  नोटिस  में  लाना  चाहता  हूं  कि

 इस  प्रकार  50  करोड़  रुपप्रा  डूबने  वाला  इसके  अलावा  मैं  सबसे  बड़ा  फ्राड  आपके  ध्यान  में  लाना

 चाहता  हूं  ।  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने  सेठिया  साहब  20  करोड़  रुपया  जोकाई-टी०  शेयर  खरीदने  के

 लिए  दिया  और  आप  शेयस  खरीद  कानून  के  मुताबिक  जिस  कम्पनी  को  आपने  शेयर्स

 खरीदने  के  लिए  पैसा  दिया  तो  उस  कम्पनी  के  शेयर्स  या  तो  मोर्टेगेज  होने  चाहिए  थे  या  उनके  नोम

 में  रजिस्टर्ड  होने  चाहिए  ये  |  मेरी  सूचना  के  मुताबिक  न  तो  शेयर  बेंक  के  नाम  रजिस्टर  हुए  और  ने
 ए७७७ए७एरएछए॒ाा

 _

 ८
 हा  हि  न्‍्त॒

 --  गा  --  _  -  -
 *

 यंवाही-वृत्तान्त
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जमा  चप

 मोर्टंगेज  हुए  मजेदार  ब्रात  यह  है  कि  शेयर.खरीदने  के  लिए  बेंक  से  पैसा  लिया  और  उन्हीं  शेयसे
 को  लन्दन  में  ले  जाकर  एगेन्स्ट  में  20  करोड़  रुपए  ले  लिए  ।  मेरी  दृष्टि  में  इससे  बड़ा  घोखा  क्‍या  हो
 सकता

 है
 कि  20  करोड़  रुपया  बेक  से  लेकर  शेयर्स  खरीदे  और  उन्हीं  को  लन्‍्दन  में  उसी  बेक  की  ब्रान्च

 में  ले  जाकर  मोटंगेज  करके  20  करोड़  रुपए  वहां  रख  दिए  ।  इस  प्रकार  यह  20  और  20,  चालीस

 करोड़  रुपया  भी  डुबने  वाला  है
 ह

 कहा  जा  रहा  है  कि  सेठिया  साहब  की  मूवेबिल  प्रापर्टी  है  ।  एक  बोइंग  विमान  जिसकी  की  मत
 करीब  तीन  करोड़  एक  होटल  यू०  एस०  ए०  में  है  और  लन्दन  में  एक  घर  मैं  दावे  के  साथ
 कहना  चाहता  हूं  कि  कागजों  पर  जो  कीमत  लगाई  ग़ई  उसको  ओवर-बैल्यू  किया  गया  इसलिए
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सो  करोड़  रुपया  डूबने  वाला  जिसनें  हांग-कांगे  की  पार्टी  का  करोड़

 नाइजेरियन  गवनंमेंट  का  35  करोड़  लॉयड  कम्पनी  के  करोड़  जो  कि  उसने  वापिस
 मांगे  20  करोड़  रुपया  जो  बेंक  ने  शेयर्स  खरीदने  के  लिए  दिए  ओर  उन्हीं  शेथर्ते  के  एगेन्सट  फिर
 20  करोड़  रुपया  इस  प्रकार  बेत्रामी  करोड़  रुपया  देश  का  बिल्कुल  डूबने  वाला  वह  हमको
 मिलने  वाला  नहीं  है  ।  सेठिया  साहब  के  बेत्रामी  एकाउन्‍्ट  में  कम  से  कम  50  करोड़  दिया  गया

 मैं  नाप्त  भी  देता  चाहता  हूं  ।  श्री  पुजारा  जो  सेठियां  साहब  के  एम्पलायी  उनके  नाम  20  करोड
 रुपया  बेनामी  एकाउन्ट  में  दिया  गया  मैं  जिम्मेदारी  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम
 50  करोड़  रुपया  सेठिया  साहब  के  ब्रेनामी  एकाउन्ट  में  दिया  गया  है  ।  इसके  अलावा  जिन  दो  लोगों
 को  गिरफ्तार  किया  उनके  नाम  श्री  अमरजीत  सिह  और  श्री  इन  द्वोनों  को  सेठिया
 साहब  ने  आनने  बेंक  में  से  करोड़  रुपए  दिए  मेरे  पास  बेनामी  एकाउन्ट  नाम  मैं
 उनको  देने  के  लिए  तंयार  हूं  ।  बताया  करोड़  रुपया  अमरजीत  धिह  को  दिया  गया  और  बिल-रिसीवेबिल  करोड़  रुपया
 श्री  बालूजा  को  दिया  गया  ।  यह  जो  घोटाला  वह  इन  तमाम  लोगों  से  मिलकर  हुआ

 माननीय  मन्‍्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  ज्यादातर  जो  हिस्सा  एडवांस-का  वह  बिल-रिसीवेबिल
 सिक्योरिटीज  ओर  गारन्टेड  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  कितना  हिस्सा  रिकवरेबिल  है  और

 कितने  पैसे  का  फ्रॉड  हुआ  है  ?  सो  करोड़  जिसको  डिटेल  में  पहले  भी  दे  चुका  wad,  करोड़
 रुपया  हांग-कांग  35  करोड़  रुपया  नाइजेरिया  20  करोड़  रुपए  के  जोकाई-टी ०  इस  के
 एगेन्स्ट  20  करोड़  रुपया  जो  लन्दन  में  लिया  गया  और  इंशारेंस  करोड़  रुपया  लायड  कम्पनी  वाले  वापिस
 मांग  रहे  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  लॉयड्स  ने  वहां  पर  इंशारेंस  पालिप्ती  की  क्लाज  को  वायोलेट
 किया  कम्पनी  लिक्बीडेशन  में  जा  रही  वहां  पर  आडिटर  ने  कहा  है  कि  काइनेंशियल  डिफाल्ट
 हुआ  है  ।  क्‍या  यह  बात  सच  नहीं  है  कि  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  श्री  ओ०  पी०  गुप्ता  जो  कि  -
 उस  समय  के  चेथरमेन  ने  इस  कम्पनी  को  ब्लेक-लिस्ट  कर  दिया  पांच  करोड़  रुपए  का  लोन
 देने  के  बावजूद  भी  इनको  लोन  दिया  गया  और  वह  बढ़ते-बढ़ते  आज  रुपया  हो  गया
 बया  यह  सच  नहीं  सेन्ट्ल  बेंक  आफ  इण्डिया  जब  पहला  लोन  1980  में  2.8  मिलियन  पाउन्डस
 का  तो  आडिटर  ने  वाने  कर  दिया  था  कि  यह  फ्रॉड  है  और  बावजूद  भी  वह  लोन  देते
 रहे  ?  आाखिरी  सवाल  यह  क्या  मन्‍्त्री  महोदय  विश्वास  दिलाएंगे  कि  जिस  प्रकार  सेठिया  साहब  ने
 अमरजीत  सिंह  ओर  बालूजा  को  15-15  करोड़  रुपए  उसकी  इन्क्वायरी  अलग  से  कराने  का
 विश्वास  दिलाते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह्द  सही  नहीं  आप  कंतिपय  लोगों  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  और
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 we  का

 नाम  ले  रहे  आपने  बंक  के  अध्यक्ष  का  नाम  बताया  है  ।  अखबारों  में  इसे  छापा  आप  कुछ
 आरोप  लगा  रहे  हैं  कि कतिपय

 रो  ललित  माकन  :  यह  सभी  बातें  अब्बारों  और  पत्रिकाओं  में  छपी  मैं  जांच  करवाने
 को  मांग  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अखवार  वाले  ऐसा  सकते  यह  बिल्कुल  अलग  बा  परन्तु
 कतिपय  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  आरोप  लगाने  के  लिए  आपको  अध्यक्ष  ने  इजाजत  नहीं  दी  चर्चा  के
 दोरान  किसी  व्यक्ति  का  नाम  जो  कि  अनुपस्थित  ठीक  नहीं  है  ।  अश्वबारों  में

 ऐसा  हो  सकता

 यह  एक  अलग  बात  है  ।  आप  इस  तरह  से  आरोप  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  ०

 श्री  ललित  माकन  :  मैं  इसे  लिखित  में&देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  भहो दय  :  आपको  इसकी  अनुमति  नहीं  मिली  है  ।  जिन  व्यक्तियों  पर  आरोप  लगाए
 गए  हैं  उनके  नाम  कायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किए  जाएंगे  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  वह  पूर्व  प्रभावी  तारीख  से  इजाजत  ले  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  अगर  यह  दी  भी  जाती  है  तो  भी  उनकी  पुंष्टि  करने  के  लिए
 कोई  दस्तावेज  नहीं  है  ।

 श्री  ललित  साकन  :  अगर  आप  इन  अधि  कारियों  का  नाम  कार्यवा  ही  में  सम्मिलित

 नहीं  करना  चांहते  हैं  तो  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाषण  में  नाम  लेने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 परन्तु  व्यकित  पर  अारोप  लगाना  और  उप्तका  नाम  जो  यहां  पर  उपस्थित  न  स्वोकार्य

 नहीं  होगा  ।  *

 क्री  ललित  साकन  :  जहां  तक  नामों  का  सम्बन्ध  उनके  स्थान  पर  का  उल्लेख
 किया  जा  सकता  इस  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  अगर  वे  कहते  हैं  कि  उच्च  नैतिकता  वाले  व्यक्तिਂ  तो  इससे  काम

 भरी  जनादंम  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  प्रश्न  पूछे  सच  तो  यह  है  जेसा  कि

 पहले  बताया  गया  था  कि  इन  बातों  से  कोई  भी  व्यक्ति  खुश  नहीं  है  ।

 श्री  ललित  माकन  खड़े  हुए  ।  *

 झो  जनादंन  पुजारी  :  मैं  आपके  प्रश्नों  को  ले  रहा  हूं

 माननीय  सदस्य  ने  बीमा  दावे  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पूछा  यदां  पर  भी  हमें  बहुत  सावधानी  .

 बरतनी  बीमा  कराने  के  लिए  कुछ  शर्तें  एवं  नियम  जो  कुछ  हम  यहां  पर  कहते  हैं  वह

 हमारे  विदड्ध  नहीं  होना  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिए  मैं  कहूंगा  कि  बीमा  कम्पनियों
 हे  वकौल  और  अधिकरारीगण  पहले  ही  यहां  पहुंच  चुके  वे  इसे  ऐसा  रूप  देना  चाहते  हैं  कि  यह

 राशि  देय  नहीं  इसके  इस  लेन  देन  में  जो  कुछ  भी  पंध्षा  खबब  हुआ  है  वह  भी  वापध्ष

 मिलना  चाहिए  ।  जब  कभी  भी  इस  तरह  की  अनियभितताएं  बरती  जाती  हैं  तो  बेर  की  सबसे  पहली

 थिंता  होती  है  पेसों  को  वापस  प्राप्त  करने  को  ।

 बा
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 अब  हमें  उस  राशि  की  चिन्ता  है  जो  हमने  इन  कम्पनियों  को  अग्रिम  रूप  में  दी  गई  हैं  ।  साथ

 ही  हमें  इन  लोगों  को  ऐसे  ही  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  जो  इन  कार्यों  क ेलिए  जिम्मेदार  साथ  ही  उनसे

 राशि  भी  वसूल  की  जानी  चाहिए  ।  अपने  मुख्य  जवाब  में  हमने  कहा  है  कि  अनियमितताएं  हुई
 हैं  और

 उन्होंने  अपनी  निर्धारित  सीमा  भी  पार  की  रिजर्व  बंक  इसकी  जांच  कर  रहा  है  और  यह  सभी

 पहलुओं  पर  ध्यान  दे  रहा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  भी  जांच  कार्य  करवा  रहा  मैं  यहां  पर  पूछना
 चाहता  हं  :  क्‍या  आप  इस  सम्मानीय  सदन  को  जांच॑ं-पड़ताल  एजेन्सी  में  परिवर्तित  करने  जा  रहे  हैं  ?

 हमारा  उद्द  श्य  है  दोषी  व्यक्तियों  को  सजा  देना  ।  पर  ऐसा  न  हो  कि  जो  कुछ  भी  हम

 यहां  पर  कहें  वह  कल  को  अदालत  में  हमारे  विरुद्ध  प्रयोग  किया  इसीलिए  मैं  माननीय  सदस्यों

 से  अनुरोध  कर  रहा  हं--मैं  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  को  जानता  इस  विषय  पर  आप

 झम्पूर्ण  सदन  और  पूरा  देश  उत्तेजित  इसीलिए  मैंश्सदन  से  एक  नमन  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  आप

 इसमें  ज्यादा  गहराई  में  न  जाएं  क्योंकि  जांच  कार्य  चल  रहा  वे  इसके  ब्यौरों  की  जांच  कर
 >

 रहे  ६

 जैसा  कि  पहले  मैंने  कहा  सरकार  किसी  भी  व्यक्ति  को  नहीं  छोड़ेगी  ।  कायंवाही  की
 मैं  आपको  आश्वाप्तन  देता हूं  और  फिर  कहता  हूं  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  छोड़ा  नहीं

 इन  परिस्थितियों  में  हाथ  जोड़कर  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसके  जिस्तार  में  न
 जायें  ।  सम्बन्धित  जांच  एजेन्सी  द्वारा  इन  ब्यौरों  की  जांच-पड़ताल  की  जाएगी  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  बंठ  उन्हें  समाप्त  करने  दीजिए  |

 )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  श्री  कृपया  बंठ  जाइए  ।  उन्हें  समाप्त  करने

 मैं  सिफ  उन्हीं  सदस्यों  को  अनुमति  दे
 सकता  हूं  जिन्होंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  न  कि

 अन्य  सदस्यों  को  |  कृपया  बैठ  जाइए  ।
 का

 )**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  क।यंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।  *

 )**

 भ्रों  ललित  माकन
 :  मुझे  यह  समझ  नहीं  आया  ।  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  मन्त्री  जी

 अनिच्छुक  हैं  ।  ।
 उपाए्यक्ष  सहोदय  :  श्री  आप  क्‍या  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ?

 भरी  ललित  माकन  :
 वह  इन  सभी  प्रश्नों  का  सुस्पष्ट  जवाब  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  तो  संसद  में  इस

 मामले  पर्‌  चर्चा  करने  के  लिए  अध्यक्ष  द्वारा  इस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  गृहीत  क्‍यों  किया  गया
 उसी  समय  यह  कहना  चाहिए  था  कि  यह  राष्ट्रीय  हित  का  मामला  है  ओर  यदि  आप  इसकी  .  ससद  में
 चर्चा  करेंगे  तो  इसका  देश  हित  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  बहुत  चिता  का  मामला  उन्होंने  पहले
 ही  मेरा  एक  प्रश्न  स्वीकार  किया  है  कि  लॉयड  कम्पनी  के  लोग  यहां  दिल्ली  में  आए  हैं  तथा  वे  सरकोर
 से  और  बेंक  से  वापस  पैसा  लेने  के  लिए  कह  रहे  वे  कितना  पैसा  वापस  लेने  के  [  लए  कह  रहे

 +#+क्ार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 142



 11  1907  अविशम्बनीय  लोक  महत्व के  बिषय  को  ओर  ध्यानावर्षण

 इस  बारे  में  उन्हें  जवाब  देने  कितने  लेन  देन  का  बीमा  किया  गया  ?  ये  सभी  प्रश्न  साफ-साफ
 *

 यह  बात  पहले  ही  जनता  तक  पहुंच  चुकी  इसको  सभी  समाचार  पत्रों  में  छापा  गया  यह  सभी

 पत्रिकाओं  तथा:देनिक  समाक्षर  पत्रों  में  आा  चुका  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  क्‍यों  इसको  गुप्त  रखने

 की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  पु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन्त्री  जी  वर  उत्तर  देने  के लिए  दवाब  नहीं  डाल  सकता  हूं  वर्योकि
 न्होंने  पहले  से  ही  बताया  है  कि  यदि  आप  हसकी  गहराई  में  जायेंगे  तो  जांच-पड़ताल  पर  इसका  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  हन  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  मैं  उन्हें  बाध्य  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  हससे  ज़ांच  पर  प्रभाव
 पड़ेगा  ।

 भ्रो  ललित  माकन  :  उन्होंने  ताइजीरियन  सरकार  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया

 )

 भ्री  जनादंन  पुजारी  :  पूरे  देश  के  लोग  इन  लोगों  को  दण्ड  देना  चाहते  देश  भी  उस  पैसे  को
 बापस  लेना  चाहता  हमने  बीमा  कम्पनी  से  कुछ  राशि  प्राप्त  की  जो  कुछ  वक्तव्य  मैं  यहां  दे

 रहा  हूं
 कि  इसके  लिए  हमारे  अधिकारी  जिम्मेदारी  हैं  और  एक  धोखा  किया  गया  है  तो  वे  कम्पनी  में

 इसे  बताएंगे  ओर  कहेंगे  कि  बारे  में  मंत्री  जी  ने  पहले  से  ही  वक्तव्य  क्रिया  हैਂ  आप  हमें  पूरी  राशि
 दो  ।  आप  हमें  पेसा  क्‍यों  नहीं  दे  रहे  हो  जबकि  मंत्री  जी  ने  संसद  में  पहले  से  ही  वक्‍तव्य  दिया

 यह  मेरी  प्रमस्या  मैंने  आपके  सामने  सब  कुछ  बता  दिया  हर  पहलू  पर  विच्वार  किया  जायेगा  ।
 मैं  जानता  हूं  कि  यह  आपके  लिए  भी  चिन्ता  का  विषय  लेकिन  आज  मेंरा  कहना  यह  है  कि  मैं  जो

 |
 कुछ  यहां  उसे  कल  हमारे  विरुद्ध  प्रयोग  न  किया  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हुं७
 और  जंसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  हम  आपके  इस  विचार  तथा  आपकी  इसे  दिलचस्पी  के  साथ  कि

 हमें  वह  राशि  वापस  लेनी  है  और  साथ  ही  देश  हित  को  भी  ध्यान  में  रखा  यही  नही  बैंक
 प्रणाली  विदेशों  में  चल  रही  है  भोर  हम  विदेशों  में  भी  कार्य  कर  रहे  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध
 करता  हूं  ।

 श्री  ललित  माकन  :  दूसरा  प्रश्न  भी

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  श्री  हरीश  रावत--अनुपस्थित  ।  प्रो०  मंघु  दण्डबते  ।

 प्रो०  मधु  बण्डवते  :  मैंने  सभी  औपचारिकतायें  पूरी  कर  ली  मैंने  आपको  नियम
 के  अन्तगंत  सूचना  दी  है  ।  हु

 उपाध्यक्ष  महोवय  :
 मैंने  इसे  देख  लिया  ठीक  है  ।  आप्र  उस  व्यक्ति  पर  आरोप  नहीं  लगा

 सकते  जो  सदन  में  उपस्थित  नहीं

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  हम  किसी  बेनाम  शहीद  को  पसन्द  नहीं  करते  उतके  नामों की  जानकारी
 होनी  मुझे  उनका  उल्लेख  करना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  यहां  यदि  सम्बन्धित  व्यक्ति  उपस्थित  नहीं  है  तो  आपको  किसी  प्रकार  का
 आरोप  नहीं  लगाना  यह  समस्या  है  ।  अन्यथा  मुझे  कोई  आर्पत्ति  नहीं

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  जब  हम  यहां  तक  पहुंचेंगे  तो  हूम  इसका  भी  निर्णय  कर

 भी  इसाजोत  गुप्त  :  बिना  आरोप  लगाते  हुए  वह  नामों  का  उल्लेख  कर
 सकते  के आाआआआआआं  न  न  ननम-मनमकननन  ननन-नन  न  न  फननानननननना  कल  हनए  बन  वन्‍टिआमनिर
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सामान्य  रूप  से  नामों  का  उल्लेख  किया  जाता  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 महों

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  बैंकों  द्वारा  कपटपूर्ण  ढंग  से  अंधाधुंध  ऋण  देने  के  मामलों  में

 केवल  बैंक  अधिकारी  ही  शामिल  नहीं  हैं  बल्कि  इसमें  बैंक  के  अधिशासी  अति  विशिष्ट  भूतपूर्व
 केविनेट  बहुत  से  अन्य  बडे  श्लोग  तथा  विदेशी  एजेन्सियां  भी  शामिल  हैं

 ।  मैंने  जो  प्रश्न  पूछे
 उनके  सम्बन्ध  में  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  पर  गम्भी  रता  से  ध्यान  दें  और  अपनी  योग्यता
 तथा  क्षमतानुसार  उत्तर  में  हमें  जानकारी  उपलब्ध  करायें  ।  शुरू  में  ही  मैं  एक  उद्धरण  दूंगा  जिससे  इस
 समस्या  के  विस्तार  का  पता  चल  राजेन्द्र  सेठिया  और  उसकी  कम्पनी  अनेक  गेर-कानूनी
 सायों  में  लगी  हुई  हमारा  देश  कीतिमान  स्थापित  करने  वालों  का  क्रिकेट  में  हमने  कीतिमान
 स्थापित  खेलों  में  हमने  की तिमान  स्थापित  किया  ।  आपको  आश्चर्य  और  विस्मय  होगा  जब  आप

 कुछ  तथ्यों  को  जानेंगे  यदि  आप  गिनीज  घुक  आफ  रिका्ड  को  आपको  पता  चलेगा  कि  विश्व  के
 विभिन्‍न  स्थानों  में  जिनको  पहले  दर्जे  का  दिवालिया  बताया  गया  है  वह  अमेरिका  के  बिलियम  स्टन  थे  ।
 उन्हें  दिवालिया  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  थां  और  ऋणदायित्व  कितना  था  जो  वह  नहीं  दे  पाए

 ह  1430  लाख  पौंड  था  ।  और  अब  भारेंत  में  एक  नीचा  कीतिमान  राजेन्द्र  सेठिया  ने  स्थापित  किया
 जिनका  कीतिमान  1700  लाख  पोंड  1700  लाख  पौंड  के  15  से  गुणा  करके  जो  रकम  आती

 है  वह  भारतीय  रुपयों  में  अतः  यह  नया  कीतिमान  है  जिसे  स्थापित  किया  गया

 सबसे  पहले  हमें  समस्या  के  विस्तार  के  बारे  में  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।  इस  तरह  की  समस्या  पर

 san  सुरक्षा  के  पहलू  से
 ओर  साथ-साथ  भारत  की  अचं-व्यवस्था  के  दृष्टिकोण.से  भी  विचार  करना  चाहिए

 ओर  यह  देखना  चाहिए  क्लि  इससे  क्या  हानि  उठानी  होमी  ।  ओर  इसलिए  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  अनुरोध
 करता  हुं  कि  वह  मेरे  विभिन्‍न  प्रश्नों  का  जवाब  दें  ।  मैं  नहों  चाहता  कि  शामिल  हुए  की  संख्या

 आदि  के  बारे  में  जो  कुछ  उन्होंने  पहले  जानकारी  दी  है  उसे  वह  दोबारा  से  बतायें  ।

 मैं  यह  बात  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कहता  हूं  कि  पिछले  वर्ष  अगस्त  में  बित्त  मन्त्रालय  को

 बैंकिंग  शाखा  ने  रिजवं  बंक  के  गवर्नर  इन  से  सम्बन्धित  कुछ  कपटपूर्ण  मामलों  के

 बारे  में  बताया  था  और  यदि  माननीय  मन्त्री  इस  बात॑  से  मुकरते  हैं  तो  मैं  इससे  सम्बन्धित

 एक  दस्तावेज  सदन  के  पटल  पर  रखने  को  तैयार  में  इसको  करने  के  लिए  तैयार

 उपाध्यक्ष  मैने  आपको  लिखा  था  कि  मैं  इस  सदन  में  जो  कुछ  आरोप

 मैं  उन  आरोपों  की  प्रमाणिकता  के  लिए  पूरी  जिम्मेदारी  लेता  हुं  और  मैं  उन  आरोपों  को

 वैयक्तिक  रूप  से  किसी  की  दे  लिए  नहीं  बल्कि  उनकी  पुष्टि  कराने  के  लिए  सत्यापित  कर  रहा

 हूं  जहां  तक  कि  अनियमितता  का  सम्बन्ध  ठेकेदारों  को  अनियमित  भुगतान  उन्हें  अंन्धा  धुंघ

 भुगतान  इस  तरह  के  सभी  राशियों  के  ब्यौरे  उपलब्ध  23  1985  के  इलस्ट्र टिड
 बीकलीं  आफ  इण्डिया  के  अंक  में  श्री  सेठिया  की  कम्पनी  के  बारे  में  पूरा  ब्यौरा  प्रकाशित  किया  गया  है  ।

 मैं  इनको  दोहराना  नहीं  चाहता  केवल  संदर्भ  के  लिए  मैंने  उसका  उल्लेख  किया  बह  इसको

 गहराई  से  देख  संकते  हैं  ।  बया  यह  सही  है  कि  बैंकों  के  कुछ  वरिष्ठ  अधिकारियों  पर  कोई  क,रंवाई

 नहीं  की  गई  बयोंकि  वित्त  +स्त्रालय  में  कहीं  25  लाख  रुपए  की  राशि  इधर  से  उधर  की  गई  मैं

 किसी  का  नाम  नहीं  ले  रहा  लेकिन  यह  सही  है  कि  वित्त  मन्त्रालय  में  25  लाख  रुपए  इधर-उधर

 हुए  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  बक  के  कुछ  अधिकारियों  पर  कोई  आंच  नहीं  आई  ?  राजेन्द्र  सेठिया

 कम्पनी  कोमोडिटीजਂ  को  100  करोड़  रुपए  की  विशाल  राशि  का  ऋण  ब्यों  दिया  गया  था  ?

 कया  आपने  उन्हें  बताया  कि  ऋण  जारी  करने  के  लिए  स्वीकृत  नियम  मानदण्ड  है  और
 कुछ
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 जौषचारिकतायें  इस  सम्बन्ध  में  यदि  बातचोत  हुई  हो  तो  क्या  आप  इसे  सभापटल  पर  रखने  को

 तैयार  पिछले  समय  में  जब  ग्राहक  विशाल  राशि  के  ऋण  की  मांग  करता  था  तो  उसे  इसके  नियम

 और  ओपचारिकताओं  के  बारे  में  बत।या  जाता  था  |  बया  आप  उन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  सभापटज
 पर  रखने  को  तेयार  जिनमें  इतत्नी  विशाल  राशि  का  ऋण  देते  समय  नियमों  और  ओऔप१चारिकताओं
 का  पालन  किया  जाता

 ॥

 अब  एक  दिलचस्प  पहलू  आया  लन्‍्दन  की  अदालत  ने  सेठिया  की  ऐसाल  कोमोडिटीज
 फर्म  का  परिसमापन  करने  और  लन्दन  में  पंजाब  नेशनल  बैंक  के  प्रबन्धक  को  फर्म  के  साथ

 कपटपूर्ण  कार्यों  में  शामिल  होने  के  कारण  गिरफ्तार  करने  के  आदेश  दिए  हैं  और  जिस  समय
 न्यायालय  ने  अपना  निर्णय  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेजानना  चाहता  हुूं--वह  गहै  मन्‍्त्री  से  पूछ
 सकते  हैं  जो  उनके  बाईं  तरफ  बेठे  हैं  कि  क्या  जक्  श्री  सेठिया  को  दिवालिया  घोषित  किया  गया  था
 उस  निर्णय  के  तुरन्त  बाद  से  श्री  सेठिया  लन्दन  से  फरार  हो  गए  और  वह  स्पेन  में  कहीं  चले  गए  हैं  ?

 रजषया  स्पेन  में  ही  उन्होंने  यहां  के  कुछ  भ्रधिकारियों  तथा  कुछ  मन्त्रियों  के साथ  पहले  से  ही  सम्पर्क
 बनाया  हुआ  था  ओर  उनसे  सम्बन्ध  स्थापित  करके  कतिपय  सूचना  से  प्राप्त  करने  के  लिए  भारत  आने

 में  सफल  हो  गये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  हमें  बताएं  कि  लन्दन  को  अदालत  ने  जब  उनके  विरुद्ध  निर्णय
 दिया  तो  क्‍या  वह  स्पेन  से  भी  फरार  हो  गये  थे  और  यह  कंसे  हुआ  कि  वह  भारत  आंने  में  सफल  हो

 गए  ।  क्‍या  आपने  इस  बात  की  जांच  की  है  अथवा  क्‍या  आप  इसकी  जांच  करने  को  तंयार  हैं  कि  उनके

 स्पेन  से  दिल्‍ली  आने  वित्त  मन्त्रालय  के  कौन-से  व्यक्तियों  का  हाथ  है  तथा  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 या  मन्त्रिमंडल  के  किसीं  भतपूर्व  मन्त्री--मैं  किसी  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  जब

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  मन्त्रिमंडल  का  भूतपूर्व  मैं  भी  उनमें  से  एक  हो  सकता  हुं--ओऔर  भूतपूर्व
 प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के सचिवालय  के  कमंचारीवन्दों  में  स ेएक  प्रतिष्ठित  सदस्य  के  र।जेन्द्र

 सेठिया  से  सम्बन्ध  थे  ?  यदि  उनके  सम्बन्ध  थे  तो  वया  आपने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  किसके

 कहने  पर  राजेन्द्र  जो  स्पेन  भाग  गया  भारत  आया  ?  पंजाब  नेशनल  बँक  के  अध्यक्ष  श्री

 बालूजा  तथा  सेंट्रल  बंक  के  अध्यक्ष  श्री  सोनालकर  को  गिरफ्तार  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  इसमें

 सन्देह  नहीं  कि  उनको  उनके  पदों  से  हटा  दिया  गया  है  ।  किन्तु  उन्हें  गिरफ्तार  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 अब  एक  रोचक  कहानी  सामने  आई  जब  उन्होंने  इस  सज्जन  व्यक्ति---मैं  उन्हें  सज्जन  व्यक्ति  कह
 रहा  हूं  मुझे  इसके  लिए  क्षमा  करें--को  गिरफ्तार  किया  तो  उनके  पास  से  7  पासपोर्ट  निकले
 क्या  यह  सत्य  है  कि  कुछ  पासपोर्ट  इस  सरकार  के  अधिकारियों  की  सहायता  से  प्राप्त  किये  गए  थे  और
 अन्य  पासपोर्ट  किसी  से  सांठगांठ  करके  प्राप्त  किए  गए  थे  ?  आपको  यह  तथ्य  जानकर  आश्चर्य  होगा
 ओर  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  इस  बात  की  पुष्टि  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  जब  श्री  राजेसा
 सेठिया  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  तो  उस  समय  उसके  पास  विदेश  जाने  के  लिए  एक  हवाई  टिकट

 उनके  पास  सात  पासपोर्ट  तथा  एक  हवाई  टिकट  एक  पासपोर्ट  एक  ब्यक्ित  श्री  दुग्गर  के  नाम
 में  उनका  चित्र  उसमें  लगा  हुआ  था  ।  उनका  नाम  श्री  दुग्गर  था  ।  शायद  उनकी  शक्ल  उन  सज्जन
 व्यक्ति  से  मिलती  थी  और वे  श्री  दुग्गर  के  नाम  से  जा  रहे  वे  विदेश  जा  रहे  ९रफ्तारी  के
 समय  उनके  पास  सात  पासपोर्ट  पाए  गए  थ्रे  । और  तथाकथित  दुग्गर  का  सचित्र  पासुपोर्ट  मिला  था  ।

 प्रह  पासपोर्ट  उनके  बंग  में  था ओर  वे  उस  सूटकेस  के  जिसमें  वह  जाली  और  ज़ाली

 पहचान  पत्र  के  साथ  जाने  वाले  गया  यह  सच  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  भगाने  में

 किनका  हाथ  था  ?

 मैंने  कहा  है  कि  अनेक  महंत्वपूर्ण  व्यक्तितयों  एवं  भूतपूर्व  केबिनेट  मन्त्रियों  का  हाथ  मैंने
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 ्जनान

 आपको  मोटिस  दिया  है  कि  मैं  कुछ  दस्तावेजों  और  लेखों  का  उल्लेख  करूंगा  जो  प्रकाशित  हो  चुके
 मैंने  विशेष  रूप  से  नियम  353  के  अन्तगंत  नोटिस  दिया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  मैं  विभिन्‍त  तिथियों
 को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  ६ए  दी  सीन्सਂ  के  प्रीछे  के  कुछ  महत्वपूर्ण  का
 उल्लेख  मेरे  पास  आज  का  टाइम्सਂ  मैं  इंसमें  से रोचक  उद्धरण  दूंगा  :

 सेठिया  की  गिरफ्तारी  से  कई  बने  बनाए  काम  चौपट  हो  गए  इसमें  कोई
 *  आश्चयं  नहीं  कि  सभी  को  उसके  भागने  में  रुचि  थी  ।  अब  उन  महत्वपूर्ण  लोगों  का  नाम  लिया

 जा  रहा  है  जो  कभी  स्वयं  और  नई  दिल्‍ली  में  दूरी  रखना  चाहते  थे  ।  हपਂ  बात  को  कोई  नहीं

 जानता  कि  सेठिया  कितने  भेद  एक  तथ्य  उभरकर  सामने  आया  सेठिया  एक
 उदार  लन्दन  मेजबान  था  ।  बह  अंत्यन्त  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  की  बेटियों  एवं  पत्नियों  के  नृत्य
 दौरों  का  दायित्व  ले सकता  उनकी  खर्चीली  खरीदारों  का  बोध  उठा  सकता  था  और

 उनके  पतियों  को  प्लेबआय  क्लबਂ  की  सेर  करा  सकता  इन  क्लबों  में  क्षनौपचारिक

 कपड़े  पहनने  की  आवश्यकता  होती  है  बल्कि  कपड़े  पहनने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  होती '*  '।”

 1.00  मभ०  १०  हे न
 यह  तो  वित्त  मन्‍्त्री  की  तरह  हुआ  जो  बहुत  कम  छिपाता  बताता  अधिक  यह  हमारे  वित्त

 भम्त्री  के  बिलकुल  विपरीत  *(व्यवधान )

 थी  जी०  जी०  स्वैल  :  क्या  वे  उन्हें  नग्न  क्लबों  में  भी  ले  गए  थे  ?

 प्रो०  मघ  बंशबते  :  मैं  यह  बतत  नहीं  जानता  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  ऊंचे  पदों  पर  आसीन  कार्यकारी  अधिकारी  जब  कार्यवश
 विदेश  दौरे  पर  जाते  थे  तो  वे  इन  कलबों  में  भी  कई  बार  जाते  थे  ।  सेठिया  कांड  से  हो  सकता

 वलब  में  लिए  गए  स्नैपशाट  भी  सामने  आएं  जिनसे  कई  रहस्योद्घाटन  हों  ।””  *

 मैंने  जिस  लेख  को  उड्ध त  किया  है  उसमें  यह  बातें  कही  गई  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  केबिनेट  मन्त्री  कौन  है  ?

 प्रो०  मधु  वष्डवते  :  मैं  नाम  नहीं  बताना  चाहता  हूं  ।

 क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  पहली  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रमिला  कल्हन
 द्वारा  लिखित  पर्दे  के  पीछेਂ  स्तम्भ  तो  पंढ़ा  है  )

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  मैं  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  किसी  की  रक्षा

 नहीं  कर  रहा  किन्तु  समाचार  पत्र  में  जो  कुछ  प्रकाशित  हुआ  है  क्या  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित
 किया  जा  सकता  यह  उनका  बयान  नहीं  समाचार  पत्र  में  जो  लेख  प्रकाशित  हुआ  उ्होंने
 उसका  एक  अंश  पढ़ा

 *  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसमें  कहीं  आरोप  लगाया  गया  है  तो  यह  कार्यवाही  बृतान्त  में
 '

 जामिल  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 ल्‍  प्रो०  मधु  इंडवते  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  कोई  आरोप  नहीं  यह  तो  एक  भूतपूर्व :
 एक  महत्वपूर्ण  एक  कार्यकारी  अधिकारी  के  बारे  में  है  किन्तु  उसमें  किसी  का  नाम  नहीं

 ६46.  *



 7,  1907  ___  अविलम्दनौय  लोक  महत्व  के  विषय  कौ  ओर  ध्याताकण

 «उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 अगर  उसमें  आरोप  नहीं  लगाया  गया  तो  इसे  कार्यवाही-बतान्त  में
 सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ।  '

 ;  प्रो०  सधु  दण्डबते  :  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  ।  इसे  के  रूप  में  कार्यवाही-बतांत
 में  सम्मिलित  किया  मैं  उस  उद्धरण  का  लेबक  नहीं  हं  बह  किसी  और  ने  लिखा  मैंने  एक
 नाम  का  भी  उल्लेख  किया  है  |  अतः  मैं  आपका  आधभारी  हूं  ।

 अब  सेठिया  को  ही  लीजिए  ।  जब  भी  वह  भ्रष्टाचार  का  सहारा  लेता  है  तो  वहू  कोई  एक
 भ्रष्ट  कार्य  नहीं  बल्कि  वह  तो  भ्रष्टाचार  का  भण्डार  जैसे  कि  कोई  एक
 कारी  नहीं  एकाधिकार  गृह  हैं  उसी  प्रकार  इन  मामलों  में  भी  जब  भ्रष्टाचार  एवं  कदाचार  का
 सहारा  लिया  जाता  है  तो  यह  कार्य  अकेले  नहीं  किएं  जाते  बल्कि  इसमें  सामूहिक  दायित्व  होता
 जैसे  कि  हमारे  यहां  केबीनेट  राष्ट्रपति  के  समक्ष  सामूहिक  रूप  से  उत्तरदायी  होती  वे  अनुभव  करते
 हैं  कि  जहां  तक  कदाचारों  का  सम्बन्ध  उनकी  बैंक  एवं  सरकार  के  प्रति  सामूहिक  जिम्मेदारी  होन
 चाहिए  और  इपलिए  फेवल  एक  ही  सेठिया  का  हाथ  नहीं  दो  भाई  भो  मैंने  निवम  353
 अन्तर्गत  एक  ओर  नोटिस  दिया  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  तथा  आपकी  अन्तरात्मा  को  परेशानी
 किए  बिना  तीन  नाम  देता  हूं  ।  एक  निर्मल  सेठिया  दूसरा  रनन्‍्जीत  सेठिवा  है  और  तीसरा  राजेन्द्रके
 सेठिया  स्वयं  हैं  ।  अतः  इन  तीन  व्यक्तियों  के  समूह  ने  कदाबार-एवं  छलयोअन  किया  जबकि
 तीनों  में  मुडय  भूमिका  राजेन्द्र  सेठिया  की  उसके  दो  क्षन्य  भाइयों  को  विश्व  के  विभिन्न  भागों  में
 भेजा  गया-था  ।  एक  यह  पता  लगाने  काठमांडू  गया  था  कि  क्‍या  वहां  से  किसी  प्रकार  की  सहायता
 मिल  सकती  जिनका  नाम  रन्‍्जीत  सेठिया  है  करांची  कए  थे  ।  करांची  के  समाचार  पत्रों  में
 में  भी  बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  वे  वहां  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि
 ब्रिटेन  के कतिपय  जो  ब्रहमं  कार्यरत  श्री  सेठिया

 के  लिए  बचाव  पक्ष  के  वकील  के  रूप  में
 उपलब्ध  किए  जा  सकते  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  श्रात  सच  है  ।

 एक  और  बात  से  हमारा  ध्यान  विदेशी  एजेन्सियों  की ओर  जाता  क्या  निमंल  सेढ़िया  का
 रूस  के  तीसरे  सचिव  श्री  गुने  बा  को  भारत  से  बाहर  ले  जाने  हाथ  था  ?  कया  सेडिया  के  विदेशी
 एजेंन्सियों  से  सम्बन्ध  थे  ?  अब"कोई  यह  कह  सकता  है  कि  क्योंकि  उसका  अपहरण  किया  गया  शायद
 मैं.साम्यंवादियों

 से
 मिल  गया  हूं  और  देशों

 के
 विरुद्ध  समान  उद्देश्य  से  प्रेरित  हूं  और  इसलिए

 उनके  विरुद्ध  आरोप  लगा  रहा  हूं.किन्तु  यही  बात  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  है  और  व्यापक  रूप
 से  प्रकाशित  की  गई  इसलिए  मैं  भन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  रूस  के  तीसरे
 सचिव  श्री  गुनेजा  को  भारत  से  बाहर  ले  जाने  में  श्री  सेठिया  का  हाथ  था  और  उसका  किसी
 विदेशी  एजेन्सी  से  सम्बन्ध  जब  यह  सभी  बातें  हो  रही  थीं  तो  बिलकुल  उसी  सेठिया  के
 एक  भाई  का  काठमांडु  यात्रा  का  औचित्य  क्या  था  ?  क्‍या  ममत्री  महोदय  ने  उस  पत्र  को  पढ़ा  है  णो
 पंजाब  नेशनल  बैंक  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  श्री  बालूजा  के  एक  निदेशक  ने  अनियमित  वित्तीय  सौदों  के
 बारे  में  देता  को  लिखा  था  ?  वह  पत्र  23  सेठिवा  के  बीकलीਂ  में
 प्रकाशित  हुआ  है  ।  अतः  इस  पत्र  की  जांच  की  जा  सकती  उस  पत्र  में  काफ़ी  ब्योरे  दिये  गए
 यदि  आप  उस  पत्र  को  प्राप्त  कर  सकें  तो  आप  उसे  सभापटल  पर  रख  सकते  यदि  भाप  उसे  सभा
 प्रटल  पर  न  भी  रखें  तो  कोई  बात  नहीं  यह  पाठकों  के  समक्ष  तो  पहुंच  चुका  बैंक  के  अध्यक्ष  को
 सम्बोधित  बैंक  के  निदेशक  द्वारा  लिखित  इस  पत्र  में  यह  कहा  गया  है  कि  बैंक  में  क्‍या  हो  रहा  है '
 बैंक  के  अधिकारियों  में  केसी  सांठगांठ  चल  रही  उसकी  अनेक  एजेन्सियों  की  सांठगांठ  कैसे

 .
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 *
 इन  सब  बातों  का  उस  पत्र  में  उल्लेख  किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  उसे  ध्यान  से  पढ़ें

 तथा  यह  देखें  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जाना  है  |

 सरक्षा  पक्ष  तथा  आधिक  दोनों  ही  महत्वपूर्ण  चूंकि  मैंने  यह  कहा  है  कि

 विश्वस्त  सन्रों  से  यह  पहा  चला  है  कि  केबीनेट  के  कतिपय  भूतपूर्व  मंत्री  इस  सज्जन  व्यक्ति  के

 आतिथ्य  का  आनन्द  उंठा  चके  हैं  और  उसने  उनकी  मेहमानवाजी  की  थी  और  उन्होंने  अतीत  में  कुछ

 सूचनाएं  दी  चूंकि  उनका  इनमें  हाथ  हैं  उनके  नामों  का  भी  उल्लेख  हुआ  है  किन्तु  मैं  यहां  की  प्रक्रिया

 सम्बन्धी  नियमों  के  कारण  उनका  उल्लेख  नहीं  कर  सकता  |  चूंकि  अनेक  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  का

 उल्लेख  किया  गया  है  जो  विभिन्‍न  प्रकार  के  समझोतों  पर  हस्ताक्षर-करने  गए  थे  उनके  मामों  का

 उल्लेख  किया  गया  अनेक  अधिकारियों  का  नाम  लिया  गया  है  और  कतिपय  विदेशी  एजेन्सियों  एवं

 स्थानों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वे  इन  सभी

 पहलुओं  पर  विचार  करेंगे  ओर  हमें  बता  सकेंगे  कि  सही  वस्तुस्थिति  कया

 मैं  मंत्री  महोदय  के  इंस  तक  को  पूर्णतया  अस्वीकारਂ  करता  हूं  कि  यदि  हमने  इस
 मामले  पर  इस  सभा  में  चर्चा  की  तो  न्यायपालिका  में  उस  मामले  पर  क्‍या  प्रभाष  पड़ेगा  ।  हम  इस
 सभा  के  न्यायाधीशों  के  आचरण  पर  बहस  नहीं  कर  सकते  न  ही  न्यायाधीश  इस  सभा  के  वक्‍ताओं

 के  आच  रण  पर  बहस  करते  यह  बात  अध्यक्ष  महोदय  पर  निर्भर  करती  है  और  आपका  निर्णय

 अन्तिम  होगा  ।  आपफो  यह  स्मरण  कर  अत्यन्त  प्रसन्‍तता  होगी  कि  आपको  तो  संविधान  द्वारा  सुरक्षा

 हुई  जब  आप  मेरे  इस  अच्छे  विंचार  को  भी  अस्वीकार  कर  देंगे  तो  मैं  विधि  न्यायालय  में

 मंहीं  जा सकता--मैं  वहां  जाने  का  €च्छुक  भी  नहीं  हूं  क्योंकि  संविधान  को  दृष्टि  से  भी  आपको  सुरक्षा
 मिली  हुई  इसी  यह  सभा  तथा  न्यायालय  एवं  न्यायाधीश  भी  सुरक्षित  वे  स्वतन्त्र
 निकाय  हैं  और  आपको  कभी  भी  चिन्तित  नहीं  होना  ओर  मैं  अंब  एक  पूर्वोदाहरण
 जब  हम  स्थापित  किए  गए  विभिन्न  न्‍्यासों  जो  भूतपूव  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  क  नाम  का
 प्रयोग  कर  रहे  की  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  थे  तो  इस  सभा  में  व्यवस्था  के  प्रश्न  उठाए  गए

 किन्तु  मुझे  बड़ी  प्रधन्तता  है  कि  अध्यक्ष  जो  उस  समय  पीठासीन  थे  और  अब  भी  लोक
 सभा  के  अध्यक्ष  ने  भूतकाल  की  सभी  परम्पराओं  को  देखने  के  बाद  विन्रिणंय  दिया  था  कि

 मधु  दण्डबते  को  इन  मामलों  को  उठाने  से तब  तक  नहीं  रोक  सकता  जब  तक  कि  वह  कतिपय
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  के  आरोप  नहीं  लगाते  जिन्हें  वह  सिद्ध  नहीं  कर  सकते  और  साक्ष्य

 नहों  दे  सकते  ।”  उस  समय  जो  मैंने  कहा  वह  सब  कार्यवाही-वुत्तान्त  में  सम्मिलित  किया
 गया

 एक  तरह  से  मैं  इससे  सहमत  हूं  ।  यहां  पर  जो  कुछ  भी  होता  है  उससे  जांच  पड़ताल  में

 सहायता  को  भी  सद्बायता  मिलेगी  प्रसिद्ध  न्यास  कांड  में  जिस  पर  हमने  इस
 सभा  में  बहस  की  जब  यह  मामला  विधि  न्यायालेय  में  गया  तो  इस  सभा  में  जो  बातें  कही  गई
 थीं  उन्हें  न्यायाधीशों  ने  आभार  प्रकट  करते  हुए  उद्ध,व्  किया  यहां  जो  हुआ  था  उन्होंने  उसे
 ध्यान  में  रखा  और  यहां  पर  कही  गई  अनेक  बातों  को  अधिवक्ताओं  ने  आगे  स्पष्ट  किया  ।  वे  सभा
 की  कार्यवाही  के  लिए  क्रृतज्ञ  इसलिए  यदि  हमारे  प्रधान  मंत्री  देश  की  राजनीति  को  स्वच्छ  बनाना

 चाहते  हैं  तो  उन्हें  हमारे  राजनीतिक  और  आधिक  जीवन  में  सभो  प्रकार  की  अस्वच्छता  पर  बहस
 का  स्थागत  करना  और  यदि  इस  सभा  में  यह  बहस  सही  ढंग  से  की  जाती  है  तो  हो  सकता

 है  कि  जो  लोग  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  कर  रहे  हैं  जौर  यहां  तक  कि  न्यायाधीशों  के  लिए
 जिन्हें  इसका  निर्णय  करना  इस  सभा  की  यह  कार्यवाही  सहायक  सिद्ध  मेरे  विचार से
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 _  नाना

 विधायिका  और  न्यायपालिका  को  एक  दूसरे  का  पूरक  होना  मैं  दोनों  में  संघर्ष  नहीं  सहयोग
 चाहता  दोनों  को  एक-दूसरे  का  पूरक  चाहता  यदि  इस  में  हम  जो  बातें  कह  रहे  हैं
 उससे  को  सहायता  मिले  तो  मुझे  अतीत  प्रसन्‍्तता  होगी  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  मैं

 नहीं  मैंने  कोई  अपराध  नहीं  किया  मुझे  इस  पर  गव॑

 मुझे  आशा  है  कि  मैंने  जो  प्रश्न  पूछे  माननीय  मंत्री  उन  सभी  का  उत्तर

 श्री  अनादंनਂ  पुजारी  :  अनेक  प्रश्न  पूद्छे  गए  आप  तो  नियम  आनते  हैं
 और  माननीय  सदस्य  भी  नियम  जानते  हैं  कि  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  दोरान  एक  माननीय  सदस्य
 कितने  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  और  कितने  प्रश्न''****

 प्रो०  मघु  दंडवते  :  कृपया  मुझे  क्षमा  करें  ।  यदि  आप  सभा  की  पिछले  20  से  25  वर्षों  की

 कार्यवाही  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  नियम  केवल  कागज  तक  ही  सीमित  हैं  और  जो  निवंचन  एवं
 प्रयोग  से  सामने  आते  हैं  वही  नियम  इसलिए  हमें  यथासम्भव  अनेक  प्रएन  पूछने  की  अनुमति

 थ्री  जनादंन  पुजारी  :  इस  सम्मानित  सदन  में  हम  भी  पिछले  साढ़े  पांच  वर्ष  से  आ  रहे  हैं
 '  अब  यह  समस्या  कमजोर  वर्ग  को  ऋण  देने  पर  कुछ  लोगों  ने  बातें  करनी  शुरू  कर

 .  दी  हैं  और  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  भी  '*''**

 प्रो०  भधु  दंडवते  :  सेठिया  कमजोर  वर्ग  का  है  ?-

 की  जनादंत  पुजारी  :  मैं  भी  बात  करता  रहा  हूं  ओर  हमारे  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  ने  एक

 मुद्दा  उठाया  था  कि  जब  अप  कमजोर  वर्ग  को  ऋण  दे  रहे  हैं  तो  आज़  सभी  नियमों  और  अन्य  बातों
 के  बारे  में  बहुत  ही  सावधान  हैं  और  हम  सभी  प्रक्रियाओं  का  पांलन  करते  मैं  बेंक
 बेंक  अधिकारियों  तथा  बैंक  के  प्रबंधकों  से  भी  कहता  आया  हूं  कि  आप  लोग  ऋण  दे  रहे  थे  तो
 कोई  भी  व्यक्ति  टिप्पणी  नहीं  कर  रहा  थाਂ  आज  मैं  बहुत  खुश  हूं  कि  सभी  सदस्य  प्रबंधकों  के  बारे
 में  कह  रहे  जिसके  बारे  में  मैं  पिछले  तीन  वर्षों  से  कहता  हूं  ।  यहां  तक  कि  इस  समस्या  का

 सामना  मैंने  पहले  भी  किया  जब  आप  कमनोर  वर्गों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  सभी  लोग  कह

 रहे  हैं  कि  कमजोर  वर्गों  तथा  अन्य  बातों  के  कारे  में  बात  कर  रहे  थे  ।'  एक  सार्वजनिक  सभ

 में  भी  मैं  बता  रहा  और  प्रबंधक  का  कहना  था  कि  जहां  तक  बड़े  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  की

 ऋण  देने  का  सम्बन्ध  नियमों  का  पालन  किया  गया  मैं  इस  बात  को  कहता  आया  हूं  ।  अब

 मैं  किसी  भी  व्यक्ति  का  बचाव  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  सिर्फ  इन  मुद्दों  को  क्वापके  सामने  रख  रहा
 माननीय  सदस्य  एक  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  और  पिछली  सरकार  में  भी  जनता  शासन  के  दौरान  वह

 मंडल  के  सदस्य  वह  प्रक्रिया  तथा  अन्य  नियमों  के  बारे  में  जानते  हैं  वहू  इस  सदन  के  -

 सम्मानित  सदर्स्य  हैं  ।  मेरा  मुद्दा  सिर्फ  यही  उन्होंने  बहुत  से  लोगों  को  इसमें  घप्तीट  लिया  है  और
 उन  पर'““आधारित  है  ।

 श्री  जी०  जी०  स्थेल  :  उन्होंने  कोई  नाम  नहीं  दिए

 भरी  जमादम  पुजारो  :  उन्होंने  कुछ  नाम  बताये  हैं  ।

 कया

 झो  जी०  जी०  स्वल  :  सेठिया  के  सिवाय  उन्होंने  किसी  का  भी  नाम  नहीं
 लिया  है  ।

 प्रो०  भधु  बंडबले  :  मैंने  उनका  हुलिया  बता  दिया  है  और  मैंने  उत  दो  अधिकारियों  का  भी
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 जज  कच्ची  कर  —  ——  जज

 नाम  बताया  है  जोकि  गिरफ्तार  किए  यए  व्यक्ति  से  सम्बन्धित  थे  और  अपकी  जानकारी  के

 इस  पर  मैंने  कोई  आरोप  नहीं  लगाया

 क्री  जनादत  पुजारों  :  हम  एसल  लिभिटेड़  से  चिन्तित  माननीय  सदस्यों  द्वारा  बताए  गए
 नाम  उनके  भाद्यों  के  हैं  ।  वे  निदेशक  नहीं  इससे  उनका  कोई  वास्ता  नहीं  यह  एक  मुद्दा
 और  नामों  को  भी  घसीटा  गया  मैं  जो.कर  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  हमने  किसी  भी  व्यक्ति  को  नहीं
 बचाया  इसके  सभी  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  हमने  यह  सारा  मामला  केन्द्रीय

 ब्यरों  को  सांप  दिया  यह  हमारे  देश  की  प्रमुब  एजेब्सी  है  जिसका  संचालन  ईम।नदार  तथा

 सच्च  रित्र  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जाता  हमने  यह  कार्य  उन्हें  राजन॑तिक  लाभ  उठाने  के  लिए
 अगर  हमारी  दिलचस्पी  किसी  व्यक्रित  को  बचाने  को  होती  तो  हम  केन्द्रीय  ब्यूरो  द्वारा

 जांच  किए  जाने  का  आदेश  कभी  नहीं  हम  शिकायतें  नहीं  करते  ।  बहुत  से  लोगों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  है  ओर  हमने  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  की  उच्च  स्तर  पर  प्रबन्धक  उसका  कार्य
 देखना  है  कि  कुछ  भी  छिपाया  नहीं  जाये  ।  वतमान  सरकार  की  यही  मंशा

 मेरे  मित्र  श्री  दंडवते  जी  ने  कहा  है  कि  पर  एक  क्लीनਂ  है  तंथा  यदि

 वह  स्वच्छ  प्रशासन  चाहते  हैं'''''*

 जी  हम  स्वच्छ  प्रशासन  घाहते  इस  उद्ं श्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  इस  जांच

 का  आदेश  दिया  है  और  अगर  प्रेरित  किया  गया  है  गौर  कोई  सांठ-गांठ  है  तो  हम  किसी  भी  व्यक्ति
 *

 को  माफ  नहीं  करेंगे  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूगे  को  भी  स्पष्ट  अनुदेश  दे  दिया  गया  है  कि  वह  बिना  किसी

 पक्षपातं  के  व  बिना  किसी  डर  के  जांच  करें  और  सारे  मामले  को  सामने  लाएं  तथा  अपराधियों  को
 दंड

 '

 उन्होंने  कुछ  बंक़ों  को  दिए  गए  अनुदेश  के  बारे  में  बताया  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि
 25  लाख  रुपग्रे  राशि  आपस  में  बांट  ली  गई  मैं  इस  आरोप  को  स्वीकार  नहीं  करता  और
 में  यह  कहता  हूं  कि  इसको  साबित  करना  उनकी  जिम्मेदारी  और  मैं  इस  तरह  से  संकेत  करने  के
 बारे  में  तथा  आज  इतना  बड़ा  आरोप  लगाने  के  बारे  में  कहूंगा  कि  यह  बहुत  ही  आश्चयंजनक  बात

 है  ।  अगर  किसी  और  ने  यह  बात  कही  होती  तो  शायद  मैं  मान  लेता  परन्तु  प्रो०  मधु  दंडबते  जैसे
 सम्माननीय  संदस्य  के  मुंहू  से ऐसो  बात  कहना  मेरी  समझ  से  बाहर  आज  बह  इस  तर  हें  के आरोप
 लगा  रहे  जो  अनुदेश  दिया  गया  है  उसकी  ओर  मैं  आपका  ध्यान  दिला  रहा  हूं  और  मैं  इसकी
 जांच  करूंगा  कि  क्या  इस'ततह  का  अनुदेश  भारतीय  रिजव  बैंक  कों  दिया  गया  बहुत-सी  बातों
 के  प्रभाव  के  बारे  उनके  वहां  जाने  व  उनके  इशारे  पर  नाचने  आदि  से  मेरा  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 और  मुझे  विश्वास  है  कि  इसमें  कोई  उकसाने  वाली  बात  नहीं

 "

 प्रो०  मधु  दंइधते  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं  अगर  वे  स्वयं  अपनो  मर्जी  से  चलते  परन्तु
 उन्हें  इस  बड़े  व्यापारी  के  कहने  के  अनुसार  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  जोकि  धन  प्राप्ति  के लिए  अपने
 दबाव  का  इस्तेमाल  मैं  नैतिकता  के  मामले  नहीं  उठा  रहा  वे  नृत्य  कर  सकते  हैं
 और  मैं  रूढ़िवादी  नहीं  हूं  जोकि  नृत्य  को  अच्छा  नहीं  समझते  ।  आप  नृत्य  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  किसी
 व्यापारी  के  इशारे  पर  मत  नाचिये  ।

 RR  परी  जनांदम  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  ने  आरोप  मेरे  ऊपर  लगा  दिया  है  कि  मैं  माननीय
 सदस्यों  के  लिए  नृत्य  कर  सकता

 ॥
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 प्रो०  सधु  बंडबते  :  मैं  आपका  नाम  नहीं  ले  रहा  आप  कहीं  पर  भी  नृत्य  नहीं  करते  हैं  ।

 मैं  इसे  अच्छी  तरह  जानता  हूं  ।  ऐसा  मैं  कँसे  कह  सकता  हूं  ?

 श्री  जतादंग  पुजारी  :  जांच  में  मदद  के  वास्ते  जब  कभी  भी  चर्चा  के  दोरान  यहां-पर  कोई :  नये  भुद्द  आते  हैं  तो  मैंने
 उन

 सभी  मुद्दों  को
 नोट  करने  के  लिए  अधिकारियों  जो  यहाँ  पर  मौजूद

 हि  हैँ  कह  दिया  है  |  अगर  कोई  भी  व्यंक्ति  इस  मामले  में  अंतग्रंस्त  है  यहां  तक  कि  अगर  किसी  भी  व्यव्ति
 _«  ने  पैसा  दिलवाने  के  लिए  अगर  किसी  भी  ब्यक्तित  की  कोई  मदद  की  हो  तो  निस्सन्देह  हम
 *

 ५
 हे

 ह

 ॥  आपकी  जानकारी  के  मैं  बता  सकता  हूं  कि  पहला  ऋण  1978  में  दिया  गया
 उस  वक्‍त  वहां  पर  कौन  था  ?

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  ऋण  की  रकम  कितनी  थी  ?

 श्री  जनादंत  पुजारी  :  किसके  शासनकाल  में  न्यह  दिया  गया  थां  और  उस  समय  वहां  पर
 किसने  मदद  की  थी  ?  हम  इन  बातों  को  नहीं  कह  रहे  हैं  ।  परन्तु  एक  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं
 वह  यह  है  कि  निष्पक्ष  जांच  होनी  चाहिए  ।  मैंने  यह  कभी  भी  नहीं  कहा  है  कि  इस  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव
 पर  चर्चा  नहों  होनी  चाहिए  ।  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  मेरा  कहना  था  कि  अगर  कुछ  था  भी  और
 अगर  मैं  कुछ  कहने  भी  जा  रहा  था  तो  अभियुक्त  इससे  फायदा  उठाने  जा  रहा  हो  जबकि  उस  दिन
 वे  अपने  बच्चाव  पक्ष  को  मजबूत  बना  रहे  थे  ।  मैंने  कहा  मामले  के  विस्तार  में  नहीं  जा  ना
 चाहिए  ।”  मैंने  यह  कभी  भी  नहीं  कहा  कि  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  जाती  चाहिए  |  मैंने  बिलकल
 नहीं  कहा  था  कि  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  मेरा  कहने  का  मतलब  यह  नहीं
 मैंने  सिफ  यह  कहा  था  कि  हमें  जांच  में  मदद  करनी  चाहिए  और  देखना  चाहिए,कि  अदालत  में
 इन  लोगों  को  दोषी  ठहराया  यही  हमारी  मंशा  मैंने  इसे  बुरी  मंशा  से  नहीं  कहा
 आखिरकार  मामनीय  सदस्य  इन  सभी  इन  सभी  तथ्यों  को  लेकर  सदन  में  आए  इससे  जांच
 में  भी मदद  मिलेगी  ।  हम  निस्सन्देह  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  रहे  हैं  |  हम  नहीं  समझते  कि  इससे
 हमें  मदद  नहीं  मिली  है  ।  मैंने  यही  कहा  है  ।

 संक्षेप  में  मैं  कहृंगा  कि  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 प्रो०  मधु  माफ  महोदय  ।  मैंने  कुछ  स्पष्ट  प्रश्नों  को  पूछा  है  जोकि  आरोपों
 के  रूप  में  नहीं  हैं  ओर  न  ही  जांच  से  ही  उनका  सम्बन्ध  उसका  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया
 उन्होंने  सिफ  वित्तीय  प्रहलुओं  का  ही  उत्तर  दिया  वह  समूची  सरकार  की  तरफ  से  बोल  रहे
 बेकों  के  दो  अध्यक्षों  जिनके  विरुद्ध  आरोप  सही  लगाए  गए  हैं  कि  वे  इन  सौदों  में  शामिल
 उनके  पद  से  हटा  दिया  गया  ऐसा  क्‍यों  है  कि  जब  वे  प्रमुख  पदों  पर  आसीन  थे  तो  उन्हें  गिरफ्तार
 तक  भी  नहीं  किया  गया  ?  मैंने  यह  स्पष्ट  प्रश्न  पूछा  अगर  आपको  याद  हो--मैंने  कहा

 बाईं  तरफ  गृह  मंत्री  जी  बंठे  कृपपा  उनसे  सलाह-मशविरा  की  इसी  उत्तर  के  लिए
 उन्हें  आपसे  परामर्श  करने  के  लिए  मत  कहिए  ।  -

 झो  जनादंन  पुजारो  :  मैं  नहीं  समझता  कि  मैंने  इसे  स्पष्ट  नहीं  किया  मैंने  यह  -  कहा  है
 कि  अगर  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भो  व्यक्ति  को  उकसाता  है  चाहे  वह  बैक  का  चेयरमैन  हो  अथवा
 कोई  भो  चाहे  पुजारी  ही  हो  कह  रहा  था--कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  बरुशा  नहीं
 यहां  तक  कि  बैंक  के  अध्यक्षों  को  भी  नहीं  छोड़ा  गया  ।  उन्हें  उनके  पद  से  पहले  ही  हटा  दिया  गया

 1514

 4



 अधिलम्वनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकषण  1  1985
 रब  कि  हि  कि  —  की  =

 हमने  तीनों  को  अनुदेश  दे  दिए  हैं  कि
 वे

 इस  का  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  क ेखाथ  सहयोग  ,

 करें  जो  कि  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  कर  रहा

 अ  -

 में
 ~

 इस  जवाब  में  सारी  बातें  आ  गई  वि

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  उपाध्यक्ष  यह  प्रएन  सिर्फ  दोषी  पाए  गए  श्यक्षितयों

 की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  ही  नहीं  निस्सन्देह  उन्हें  गिरफ्तार  करता  होगा  ओर  सजा  भी  देनी

 होगी  और  न  ही  इंस  प्रश्त  का  सम्बन्ध  गए  हुए  पैसे  में  से  जितना  हो  सके  वसूल  करने  के  बारे  में

 ही  परन्तु  इस  समय  जो  बात  है  वह  है  राष्ट्रीय ह#त  बेकिंग  प्रणाली  की  साख  ओर  प्रतिष्ठा  की  ।

 हसी  के  लिए  हम  चिन्तित  हैं  क्योंकि  लोगों  का  विश्वास  हिल  गया  और  मंत्री  जी  ने  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  से  जांच  करवाने  आदि  के  अपने  अन्तिम  निर्णय  से  अपनी  ईमानदारो  दिखाने  को  चेष्टा  की

 ऐसा  कहने  सें  यह  सिद्ध  होता  है  कि  हम  सम्पूर्ण  मामले  में  बहुत  ही  गंभीर  परन्तु  मैं  उन्हें  याद

 दिलाना  चाहूंगा  औरं  उनसे  पुष्टि  करने  को  कहूंगा  कि  क्‍या  यह  सच  है  अथवा  नहीं  कि  राजेन्द्र  सेठिया

 को  लन्‍्दन  की  अदालत  द्वारा  दिवालिया  धाँषित  करने  के  पश्चात्‌  यह  सास  मामला  प्रेस  द्वारा  छापे

 जाने  पर  सामने  आया  कि  यह  ध्यक्तित  क्या  कर  रहा  था  ।  स्काटलैंड  यार्ड  इसमें  बहुत  ज्यादा  दिलचस्पी

 ले  रहा  था  न  सिफफ  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ही  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  तो  बहुत  समय  बाद  सामने

 स्कॉटलैंड  या  बहुत  पहले  से  ही  राजेन्द्र  सेठिया  की  तलाश  में  इंग्लेंड  में  उत्के  कुछ

 कारनामों  का  पता  लगने  के  पश्चात्‌  से  ही  स्क्राटलेंड  यार्ड  उसे  गिरफ्तार  करना  चाहता  वे

 उसका  पता  नहीं  लगा  सके  ।  यह  भारत  सहित  सभी  देशों  में  खोज-ब्रोन  का  कार्य  कंरवा  रहा  था

 और  ब्रिटेंन  तथा  अन्य  विदेशी  प्रेसों  ने  इस  मामले  पर  प्रकाश  सारा  मामला  इसी  के  पश्चात्‌

 सामने  आया  ।  यह  ऐसा  नहीं  है  कि  मातो  इस  विषय  में  भारत  सरकार  ने  पहल  की  हो  अथवा  कोई

 कार्यवाही  को  हो  ।  अगर  यह  बात  ब्रिटेन  में  सामने  न  आई  होती  तो  मुझे  शंका  है  कि  शायद  यह

 सरकार  इस  मामले  में  आप  भी  कुछ  नहीं  कर  उन्हें  बताना  चाहिए  कि  किस  प्रकार  इस  स!रे

 मामले  पर  प्रकाश  डाला  क्या  इसका  श्रेय  भारत  सरकार  अथवा  किसी  अन्य  स्रोत  या  एजेन्सी  को

 जाता  ््ज

 एक  और  बात  का  पता  लगाना  है--प्वभावतः  मैं  कुछ  भी  साबित  नहीं  कर  क्योंकि

 मैं  ऐता  करने  की  स्थिति  नहीं  हूं  । यह  एक  साधारण-प्री  बात  है  कि  इस  प्रकार  के  प्रमुख  बैंकों  के

 अध्यक्ष  किस  प्रकार  2,  3,  4,  5  वर्षों  तक  इस  व्यक्ति  को  गलत  तरीके  से  किण  देते  रहे  हैं  जिनकी

 स्पष्टतः  विद्यमान  निः्मों  के  अन्तगंत  मंजूरी  नहीं  दी  जब  तक  कि  वे  यह  अनुभव  न  करें  कि

 उन्हें  संरक्षण  मिलेगा  ।  क्यों  वे  इतना  बड़ा  जोखिम  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  रहा  हूं  कि

 किस  प्रकार  के  सौदे  हुए  |  उनके  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चका  पंजाब  नेशनल  सेन्ट्रल
 बैंक  आफ  आदि  में  किप॑  तरह  से  लोग  काफी  लम्बे  अरसे  से  इस  तरह  का  कार्य  कर  सकते  थे

 जब  तक  कि  उन्हें  कहीं  से  यह  आश्वासन  न  मिला  हो  कि  उन्हें  संरक्षण  दिया  जायेगा  ?  और  मैं  यह
 जानने  के  लिए  इच्छुक  हूं  कि  वह  संरक्षणदाता  थे  ?  जब  ये  लोग  लन्ददन  में  थे  तो  यह  ब्रहुत
 सी  बात  है  कि  इन  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  सहायता  की  उनका  मनोरंजन  किया  अथवा

 उन्हें  रात्रिभोज
 दिया  मदिरा  पान  कराया  गया  या  क्लब  ले  जाया  गया  यह  मुर्गे  को  वाना

 डालने  वाली  बातें  हैं  ।  लोगों  के  मन  में  यह  संदेह  पैदा  हो  गया  है  कि  इतनी  बड़ी  अनधिकृत
 इस  व्यक्ति  को  इसलिए  मुहैय्या  कराया  गया  था  कि  बदले  में  उन्हें  कुछ  फायदा  हो  ।  परन्तु  मैं

 एक  मिनट  के  लिए  भी  यह  विश्वास  नहीं  कर  सकता  कि  इतने  ऊंचे  ओहदों  पर  कार्यरत  वित्त

 मंत्रालय  के  व्यक्ति  भारतीय  रिजवे  बैंक  जोकि  सम्पूर्ण  बे  किंग  प्रणाली  का  एक  शीर्ष  निकाय  जिसे
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 बैंकों  का  बैंक  कहा  जाता  जोकि  इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के  कार्य-संचालन  के

 ब्यौरों  का  वाधिक  प्रतिवेदन  प्राप्त  करता  के  अधिकारी  इन  सब-कार्यकलापों  के  बारे  में  कुछ  भी
 |

 जानते  हों  ।  यह  बरदाश्त  से  बाहर  की  बात  मैं  उनसे  चाहता  हूं  क्या  वह  इन  सब  बातों
 को  जानते  हैं  अथवा  नहों  ।  बहुत  पुरानी  बात  मैं  उनसे  से  पीछे  नहीं  जाऊंगा  ।  इन  सभी  बैंकों
 के  निदेशक  बोर्डों  की  बंठक  पंजाब  नेशनल  बैंक  तथा  सेन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  यहां  पर  निदेशक
 बोर्ड  निदेशकों  के  समय  बंठक  में  औपचारिक  तौर  पर  इस  मामले  को  उठाया  था--आप  इसे  रिकार्ड
 में  से  देख  सकते  हैं--ओऔर  चेतावनी  दी  थी  कि  इन  बैंकों  द्वारा  ऐसा  कार्य  किया  रहा  है  जो  कि  पूरी

 अवध  भर  अनधिकृत  हैं  और  जो  इन  बेकों  के  धन  को  बरबाद  कर  रहे  क्या  यह  मामला
 उठाया  गया  था  अथबा  नहीं  ?  मैं  उन  निदेशकों  के  नामों  का  जिक्र  नहीं  कर  सकता  ।  मेरे  पास  उतके

 नाम  हैं  ।  वह  रिकार्ड  निदेशक  बो्  की  बंठकीं  के  कारयवाही-सारांश  से  इसका  पता  लगा
 हैं  ।

 .  एक  मामले  कमंचारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  में  से  एक  को  बोर्ड  का  निदेशक  नियुक्त  किया
 जिसने  यह  मामला  उठाया  ।  उसने  बताया  कि  में से  के  अन्त  में  तथा  निदेशक  के  शुरू  में  इस

 कंपनी  के  खाते  से  श्री  गुलशन  बालूजा  जो  कि  भूतपूर्व  अध्यक्ष  के  भाई  बताये  जाते  भुगतान
 करने  के  लिए  करीब  |.  लाख  अमरीकी  डालर  कुवेत  भेजे  गए  के  में  निदेशक  बो्ड  की  बैठक
 में  यह  मामला  उठाया  यह  बताया  गया  कि  श्री  गुलशन  जो  कि  अध्यक्ष  के  भाई
 का  लन्दन  शाखा  में  एक  बाह्य  खाता  था  ।  मेरे  पास  ड्राफ्ट  संखया  भी  यदि  आपकी  हो  और
 आंप  समझके  हों  कि  इससे  आपको  जांच  में  सहायता  तो  मैं  आपको  यहू  विवरण  बांद  में

 दूंगा  ।  बैंक  ड्राफ्ट  इस  खाते  में  डालने  के लिए  जारी  किए  गए  ।  श्री  गुलशन  बालूजा  के  नाम  के  खाते
 की  बजाय  उन्हें  श्री  विजप  कुमार  के  खाते  में  डाल  दिया  गया  ऐसा  दो  बार  किया  इसमें

 बहुत  बड़ी  राशि  अन्तग्रेस्त  थी  ।  श्री  विजय  कुमार  कौन  वह  लन्दन  कार्यालय  के  भुतपूर्व
 प्रबन्धक  थे  ।

 मैं  पह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  स्थित  पंजाब  नेशनल  बेक  के  एक
 मुख्य  प्रबन्धक  ने  स्वयं  बेंक  से  इस्तीफा  देकर  एक  नौबहन  कंपनी  जिसके  मालिक  सेठिया  नौकरी
 कर  ली  |  ऐसा  केवल  एक  उदाहरण  ही  हो  सकता  इन  बेकों  के  ऐसे  कई  उच्चाधिकारियों  को

 उनके  लिए  या  उनके  सम्बन्धियों  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  दी  जा  रही  उन्हें  सेठिया  के  पास  ऐसी
 नौकरी  मिल  रही  जो  कि  एकम।तश्र  आराम  को  नौकरी  हो  सकती

 उस  समय---मैं  की  बात  कर  रहा  हूं--सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  के  एक  कार्यकारी
 निदेशक  ने  निदेशक  बोर्ड  की  बेठक  में  यह  मामला  उठाधथा  ओर  इन  सब  बातों  का  आरोप  लगाते  हुए्‌
 चेतावनी  दी  कि  यदि  वे  ऐसा  करते  तो  बड़ा  बवंडर  खड़ा  हो  इस  बैठक  में
 क्री  सोनालकर  उप्त  दिन  किसी  कारण  छुट्टी  पर  थे  ।  लेकिन  कार्यकारी  निदेशक  द्वारा  दी

 गई  चेतावनी  पर  किसी  ने  ध्यान  नहीं  जब  श्री  सोनालकर  ड्यूटी  परं  बांपिस  भाए  तो  इस
 कार्यकारी  श्री  प्रेमजीत  सिंह  को  उत्तके  पद  से  हटा  दिया  उसे  जाना  लेकिन
 श्री  सोनालकर  जो  अध्यक्ष  निश्चय  ही  सरकार  नें  अब  हट  दिया  है--जब  वह  सेवानियृत्ति
 आयु  पर  पहुँच  गए  उस  समय  उनकी  सेवाबधि  पुनः  बंढ़ायी  गई  थो  ।

 यह  सब  कहने  का  सेरा  मतलब  यह  है  कि  हालांकि  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  पहले  कोई  चेतावनी

 नहीं  दी  गई  और  ऐसी  भी  बात  नहीं  है  कि  कुछ  लोगों  ने  निदेशक  बो्ढ  की  बेठकों  में  सरकारी

 चेतावनी
 न



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यासाकर्षण  1983
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 तौर  पर  ये  मामले  नहीं  उठाए  थे  ।  सरकार  बया  कर  रही  थी  ?  रिजवं  बेंक  गया  कर  रहा  था  ?  रिजई
 2  देंक  का  कंत्तंव्य  हे  कि  बहू  इन  सब  बातों  पर  निगरानी  रखे  ।  इसीलिए  मैं  यह  कह  रहा  कि  यह

 सांठ-गांठ  का  एक  स्पष्ट  प्रमाण  है  और  इस  सांठ-गांठ  का  पता  लगाना  होगा  कि  क्‍या  यह  सांठ-गांठ

 क्रेवल  इन  बंकों  क  कुछ  आधक।रियों  तक  ही  सीमित,थी  अथवा  और  उच्चाधिकारियों  के  साथ  भी

 इनकी  सांठ-गांठ  थी  जिनमें  वित्त  मंत्रालय  तथा  भारतीय  रिजव  बंक  भी  शामिल  है  ।  इसके  यह

 जाच  भ्रामक

 बाज  का  समाचार  यह  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  एक  दल  जांच  के  लिए  लंदन  रवाना

 हो  गया  है  ।  में  नहीं  जानता  कि  वह  स्काटलेड  याड़  के  जो  स्वयं  जांच  कर  रहे  के

 साथ  किस  तरह  का  सम्पकं  स्थापित  करने  जा  रहे  लेकिन  यदि  उनकी  जांच  की  शर्तें  बंकों  के  इन

 कध्यक्षो  ओर  इन  अधिकारियों  तक  सीमित  स्हेंगी  तो  मुझे  आशंका  है  कि  हम  इस  मामले  की  जड़

 तक  कभी  नहीं  पहुंच  पाएगे  ।

 मैं  बड़े  खेद  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  मुझे  विश्वास  है  कि  इसमें  उन्हें  कुछ  लाभ  दिया  गया

 होगा  ।  अब्यथा  ऐसे  महत्वपूर्ण  बेकों  के  अध्यक्ष  जैसे  प्रतिष्ठित  पद  के  लोगों  में  इतनी  हिम्मत  नहीं  हो
 सकती  कि  वे  इतने  वर्षों  तक  ऐसा  जओेश्विम  उठाए  जब  तक  इनके  पीछे  कोई  ऐसी  और  ताकत  न॑

 जिसने  उन्हें  भाश्वासन  दिया  हो  कि  उनको  बचाया  जाएगा  और  उनको  संरक्षण  दिया

 मैं  कहता  हूं  कि  मैं  जानता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  बहुत  नाराज  होंगे  ।  मैं  कहता  हूं  कि  यह  भी

 इसी  तरह  के  कई  सोदों  में  से  एक  सौदा  जो  इसी  तरह  चलते  रहते  जिससे  कि  कु

 इकट्ठा  किया  जा  सके  ।  आपने  अब  केवल  यह  निर्णय  लिया  है  कि  कम्पनियां  एक  बार  फिर  बंध  रूप
 से  अपने  खातों  से  राजनंतिक  दलों  को  चंदा  दे  सकती  उस  समय  उन  पर  प्रतिबंध  था  ।  क्‍या  यह
 भी  सेठिया  के  अपार  काले  धन  के  खाते  से  ऐसा  लेने  का  एक  तरीका  नहीं  था  ताकि  1985  के

 चुनावों  में  चुनाव  का  खर्चा  किया  जा  सके  ?  यह  स्पष्ट  ऐसा  हो  रहा  दुर्भाग्य  से  लंदन

 इस्लेंड  में  सारी  पोल  खुल  इस  व्यक्षित  को  दिवालिया  घोषित  किया  गया  ओर

 यहा  तक॒  कि  इन  ऋणों  के  लिए  जिन्हें  अब  सुरक्षित  राशि,होने  का  दावा  किया  जा  रहा  मैं

 नहीं  जानता  कि  सुरक्षित  राशि  कितनी  क्योंकि  न्धापालयों  में  उसे  दिवालिया  घोषित  किया  गयां

 बेंक  अधिकारी  अब  इन  बातों  पर  पर्दा  डालने  का  प्रयत्न  कर  रहे  मुझे  बताया  गया  है  कि

 उन्होंने  एक  प्राककलम  तैयार  करके  सरकार  के  पास  भेजा  उम्होंने  अपने  विवरण  में  यह  जिक्र
 किया  है  कि  ऐसा  समझा  जाता  है  इन  ऋणों  का  काफी  भाग  सुरक्षित  मैं  जानना  चाहता  हूं  यह
 क्रिस  तरह  सुरक्षित  उन्होंने  कहा  है  कि  पंजाब  नेश्षनत  बेंक  द्वारा  दिए  मए  1300  लाख  डालर  के

 ऋण  में  से  1000  लाख  डालर  सुरक्षित  किस  आधार  पर  ?  हमें  बताया  गया  है  कि  सैनन्‍्ट्रल  बैंक

 के  495  लाख  डालर  सें  से  250  लाख  डालर  सुरक्षित  यूनाइटेड  बेंक  ऑफ  इंडिया  के  227  लाख

 डालर  में  से  170  डालर  सुरक्षित  मैं  इसे  माषने  से  इंकार  करता  हूं  क्योंकि  वह
 दिग्रालिया

 ये  ऋण  किस  प्रकार  से  सुरक्षित  हैँ:--यह  मैं  नहीं  आपको  हमें  बताना  ही  होगा  ।
 क्या  उन्होंने  ये  प्रावकलन  स्थीकार  किए  हैँ  जो  इन  बेकों  ने  तेयार  किए  यदि  हम  इसे  स्वीकार  कर

 भो  लें  तो  फिर  भी  600  लाख  डालर  या  72  करोड़  रुपए  की  राशि  असुरक्षित  रह  जाती

 इस  पेसे  का  क्या  होगा  ?  क्‍या  इस  बेंकों  को  इस  बात  को  अनुमति  दीਂ  जाएगी  कि  के  इस  ऋषणों  को

 खाते में  दिखाते  रहें  ओर  अभी  इन्हें  बटू्टे  खाते  में  न  डालें  और  घीरे-धीरे  इन  बैंको ंके  लाचं
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 में  से  इन्हें  अप्राप्य  संदिग्ध  ऋण  घोषित  कर  दियो  जाएगा  और  एक  साथ  बंटटे  खाते  डाल
 दिया  जाएगा  ?  आप  किस-तरह  की  बैंक  प्रक्रिया  का  पालन  करने  जा  रहे  मैं  नहीं  जानता  ।  मैं

 इस  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  हमने  एक  बड़ी  राशि  में  से  क्रणों  के  बारे  में  अकसर  इस  संदैन

 में  प्रश्न  पूछे  हैं  और  हमें  नहीं  बताया  गया  कि  बैंक  इन  मामलों  को  कंसे  निपंटाते  वे  अपने

 खातों  जिन्हें  वे कई  वर्षों  तक  अपने  पास  र्षते  हैं  किस  तरह  दिखाते  क्या  वें  इन  सबको

 अप्राप्प  ऋण  या  संदिग्ध  ऋण  घोषित  कैर  बट्ट  खाते  में  डालने  जा  रहे  में  नहीं  जानता  कि

 बेक़रों  द्वारा  जो  इतनी  बड़ी  राशि  दी  गई  थी  वह  नियमानुसार  ऋण  प्राधिकरण  योजना  के  अन्तर्गत  दी

 गई  थी  ।  मंत्री  महोदय  हमें  इस  बारे  में  सी०  एस०  ए०  का  काम  है  कि  यह  बड़े  ग्राहकों  के

 लिए  बड़ी  राशि  के  ऋण  देने  की  वथ्यवस्था  करे  ।  क्‍यां  उस  योजना  पर  विचार  किया  गया  था  ?  जब

 यह  धक्'दिया  गया  क्या  उस  समय  उस  योजना  के  नियमों  का  पालन  किया  गया  था  ?  यदि

 तो  रिजवं  बेंक  क्‍या  कर  रहा  यदि  वह  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  ही  नहीं  देता  है  तो  इसे  हमारे

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  वित्त  व्यवस्था  का  अभिरक्षक  क्‍यों  माना  जाता  रिजवं  बंके  के  भी  कुछ
 व्यक्तियों  को  दोषी  ठहराया  जाना  यह  जनता  का  पैसा  एक  दो  बड़े  बेईमान  सद्ठु  बाजों

 द्वारा  इस  पैसे  को  ऐएंठा  या  इसका  घोटाला  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 जहां  तक  प्रतिभूत  ऋणों  का  प्रश्न  भुगतान  किए  गए  बिलों  पर  बट्ढटा  नहों  चुकाया  गया

 बड़ी  राशि  के  बिल  देकर  बिलों  पर  बद्टा  चुकाया  जाता  यहां  जिस  पहले  वित्त  का  जिक्र

 किया  गया  बह  नाइजीरिया  के  साथ  हुई  सौदे  का  जो  बाद  में  काल्पनिक  पाया  क्योंकि
 नाइजीरिया  सरकार  ने  इससे  इंकार  कर  दिया  था  ।  उन्होंने  कहा  हमें  यह  माल  कभी  मिला  ही  नहीं  ।

 वह  अपेक्षाकृत  कप  राशि  थी  शायद  83  लाख  ।  उस  मामले  में  घन  वसूल  महीं  कियी  जा  सका  ।
 सेठिया  ने  क्‍या  किया  ?  उसने  थोड़े  समय  बाद  इन  बैंकों  को  करोड़ों  रुपए  का  एक  दूसरा  बिल

 वह  स्वीकारਂ  व.र  लिया  वह  ऋण  दिया  गया  था  |  पहले  इस  राशि  में  से  ७2  लाख

 रुपए  काट  लिए  गए  ओर  कहा  गया  कि  वह  प्राप्त  जा  चुके  हैं  श्ट्सि  तरह  से  हम  काम  कर

 रहे

 मैं  पुनः  ये  प्रश्न  अन्त  में  कर  रहा  हूं  ।.

 क्या  आप  कृपया  हमें  बतायेंगे  कि  पहली  बार  यह  मामला  कंसे  प्रकाश  में  आया  तथा  भारत
 सरकार  इसका  श्रेय  स्वयं  क्यों  लेने  का  प्रयत्न  कर  रहौ  बल्कि  यदि  इसका  राज  विदेक्ष  में  नहीं
 खुलता  तो  वह  पूरे  मामले  पर  चुप्पी  साध  लेती  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  मैं  इसका  जिक्र  करना  भूल  गया  मैंने  देखा कि
 क्री  बालजा  ओर  ओऔ  सोनासकार  के  साथ-सांथ  बेंक  ऑफ  बड़ौदा  के  कार्यकारी  निदेशक  श्री  एस  ०
 एस०  मास्टर  की  भी  नौकरी  समाप्त  कर  दी  जहां  तक  मेरा  अनुमान  कि  बैंक  ऑफ
 कम-से-कम  विदेश  स्थित  इसकी  शाखांओं  का  सेठियां  के  मामले  से  कुछ  सम्बन्ध  नहीं  उसे  किसी
 अन्य  घोटाले  में  शामिल  किया  गया  हो  गा  ।  सबको  ए%क-सा  समझने  की  बजाय  क्‍या  कृपया  मंत्री  महोदय
 हमें  बतायेंगे  कि  चूंकि  उन्हें  श्री  मास्टर  से  भी  छुटकारा  मिल  च॒का  अन्य  किस  घोटाले  से  उसका
 सम्बन्ध  था  जिसका  पता  उन्हें  बाद  में  चला--क्योंकि  उन्हें  सेठिया  के  मामले  से  कुछ  लेना-देना  नहीं
 था  तो  उसे  क्‍यों  हुटाया  गया  ?  आपके  पास  कुछ  अन्य  कदाचारों  के  भी  प्रभाण  कृपया  शदन  को
 बिश्वास  में  लीजिए'*ਂ
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 क्जजिपपिै॑ै॑णण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अब  आप  जिसका  जिक्र  कर  रहे  क्या  यह  ध्यानाकषण

 प्रस्ताव  से  सम्बन्धित  आपने  बेंक  ऑफ  बड़ौदा  के  कांयंकारी  निदेशक  का  उल्लेख  किया  आप

 भनन्‍्य  मामलों  का  भी  जिक्र  कर  रहे  कृपया  आप  ध्यानाकृषण  भ्रस्ताव  से  सम्बद्ध  मामलों  का

 ही  जिक्र  कीजिए  ।  ह

 को  इमाजोत  गप्त  :  इन  अध्यक्षों  को  हटा  दिया  गया  और  उनके  साथ  ही  एक  और  बैंक  के

 एक  कार्यकारी  निदेशक  को  भी  हटा  दिया  गया  है  है

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  इसका  ध्यानाकर्षण  से  सम्बन्ध  '

 भी  इसाजीत  गुप्स  :  क्‍या  आंप  के  इच्छुक  नहीं  हैं  ?  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अलग  मामला  आप  नोटिस  दे  सकते  हैं  और  फिर  हमे

 चर्चा  करेंगे  ?  ह

 भी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  जिज्ञासा  होने  पर  ही  प्रश्न  उठते  हम  यहां  प्रश्न  बयों

 पूछते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  मामले  से  सम्बन्धित  प्रश्न  ही  पूछिए  ।
 . ,

 शी  इनाजोत  ग॒प्त  :  यह  अन्त:सम्बद्ध  मामला  द

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  मामला  उससे  सम्बक्कछित  है  तो  आप  इस  बारे  में  कुछ  कह  सकते

 भन्‍्यथा  नहीं  ।

 थी  इम्त्रजीत  गप्त  :  किसी  भी  हालत  आपको  उनको  संरक्षतै  देने  जरूरत  नहीं''*

 उषाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  उन्हें  ही  संरक्षण  नहीं  दे  रहा  मैं  सबको  संरक्षण  दे

 र्छ
 शो  इनाजीत  गुप्त  :  अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  हमारी  राष्ट्रीयकृत  बेकिंग  प्रणाली  के  का्यंकरण

 ऋणं-नोति  और  प्रतिष्ठा  के  बारे  में  जनता  में  जो  गहरा  क्षोभ  व्याप्त  हो  गया  उसे  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  को  मात्र  बक्तव्य  ही  नहीं  देना  अपितु  कुछ  कार्यवाही  भी  करंनी  उनका
 विश्वास  उठ  गया  है  ।  उन्हें  समय  की  मांग  और  महत्ता  को  ध्यान  में  रखकर  कुछ  कार्यवाही  करनी

 मैं  तो  कहूंगा  कि  जब  तक  इसके  विपरीत  सबूत  नहीं  मिल.जाता  कि  ऐसे  अध्यक्षों  ने  ऐसे  बड़े
 लोगों  का  प्रत्यक्ष  अयवा  अप्रत्यक्ष  रूप  में  संरक्षण  किये  बिना  इस  प्रकार  का  व्यवहार  नहीं  किया
 ओर  अ्रन्य  प्रश्नों  क ेसाथ  इसमें  एक  प्रश्न  यह  भी  उठता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मन्त्रालय  तथा
 भारतीय  रिजवं  बेक  के  अधिकारियों  का  क्या  दोष  है  और  कया  इस  व्यक्ति  किसी  प्रकार  के  लाभ  के

 बदले  में  इस  जैसे  बंक  से  इतनी  विपुल  धनराशि  देने  के  लिए  प्रीत्साहित  किया  गया  था  या  नहीं  और  इसे
 सम्बन्ध  में  सन्देह  यह  पैदा  होता  है  कि  यह  लाभ  1985  में  होने  वाले  चुनाव  लड़ने  के  लिए  सत्तारूढ़
 दल  को  गुप्त  रूप  से  दान  के  रूप  में  दिया  गया  होगा  ।

 भी  जनादंन  पुजारो  :  माननीय  सदस्य  ने  अपने  भाषण  में  देश  की  छवि  तथा  बैंकों  की  साख  के
 सम्बन्ध  में  जो  कुछ  वह  ठीक  है  |  मैं  उनमे  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  हमारे  यहां  पूरे  में  बैंकों  की

 से  भी  अधिक  शाख्ाएं  हैँ  ।  साथ  ही  बंक  प्रणाली  में  70,000  करोड़  से  भी  अधिक  घनराशि
 जमा  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  लोगों  का  विश्वास  नहीं  खोना

 चाहिए  ।
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 इस  पृष्ठभूमि  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  विलाना  चाहता  हूं  कि  जब  इ्श्यन  बैंक  में  यह
 शिकायत  दर्ज  कराई  तो  क्या  हुआ  ।  1983  में  रिजवं  ने  इस  मामले  पर  एक  रिपोर्ट  देने  के  लिए
 एक  जांच  अधिकारी  नियुक्त  किया  ।  उसने  अनियमितताओं  का  उल्लेख  करते  हुए  1983  भौर

 1983  के  बीच  3  प्रतिवेदन  जैसा  कि  पहले  उन्हें  खास

 चिता  इस  बात  की  है  कि  बंकरों  की  धारणा  यह  होती  है  क  पहले  वह  अपना  पैसा  बचाना  च'हते  हैं
 और  बाद  में  वे  कहते  हैं  कि  हम  इस  अपराधी  को  नहीं  छोड़ेंगे  । पहले  हम  निधियों  को  लेते  हैं  ।  उन

 लोगों  ने  हस  संस्था  को  जीवन  सुदृढ़  बताना  शुरू  कर  दिया  ।  उन्होंने  कहा  कि  यह  ऐसी  संस्था

 जिसमें  हमें  भारी  नुकसान  हो  रहा  है  और  हमें  इसे  समाप्त  नहीं  होने  देना  पहले  हमें  उन्हें

 सक्षम  बनाता  होगा  ।  एकक  को  पुनः  सक्षम  बनाने  के  हमें  विभिन्‍न  पक्षों  की  जांच  करनी  चाहिए
 और  फिर  राशि  वापस  लेनी  उम्होंने  पहले  थे  कार्य  आरंभ  किए  ।  फिर  वंया+  हुआ  ?

 बचाव  के  लिएं  हमारे  भारतीय  बैंकों  ने  ही  नहीं  बल्कि  संबंधित  चार  विदेशी  बैंकों  ने  एक  प्रस्ताव  रखा  ।

 इन  सभी  बातों  पर  विचार  किया  गया  ।  इसी  नवम्बर  में  लन्दन  के  न्यायालय  में  दिवालिया

 घोषित  किए  जाने  संबंधित  मुकदमे  की  कार्यवाही  आरंभ  हुई  और  इसी  बीच  लोग  बचाव  के  लिए

 पर्याप्त  सुरक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  इसलिए  उन्होंने  कहां  कि  एकमुश्त  सौदा  नहीं  होगा  ।

 नवम्बर  में  क्या  हुआ  ?  सैन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  तत्काल  ही  स्काटलैंड  यार्ड  के  पास  शिकायत  देजे

 करवाई  ।  वहां  के  कानून  के  अनुसार  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करने  की  प्रक्रिया  बिल्कुल  भिन्‍न  है  और

 मार्च  में  यह  वक्तव्य  दर्ज  किया  इसी  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  भी  कहा  श्री  राजेन्द्र

 सेठिया  वहां  से  हटकर  भारत  आ  केन्द्रीय  जांच  इन्टरपोल  ने  हमारे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 संदेश  भेजा  कि  श्री  सेठिया  को  गिरफ्तार  कर  वापस  हंग्लेंड  भेज  दिया  श्री  सेठिया  को  दिल्ली

 में  देखा  गया  ओर  हमांरे  पुलिस  विभाग  जे  तैत्काल  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  उसे

 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और  यहां  उसे  न्यायालय  में  पेश  किया  लेकिन  नथम्बर  में  दर्ज  हमारी
 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  पर  यार्ड  ने  दिसम्बर  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  अपनी  पुलिस  और  -

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  प्रशंसा  में  हमें  कहना  होगा  कि  उन्होंने  शीघ्र  कार्यवाही  करके  उसे  गिरफ्तार

 कर  लिया  और  यही  जैसे  कि  कुछ  माननीय  संदस्यों  ने  भी  कहा  है  उन्होंने  उससे  जाली  पासपोर्ट

 अन्य  वस्तुएं  बरामद  की  विभिन्‍न  धाराओं  के  अधीन  उन्होंने  श्री  सेठिया  के  विरुद्ध  मामले  भी

 दर्ज  किये  ।  अब  इन  मामलों  में  उन्होंने  करीब-करीब  जांच  पूरी  कर  ली  है  ओर  मंजूरी  का  इन्तजार  कर

 रहे  हैं  ओर  फिर  मुकदमा  शुरू  जायेगा  ।

 अब  एक  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  में  स्‍्काटलेंड  याड्  में  ही  मुकदमा  क्‍यों  दर्ज  करवाया

 गयां  ?  अपराध  लन्दन  में  किया  गया  था  |  सभी  अधिकारी  वहां  दस्तावेज  भी  वहीं  थे  ।  भारतीय

 बैंकों  ने सोचा  कि  जांच  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  और  शीघ्र  न्याय  पाने  के  लिए  यही  सही  कदम

 है  और  सभी  व्यक्तितयों  को  पकड़ा  जा  सकेगा  ।  इसी  विचार  से  शिकायत  वहां  दर्ज  , कराई  कोई  भी

 नहीं  कहँ  सकता  कि  इसका  श्रेय  हमें  नहीं  जाता  है  ।  हम  अपना  अनादर
 हो

 क्यों  करेंगे  ?  हम  शीघ्र

 कार्यवाही  कर  रहे  हैं--जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि
 भारत  भारतीय  जनत  और

 भारत  की  प्रतिष्ठा  दांव  पर  है  और  हमने  शी  प्र  कार्यवाही  करके  उस  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  लिया

 समय  बिल्कुल  नहीं  क्‍योंकि  वह  देश  छोड़ने  ही
 वाला  अगर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  हमारे  '

 लोग  समय  पर  कायवाही  न  करते  या  समय  बर्बाद  करते  तो  निश्चित  रुप  से  यह  देश  छोड़

 चुका  होता  क्योंकि  उसने  पहले  ही  कई  देशों  के  लिए  टिकट  खरीद  थे  |  क्या  यह  ऐसा  मामला  नहीं

 जिससे  हम  अपनी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  एजेन्सी  पर  गयव॑  कर  सकें  ?  उन्होंने  शीघ्र  कौयंवाही  करके  उसे
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 गिरफ्तार  कर  हम  रे  न्याधालयों  ने  केस-डॉयरी  देखकर  उसकी  जमानत  की  अर्जी  रह  कर  दी  ।

 अब  वह  न्यायिक  हिरासत  में  उन्होंने  उसके  प्रत्यमंण  के  लिएं  कहा  है  और  हम  अपने  मामले  कै

 निफ्टारे  का  इन्तजार  कर  रहे  कोई  भी  नहीं  कह  सकता  कि  हपने  मामलों  को  दबाया  है  या  किसी
 को  बचाया  है  या  कार्यवाही  नहीं  की  है

 ड़

 मने  कार्यंतराही  की  लेकिन  मैं  केवल  यही  निवेदन  कर  रहा

 हूँ--किसी  उद्देश्य  से नहीं-कि  हमें  कुछ  धैर्य  रखना  आप  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  उससे  जाँच
 में  सहायता  मिलेगी  ।  आपकी  बातों  को  ध्यान  से  नोट  क्रने  के  लिए  गृह  विभाग  के  अधिकारी  यहां
 बैठे  हुए

 श्री  जैसा  कि  मैंने  पहले  स्वच्छ  प्रशासन  मांत्र  बातों  सै  ही  नहीं  आ  जाता  ।  हम  हंसे
 कार्यवाही  से  अगर  हम  किसी  को  बचायेंगे  तो  निश्चित  रूप  से  आपको  ऐसा  कहने  का

 अवसर  मिलेगा  ।  आप  इसे  उछाल  खैकते  लेकिन  हपें  हसे  राजनेतिक  मुद्दा  नहीं  बनाना  चाहिए
 जसा  कि  आप  जानते  कि  इस  मामले  में  हमारी  बैंकिंग  व्यवस्था  का  प्रश्न  जुड़ा  हुआा  है  और

 इसलिए  हमें  सावधान  रहना  चाहिए  ।  हमें  व्यवर्सौय  भी  करना  है  /  आपने  मुझे  ध्यान  रखने  के  लिए
 कई  एक  मुददे  बताये  हैं  ओर  निश्चय  ही  मैं  उनका  ध्यान  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमारे  माननीय
 सदस्य  गर-जिम्मेदार  इसीलिए  मैंने  शुरू  में  कहा  था  कि  उन्हें  इसका  पूरा  आभास  है  और  इसमें

 राष्ट्रीय  हित  शामिल  हमें  प्रकार  अपनी  छवि  नहीं  बनानी  चाहिए  |  हमारी  बैंकिंग  प्रणाली
 अच्छी  है  और  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  हमारी  बेकिंग  प्रणाली  इससे  गड़बड़ाये  नहीं  ।

 मैं  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 विविज्ञा  संसदीय  निर्वाचम  क्षेत्र  के  गांवों  में  पेयजल  को  व्यवस्था  क्रने

 कथा  रायसेन  ओर  सेहोर  जिलों  को  सूक्षाप्रस्त  जिले  घोषित
 करने  को  आजवयकता

 ]  *

 थी  प्रताप  भानु  धार्मा  :  उपाध्यक्ष  विविशा  संसदीय  के  अन्तगंत

 उदयपुरा  एबं  बुधनी  विकास  खण्डों  के  सेकड़ों  ब्रामों में
 वेधघजल  की  गम्भीर  समस्या  उत्पन्म  हो  मई

 म०  १०

 शरद  डिघे  पीठास्तोन

 कुओं  में  जल-स्तर  काफी  कट  चुका  वर्ष  वर्धा  की  कमी  के  कारण  आदढ़ि  में  पी  देजी
 से  पानी  की  कमी  आती  जा  रही  केन्द्र  एवं  म्रष्य  प्रदेश  तरकार  से  अमुरोश्न  है  कि

 रायसेन  एवं  सीहोर  जिलों  के  सभी  समस्यामूलक  गांवों  में  पेयजल  के  नये  रखेतों  के  उत्छनन
 :  स्‍तर  पर  का्यंबाही  की  जावे  तथा  पहाड़ी  स्थानों  पर  महर+ई  तक  बोरिग  करने  बाली  मश्मैनों  छरीझ

 हेण्ड  पम्प  लगाये  जाने  चाहिए  |  उफ्रोक्त  तीनों  जिलों  को  सूछ्षाधस्त  घोवित:किय-  जाना  चरम्हिए  ।
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 गुलाक्गं
 कस्थाताल  आदि  कस्बों  में  स्वीकृत  जलप्रदाय  योजनाओं  को  ठीक  ढंग  से  सुधार  एवं  संचालन  कर
 बासियों को  पेयजल  सुविधा  अविलम्ब  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 रामगुंडम  में  और  उसके  आसवास के  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकरणों

 तथा  कोयला  खानों  द्वारा  नियोजित  कममंकारों  के  लिए
 मकान  बनाने  को  आवश्यकता  पु

 ]
 |

 श्री  जो  ०  भूषति  :  रामगुंड्म  सरकारी  उपक्रम  के  आस-पास  रामगुंडम  में  सुषर
 |

 भर्मख पावर स्टेशन भारतीय खाद्य सीमेंट फैक्टरी और कोयला खानें जो गोदावारीखनी बर स्थित रामगंडम से ज्यादा दूर नहीं रामाकृष्णपुरम और बेल्लमपलली जो कि सिमरेनी कोयला खानों के भाग इसी के नजदीक स्थित हन उपक्रमों में क्रीब 50,000 लोग कार्य करते यह सारा इलाका ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र इन 50,000 से अधिक मजदूरों के पास रहने के लिए कोई उपपुकत जगह नहीं यह एक ग्रम्भीर समस्या जिसका कि वे सामना कर रहे अभी तक किसी भी उपक्रम ने अप्रने कमंचारियों को क्वार्टर देने के लिए कदम नहीं उठाये हैं । मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण करें ताकि इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के मजदूरों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके । लोहा तथा इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ समकरण योजना को समाप्त करने के समाचार तथा उन आदेशों को वाविरा लेने प्रथवा केरल राज्य को मुआवजा देने को आवश्यकता भरी वो० एस० विजयराघवन : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि क्रेन्द्रीय सरकार ने लोहा तथा इस्पात के सबंध में भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने का निर्णय खिया है | इस निर्णय से केरल जैसे राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । यह अनुमान किया जाता है कि भाड़ा समकरण योजना को वापिस लिए ज़ाने से केरल में लाये जाने वाले इस्पात का मूल्य वर्तमान मूल्य से 700 से लेकर 800 रुपये तक अधिक बढ़ जाएगा | इससे केरल के उद्योगों पर बहुत ह्दी ुरा प्रभाव पड़ेगा । केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्णय पर अपनी थिता व्यक्त की मेरा सरकार से यहू अनुरोध है कि सरकार था तो इस योजना को समाप्त करने का निर्णय छोड़ दे अथवा राज्य को होने जाली हानि की क्षतिपूशि किसी अन्य प्रकार से अफीम उत्पादकों की सहायता करने के लिए अफीम के मूल्य पर पुनविचार करने की आवदपकता )' किन्द प्रो० निर्मला कुमारी दाक्तावत : मैं नियम 377 के तहत देश के अफीम + मलयालम में दिए गए वक्‍्तब्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।



 वियने  377  फ्रे  प्र  हित  बम  1  1983
 ----+-  2  शी  ——  पि  जन  जनन्‍नजभू

 उत्पादक  किसानों  की  समस्या  की  तरफ  वित्त  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगी  ।  अफीम

 जिसका हम  निर्यात  करते  हैं  तथा  जीवन  रक्षक  औषधियों  के  काम  आती  इसके  उत्पादकों  की  स्थिति

 बहुत  खराब  है  ।  इन  किसानों  की  संख्या  राजस्थान  के  कोटा  तथा  चित्तौड़गढ़  जिला  तथा  मध्य  प्रदेश के

 रत  था  मंदसौर  जिले  में  ही  सबसे  अधिक  इन  किसानों  को  इस  अफीम  की  नाजुक  फसल

 उगाने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  मौसम  का  थोड़ा-सा  बदलाव  इस  फसल  को  नष्ट  कर  देता
 एक  बूंद  इकट्टी  करने  में  सारा  परिवार  लगा  रहता  पर  किसानों  को  उनकी  फसल  का  उचित  मूल्य
 नहीं  भिल  पाता  ।  रारकारी  खरीद  मूल्य  बहुत  ही  कम  है  ।  उत्पादक  मूल्य  तथा  श्रम  का  उचित

 श्रमिक  भी  किसानों  को  नहीं  मिल  पाता  ।  अभी  सरकार  ने  सभी  फसलों  का  सरकारी  खरीद  मूल

 बढ़ाया  जबकि  अफीम  का  सरकारी  खरीद  मूल्य  औसत  200  रुपये  प्रति  किलोग्राम  तंक  आता

 वित्त  मन्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  सरकारी  खरीद  मूल्य  पर  पुनः  विचार  अफीम  का  निर्यात

 बढ़ाकर  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती  है  तथा  कई  जीवन  रक्षक  औषधियों  के  बनाने  के  नए
 उद्योग  लगाकर  इसकी  उपयोगिता  बढ़ाई  जा  सकती  एक-एक  बूंद  इकट्टी  करके  किसान  बड़े  परिश्रम

 :  से  इस  फपत  को  दट्ठी  करता  यदि  किप्तात  को  उचित  मूल्य  न  मिला  तो  निकट  भविष्य  में  इस
 फसल  कौ  बोना  किसान  बन्द  कर  सकता

 बद्रीनाथ  और  केदारनाथ  के  लिए  हैलीकाप्टर  सेवा

 श्री  जप्प्रकाश  अग्रवाल  :  भारत  भूमि  अन्य  देशों  से  कई  कायनों  में  सदियों
 से  महान  मानी  जाती  है  ।  यहां  पर  हिन्दू  व  अन्य  धर्मों  के अनुयाइयों  के  कई  एक  स्थल  ऐसे  जिन  पर
 कदम  रखने  के  लिए  हर  एक  हिन्दू  लालायित  रहता  मोक्ष  प्राप्त  करने  के  चार  भागों  में  भक्ति  का
 मार्ग  सर्वप्रिय  एवं  सरल  ऐसा  हिन्दुओंਂ  के  आदि  से  लेकर  अन्त  तक  के  ग्रंथ  मानते  अनन्तकाल
 से  केदारनाथ  एबं  अमरनाथ  घामों  की  यात्रा  इस  भक्ति  मार्ग  का  एकं  सक्षम  रूप  माना  गया

 परन्तु  इसमें  कई  एक  बाघाएएं  हैं  ।

 विशेष  समस्या-इन  स्थानों  पर  पहुंचना  आज  के  जैट  युग  में  अभी  श्वी  ये  स्थान  साधारण
 व्यक्तित  के  लिए  अक्षम  बने  हुए  हैं  !  ऊंचे-ऊंचे  पहाड़ी  मार्ग  होने  के कारण  रेल  एवं  सड़क  यातायात  का
 विकास  संभव  नहीं  जान  पड़ता  यद्यपि  बद्रीनाथ  एवं  केदारनाथ  के  लिए  काफी  दूरी  तक  सड़क
 यात्रा  संभव  तथापि  सड़क  मार्ग  में  अनेके  बांधाएं  आती  इससे  श्रद्धालु  लोग  या  तो  वहां  जाने
 मात्र  के  मंपूबे  बनाते  हैं  या  फिर  बीव  तक  ही  जा  पाड़े  अमरनाथे  की  यात्रा  तो  और  भी

 दुरगम  है  ।

 मेरी  भारत  रारकार  से  प्रार्थना  है  कि  हिन्दुओं  की  धारमिक  आस्थाओं  को  मददेनजर  रश्वते  हुए
 तुरन्त  ऐसी  कार्यवाही  जिससे  कि  ये  यात्राएं  सुलभ  जिसके  लिए  आज  हर  एक  हिन्दू  हृदय  से
 लालायित  इस  संत्रंध  में  तुरन्त  कार्यवाही  एक  हेलीकाप्टर  . सविस  से  इन  तीनों  तीर्थस्थानों  को
 जोड़  कर  को  जा  सकतो  >

 -  अतः  मेरा  उड्डयन  मन्‍्त्री  जी  से  यह  अनुरोध  है  कि  इस  बारे  में  शीघ्रातिशीध्र  बिचार

 ह  (8)  सिदनापुर  में  बेंकों  को ओोर  अधिफ  शालायें  खोलन
 .

 ॒  ह
 भीमती  गोता  मुख्तजों  :  समेकितं  प्रामोण  विकास  स्व-रोजगार
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 11  1907  नियम  377  के  अधीन  मामले
 ———  कल

 आदि  जैसे  विभिन्‍न  कार्यक्रम  बैंकों  के  माध्यम  से  चलाए  जाने  के  कारण  ग्रामीण  जीवन  में  बैंकों  की
 भूमिका  बढ़  गई  कृषि  क्षेत्र  में  बचत  राशि  को  जुटाने  में  बेंकों  की  गांवों  में  स्थित  शाखायें  भी
 सहायता  कर  सकती  हैं  |  यह  बहुत  हो  आवश्यक  है  कि  राष्ट्रोयकृत  बैंकों  की  नई  शाखायें
 ग्रामीण  बंकों  में  खोली

 इस  विचार  यहु  खेद  को  बात  है  कि  यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  146  नई
 शाखाओं  के  लिए  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  ने  1983  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  लाहसेंस
 प्राप्त  किए  थे  किन्तु  15  1985  केवल  65  शाखायें  खोली  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया

 जिले  की  लीड  बैंक  ऐसा  पता  घलां  है  कि  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डियां  ने  25  लाइसेंस  वापिस
 कर  दिए  हैं  ।  संयोगवश  मिदनापुर  पश्चिम  बंगाल  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  जिला  है  ।

 मैं  बित्त  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  स्थिति  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  इसमें  हस्तक्षेप  करने
 का  अनुरोध  करता  हूं  ज्िसस  कि  सभो  लाइसेंसों  का  शीक्र  उपयोग  किया  जा  सक्के  और  नई  शाखायें
 खोली  जा

 उत्तर  प्रदेश  को  कताई  मिलों  में  रेशा-सत  तेयार  करने |
 के  लिए  अनुमति  वेने  को  आवध्यकता

 भरी  राम  प्यारे  समत  :  सभापति  नियम  377  के  अन्तर्गत  मैं  निम्नलिखित
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  प्रश्न  को  उठाते  हुए  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  में
 कार्यरत  प्रतिष्ठान  राज्य  कताई  मिलों  में  स्टेपल  यान॑  के  उत्पादन  की  समुचित  व्यत्रस्था  की

 े

 मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र  अकबरपुर  में  1974  में  तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  माननीय  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  ने  राज्य  कताई  मिल  का  शिलान्यास  करते  हुए  कहा  था  कि  इस  क्षेत्र  के  बुनकरों  की  भयंकर
 स्टेपल  सम्बन्धी  मांगों  को  देखते  हुए  ही  इस  मिल  की  स्थापना  की  जा  रही  है  और  इससे  उत्पादित
 स्टेपल  धागे  से  यहां  के  बुनकरों  की  समस्या  का  समाधान  परन्तु  दुख  है  कि  कुछ  समय  तक
 स्टेपल  धागे  का  उत्पादन  होने  के  बाद  स्टेपल  धागे  का  निर्माण  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  अन्य  घागा
 बनाया  जा  रहा

 सम्बन्धित  मिलें  बुनकरों  की  समस्या  के  समाधान  हेतु  ही  खोली  गई  परन्तु
 स्टेपल  याने  न  बनने  से  बुनकरों  को  समस्या  ज्यों  की  त्यों  है  उनमें  व्यापक  असन्तोष  ऐसी
 परिस्थिति  में  उन्हें  ज्यादा  मूल्य  पर  स्टेपल  खरीदना  पड़  रहा  जिससे  उनकी  स्थिति  '  अत्यन्त  ही
 दयनीय  हो  गई  और  इससे  मेरे  क्षेत्र  क ेकरीब  पचास  हजार  जो  कि  अत्यन्त  ही  निध॑न

 भुखमरी  के  शिकार  हो  रहे  हैं  ।

 अस्तु  उपरोक्त  के  आधार  पर  समस्या  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  एवं  बुनक्रों  की  आवश्यकता

 को  ध्यान  में  रखकर  मैं  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करते  हुए  मांग  करता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 ,  कार्य रत  राज्य  कताई  मिलों  खासतौर  पर  जनपद  फैजाबाद  के  अकबरपुर  में  स्थित  राज्य  कताई  मिल

 में  अविलम्ब  स्टेपल  यान॑  बनाने  हेतु  निर्देश  देने  को  कृपा  करें  जिससे  बुनकरों  की  समस्या  का  समाधान

 हो  सके  ।
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 अनुदानों  की  सांगें  1985-86  1  1985
 जीन

 रस  सभी  भ्यक्षतियों  जो  अपेक्षित  धार्तें  पूरी  करते  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  एक  व्यापक

 विधेषक  का  शीघ्र  अधिनियमन

 भी  राम  प्यारे  पनिका  यह  अत्यधिक  चिन्ता  का  दिषय  है  कि

 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  विधेयकਂ  अभी  तक  अधिनियमित  नहीं  किया  गया  है
 यदंषिं  आयोग  की  सिफारिश  के  बाद  1967  में  इसे  दोनों  सदनों  में  पुर:स्थापित  किया  गया  संसद

 के  अन्दर  और  संप्तद  से  बाहर  माननीय  सदस्यों  ने  अनेक  बार  कुछ  ऐसी  जनजातियों  और  जातिथों  को

 इसमें  शामिल  किए  जाने  का  सुझाव  दिया  जिन्हें  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गई  गृह  मन्त्री  ने

 बार  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  इन  अनस  चित  जातियों  और  अनसचित  जन-जातियों  को  सम्मिलित
 करने  के  लिए  एक  विधेयक  पेश  करेंगे  किन्तु  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गय&है  |  ऐसा  समझा  जाताਂ

 है  कि  इस  बारे  में  कुछ  राज्यों  ने  अभौ  तक  अपनी  सिफारिशें  नहीं  भेजी  इसीलिए  इस  व्यापक

 विधेयक  को  लाने  में  देरी  हो  रही  अब  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  जो  समुदाय  सामाजिक  और
 आधिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हैं  तथा  जो  अनुसूचित  जातियों  अथवा  जन-जातियों  के  रूप  में  घोषित  किए
 जाने  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हैं  उन्हें  इस  प्रकार  की  मान्यता  तत्काल  दी  जाए
 जिससे  कि  कम  से  कम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उन्हें  उन  विकास  योजनाओं  का  लाभ  मिल  सके

 उनके  लिए  कार्यान्ब्रित  की  जाय्रेंगी  ।

 गृह  मन्‍्त्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वहू  संसद  के  इसी  सत्र  में  एक  व्यापक  बिधेयक

 ,

 भ०  प०
 |॒

 ह॒

 गृह  भन्त्रालय

 सभापति  सहोदय  :  अब  सभा  गृह  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  46  से  56  तक  की

 अनुद़ानों  की  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  लिए  8  घण्टे  का  समय  नियत  किया

 गया  है  ।
 ”

 इस  सभा  में  उपस्थित  माननीय  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  से  सम्बन्धित  कटोती
 प्रस्ताव  परिचालित  किए  गए  यदि  अपने  कटोती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  तो  जिन  कटौती

 प्रस्तावों  को  वे  पेश  करना  जाहते  व ेउनकी  क्रम  संख्या  लिख  करके  अपनी  पचियां  15  मिनट  के  भीतर
 .  सभा  पटल  पर  भेज  दें  ।  केवल  उन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  पेश  किया  गया  माना

 3.00  छ०  १०

 कहोतो  प्रस्ताओों  को  पेश  किया  गया  मावा  जाएगा  उनका  क्रमांक  दर्शाने  बाली  एक  सची

 शीघ्र  ही  नोटिस  बोर्ड  लगा  दी  जाएगी  ।  यदि  किसी  सदस्य  को  सूची  में  कोई  गलती  मालूम  पड़ती

 तो  उसे  चाहिए  वह  शीघ्र  उसकी  सूचना  पटल  अधिकारी  को  दे  दे  ।
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 लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्र-तुत  गृह  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनैवाभों
 को  1985-86  ड़ ,कननन++>न+  +ंमनन  2.3  केਂ  न  ee  ०  «न  िननन-कम>»«क»-न०म  = + ऑअ  चताफीडफ:क-  न  ननता

 मांग  संख्या  मांग  का नाम  25  1985  सदन  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  श्रस्तुत
 द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  की  अनुदान  की  मांग  की  रकमਂ

 ः
 मांग  की  रकम  ;

 1  2  3  4

 गृह  सन्त्रालय

 46.  गृह  मन्त्रालय  1,25,85,000  6,29,28,000

 47.  मन्त्रिमंडंल  1,23,54,000  6,17,71,000
 ह

 48.  97,45,71,000...  6,40,32,000  4,87,28,60,000  32,01,63,000

 49.  अन्य  प्रशासनिक

 तथा  सामान्य  .  रे
 सेवायें  46,65,97,700  6,99,91,000  2,33,29,85,000  34,99,59,000

 50.  पुनर्वास  25,30,56,000  1,29,33,000  1,26,52,84,000  6,46,66,000

 51.  गृह  मंत्रालय  े

 ह

 का  अन्य  व्यय  65,66,  39,000  36,69,76,000  3,05,09,95,000  1,50,28,78,000

 52.  67,67,51,000  45,82,19,000  3,38,37,58,000  2,29,10,99,000

 53.  चण्डीगढ़  11,19,44,000.  6,24,58,000  55,97,24,000  17,64,59,000

 54.  अंडमान और

 निकोबार  द्वीप

 समूह  10,63,06,000  6,18,60,000  53,15,34,000  30,93,02,000

 55.  दादरा  ओर

 नगर  ह॒वेलो  1,37,62,000  98,33,000  688,135,000  4,91,65,000

 56.  लक्षद्वीप  3,19,81,000  55,52,000  15,74,05,000  93777,59,000

 हि  को  डो०  एन०  रेड्डी  किसी  देश  को  सभ्यता  उस  क्षेत्र में  व्याप्तਂ  कासूतਂ  और  व्वयश्णा
 की  स्थिति  से  आंकी  जाती  है|  प्रशासन  ऐसा  होना  चाहिए  जो  शेक्ण  से  लिर्थल  की  सक्षा  कर  के
 जोर  जीवन  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  समान  अचभर  प्रेदाम  कर  सके  ?  स्वशम्पਂ  धऋहशत

 .  के  प्रथम  गृह  महान्‌  सरदार  पटेल  ने  देश  को  ईमाक्दार  और  किंग
 परिश्रम  करने  वाला  प्रशासन  दिया  तत्कालीन  सरकार  की  राष्ट्रीय
 साम्प्रदायिक  सदुभाव  सम्बन्धी  नीतियों  और  कानून  और  व्यवस्था  की  संतोषजनक  स्थिति  ने  हमारे  देश

 जा

 कक
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 शक  एणण्णणो

 पूरे  संसार  में  एक  अत्यधिक  प्रगतिशील  देश  बना  दिया  बाद  के  वर्षों  गृह  प्रशासन  के  स्तर

 में  बहत  अधिक  गिरावट  आई  है  जिससे  अत्यधिक  अराजकता  फंली  साम्प्रदायिक्त  सदृभाव  का

 बातावरण  बिगड़ा  चनावों  के  दौरान  हिंसा  का  वातावरण  बढ़ा  जनाक्रोश  और  उन्मादपूर्ण

 आन्दोलेन  बढ़े  हैं  जिसके  फलस्वरूप  पुलिस  को  गोली  चलानी  पड़ी  ओर  ह॒त्यायें  हुई  हैं  तथा  सरकारी

 ओर  निजी  सम्पत्ति  को  भारी  नुकसांन  हुआ  अतः  पुलिस  वालों  को  जन  साधारण  से  विश्वास  पैदा

 करना  इस  समय  जो  उसमें  वे  जनता  से  अलग  होते  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  जन-सुरक्षा
 के  प्रति  उदासीन  समझा  जाता  चारों  ओर  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  और  अनेक  मामलों  में  पुलिश्
 अपराधियों  से  मिली  हुई  होती  हाल  ही  में  बम्बई  पुलिस  के  दो  उच्च  जैसा  कि

 समाचार  एक  कुख्यात  गिरोह  के  नेता  बर्दराजन  से  मिले  थे  और  उनमें  जो  बातचीत  हुई  उसे

 संवाददाता  ने  टेप  कर  लिया  जिसने  अपनी  जान  के  भय  से  अपना  नाम  बताने  से  इनकार  कर  दिया

 मैं  उन  दो  अधिकारियों  का  नाम  बता  सकता  हूं  किन्तु  मैं  ऐसा  करना  नहीं  चाहता  ?  बे  दोनों  अब

 निलम्बित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 पुलिस  विभाग  की  अकुशलता  का  उदाहरण  स्वयं  राजधानी  नगर  दिन  दहाड़े  बैंकों  को

 लूटे  चोरी  महिलाओों  से  छेड़छाड़  और  निर्दोष  व्यक्तियों  पर  घोर  अत्याचार  की  घटनायें

 आए  दिन  होती  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  हुम  कानून  के  रक्षकों  पर  किस  तरह  विश्वास  कर  सकते  जबकि

 उन्होंने  देश  की  प्रधानमन्त्री  और  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  नेता  को  उनके  अपने  ही  रक्षकों  के  हाथों  अपने

 ही  निव्रास  स्थान  पर  हत्या  की  जाने  दी  ?  गृह  मन्त्रालय  और  आसूचना  स्कन्ध  को  अपनी  सम्माननीय

 प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  जीवन  की  रक्षा  करने  में  असमर्थ  ६हने  के  कारण  श्म  से  गढ़
 जाना  ह॒त्या  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  एक  विशेष  समुदाय  के  लोगों  की  संगठित  रूप  से  ह॒त्य

 की  जिसके  कारण  राजधानी  दिल्‍ली  शहर  सें  उस  समुदाय  की  बच्चों  और  निर्द्रोष
 नागरिकों  की  जो  बर  हत्या  की  गई  उससे  गृह  मन्त्रालय  और  इसके  प्रशासन  पर  एक  '  अमिट  धब्बा

 लग  गया  इसके  पश्चात्‌  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  श्री  बली  ने  यह  कहा  कि  कोई  कार्यवाही  न  करने
 के  लिए  पुलिस  पर  दबाव  डाला  गया  मुझे  विश्वास  है  कि  आपने  भी  समाचार  पत्र  में

 श्री  बली  जंसे  व्यक्ति  की  यह  टिप्पणी  पढ़ी  होगी  कि  कोई  कार्यवाही  न  करने  के  लिए  पुलिस  पर  दबाव
 डाला  गया  गृह  मन्त्रालय  कृपा  करके  इस  पर  ध्यान  दे  ।

 हाल  के  वर्षों  में  उप्रवादियों  की  गतिविधियां  बढ़ी  वे  कानून  को  अपने  हाथ  में  ले  रहे  हैं
 जिसके  परिणामस्वरूप  अनेक  निर्दोष  उन  राजनी  जिन्हें  वे  नहीं  घाहुते  तथा  प्रसिद्ध  विद्वानों
 तथा  ऐसे  ही  अनेक  ध्यक्तियों  की  हत्या  की  गई  हैं  ।  असम  और  देश  के  अन्य  भागों  में  जो  खतरा
 बना  हुआ  प्रशासन  उसे  रोकते  में  सर्वधा  असफल  रहा

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  से  ही  देश  को  जिन  चुनोतियों  का  समाधान  करना  पड़ा  उनमें

 पंजाब  की  समस्या  सबसे  बड़ी  चुनोती  यह  समस्या  केवल  पंजाब  तक  ही  सीमित  है  अपितु  इसका

 पूरे  वेश  पें  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इसका  राजनैतिक  हल  निकालने  को  आवश्यकता  किन्तु  प्रधान  मन्त्रों

 आधथिक  समाधात  का  पतौ  लगाने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  सत्तारूढ़  दल  के  कुछ  नेताओं  ने

 हिमाचल  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  विलय  का  प्रस्ताव  करके  इस  मामले  को  और  अधिक  उलझ्ना

 दिया  है  और  इसके  कारण  सारो  समस्या  और  पेचीदा  बन  गई

 मुझे  प्रसन्‍्नता  है  कि  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  में  प्रधानमंन्त्री  ने  अन्ततोगत्वा  विरोधी  दलों

 कौ  विश्वास  में  लिया  है  |  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  सभा  में  पंजाब  की  समस्या  पर  चर्चा  उनके

 164
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 प्रतिनिधियों  की  अनुपस्थिति  में  की  जा  रही  है  ।  तत्काल  चुनाव  कराये  जानें  चाहिए  और
 इस  समस्‍या  का  यथाशीघ्र  समाधान  ढुंढ़ने  हेतु  चर्चा  के लिए  जन-प्रतिनिधियों  को  आमन्त्रित  किया
 जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  एकता  के  सिद्धांत  को  खतरा  पैदा  हो  जाएगा  और  भी  सिख
 को  यह  सोचना  पड़ेगा  कि  क्या  बह  भारत  में  रह  भी  सकता  अथवा  नहीं  ।

 न  लॉअइसइक्‍इहक्‍9नचघपचपघयपपपप्प"पैथ2?ै?९8दज्पपन्‍प्प्पपपधाननपएण/ण,:-_  ही

 असम  में  से  आन्दोलन  चल  रहा  अखिल  असम  छात्र  संघ  के  प्रतिनिधियों  को
 बातचीत  करने  के  लिए  अनेक  बार  आमन्त्रित  किया  गया  किन्तु  सरकार  कोई  समाध्तान  न  पा
 आन्दोलनकर्ताओं  का  एक  प्रमुख  तक  यह  भी  रहा  है  कि  खतरा  की  मतदाता  सूचियां  दोषपूर्ण  थीं  ।
 स्थानीय  लोगों  की  इच्छा  के  विरुद्ध  जो  चुनाव  कराया  गया  वह  ज़न  प्रतिनिधियों  का  अपमान  थां
 और  इससे  मामला  और  बिगड़  गया  यह  जन  आकांक्षाओं  के  साथ  एक  धोश्ला  सरकार  को
 मतदाता  सूचियों  की  वंधता  वे  प्रश्न  को  शीघ्र  हल  करना  चाहिए  और  आसाम  में  चुनाव  कराने
 थाहिए  ।  ऐसी  स्थिति  में  कह  सकता  हूं  कि  हमारी  संसद  दो  महत्वपूर्ण  राज्यों  अर्थात  पंजाब  और
 आसाम  के  प्रतिनिधियों  के  बगेर  अधूरी  हैं  । हम  उनकी  समस्याओं  पर  उनकी  अनुपस्थिति  में  चर्चा
 कर  रहे  चूंकि  मैं  बात  पर  जोर  देना  चाहता  अतः  मैं  इस  बात  को  दोहराता  हुं  कि  यह
 संसद्र  अपूर्ण  है  क्योंकि  यह  दो  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करती  है  ।

 ह

 श्रीलंका  की  समस्या  पर  बार-बार  घर्चा  की  गई  लेकिन  समाधान  अभी  तक  नहीं  हुआਂ
 »>ईस  बीच  हमारे  देश  के  बहुत  से  लोगों  की  या  तो

 हत्या
 कर  दी  गई  है  या  उन्हें  देश  से  बाहर  निकाल

 दिया  गया  है  बेकसूर  तमिलों  पर  हमले  बराबर  बढ़ते  जा  रहे  हैं  वहां  सरकार  के  उदासीनता  पूर्ण
 रवैये  से  सारे  देश  में  गहरी  चिन्ता  हो  रही  है  ।

 केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  को  सुधारना  होगा  ।
 केन्द्र

 ने
 धीरे-धीरे  सभी  राज्यों  की  शक्तियां  हड़प

 लेते  यहां  तक  कि  गरीब  तथा  दलित  वर्गों  के  लिए  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  सम्बन्धी  छोटे  मामलों  में
 भी  उनके  पास  कोई  शज्षित  नहीं  रही  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारण  ओर  खाद्यान्न  तथा  अन्य
 आवश्यक  वस्तुओं  की  वसूली  तथा  आबंटन  के  मामलों  में  भी  राज्यों  को  स्वतन्त्रता  नहीं  दी  जाती
 राज्यों  को  उपरोक्त  मामलों  में  अधिक  शक्तियां  दी  जामी  चाहिए  ओर  केन्द्र  को  राज्यों  पर  अपने
 नियंत्रण  को  ढीला  करना  चाहिए  ।

 ५  वित्त, कृषि उत्पादों
 प्रघानमन्त्री  अथवा  उन  मन्त्रियों  क ेलिए  जो  राज्यों  का  दोरा  करते  राज्यों  के  अच्छे

 कल्याणकारी  योजनाओं  की  आलोचना  करते  हुए  राजनीतिक  भाषण  करना  अनुचित  कुछ  केन्द्रीय
 जो  राज्यों  का  दोरा  -  करते  संसद  सदस्यों  को  अपने  कायंक्रमों  की  सचना

 देने  अथवा  उनको  अपने  जन-समारोहों  में  आमंत्रित  करने  जैसा  थोड़ा  भी  शिप्टाचार  नहीं  दिखाते

 राज्यपाल  के  पद  का  संवैधानिक  सरकारें  गिराने  के  लिए  दुरुपयोग  किया  जातो  है--जैसा  कि
 अभी  हाल  ही  में  आान्प्र  प्रदेशओऔर  कश्मीर  में  हुआ  राज्यपालों  की  शक्तियों  की  व्याख्या
 की  जानी  चाहिए  और  इस  मामले  को  केवल  संसद  में  ही  निपटाया  जाना  चाहिए  ।

 आप  जानते  हैं  हाल  ही  में  आन्प्र  प्रदेश  में  क्या  ।  राज्यपाल  को  वापिस  बुलाया  गया
 और  बर्खास्त  सरकार  को  बहाल  किया  गया  ।  इस  तरह  से  यह  सहमति  अ्यकत  की  गई  कि  राज्यपाल  ने

 बड़ी  मलती  की  ।  किसी  भी  स्थिति  में  ऐसा  फिर  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमारी  राय  में  राज्यपाल  के
 की  बिलकुल  आवेश्यकता  नहीं  है  ओर  यह  एक  आडम्बर  अक्सर  केन्द्र  राज्यपाल  के  पद  का

 यातो  सरकारें  गिराने  के  लिए  करता  है  ता  उसका  किसी  अन्य  प्रकार  से  दुर्पयोग  करता

 हा

 बड़ी मलती की । किसी भी स्थिति में ऐसा फिर नहीं होना चाहिए । हमारी राय में राज्यपाल  के
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 चुनावों  में  हिसा  काफी  बढ़ती  जा  रही  है  जिससे  बहुत  मोतें  होती  हैं  ओर  मतदान  केन्द्रों  पर

 कब्जा  उम्मीदवारों  को  जबरदस्ती  उठाकर  ले  जाना  आदि  हो  रहे  पुलिस  बल

 या  तो  पर्याप्त  नहीं  है  या  अकायंकुशल  है  ।  होमगार्डों  को  चुनावों  के  दौरान  ड्यूटी  पर  तंनातः  नहीं
 करना  क्योंकि  उनमें  जनता  को  संरक्षण  प्रदात  करने  की  कोई  रुचि  नहीं  होती  कंदाचारों

 को  रोकने  के  लिए  चुदाक  सुधारों  को  यथाशीघ्र  लागू  किया  जाना  नहीं  तो  प्रजातंत्र  स्वयं

 खतरे  में  पड़  सकता  है  ।

 अब  चुनाव  समाप्त  हो  चुके  हैं  ओर  शांत  वातावरण  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि जन-जी वन  के  प्रत्येक

 क्षेत्र  में  सहयोग  तथा  सदभावना  का  वातावरण  रहना  चाहिए  न  कि  टकराव

 न्त  महोदय  मैं  उच्च  पदों  की  नियुक्तियों  के  बारे  में  कुछ  शब्द  बोलना  ोहंता  हूँ  ।  केन्द्र

 स्‍तर  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  राज्यों  के  स्तर  पर  लोक  सेवा  आयोग  सबसे  बड़े  भशतीं  बीर्ड

 हैं  ।  मुझे  अपने  राज्य  के  लोक  सेवा  आयोग  में  पहले  सदस्य  के  नाते  तथा  बॉद  में  चार  वर्ष  के  लिए
 प्रभारी  अध्यक्ष  के  तौर  पर  सेवा  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  इस  सम्मानित  निकाय  में  लोगों  की

 नियुक्ति  करते  समय  बहुत  अधिक  ध्यान  रखा  जाना  वे  विशेषकर  होने  विभिस्न
 का  क्षेत्रों  के  सत्यनिष्ठ  तथा  उच्च  चरित्र  वाले  व्यक्ति  इस  निकाय  के  लिए  चुनें  जाने  चाहिए  और

 आमीण  सेना  इत्यादि  क्षेत्र  में  प्राथमिकता  दी  जानी  सेका  निवृत्तिਂ  के  लिए
 ग्ीमा  संविधान  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  लेकिन  भरती  के  लिए  भी  आयु-सीमा  होनी

 क्योंकि  इसके  लिए  गहुत  ही  पर्रिविक्स  तथा  अनुभवी  दिमाग  की  आवश्यकता  होती  है
 जो  प्रतियाशियों  के  व्यक्तित्व  तथा  योग्यताओं  को  पहचान  सकें  ।  आजकल  कुछ  राज्यों  में  50  या  45
 वर्ष  से  भी  कम  आयु  के  लोगों  को  इस  सम्मानित  निकाय  का  सदस्य  नियुक्त  कर  दिया  जाता
 संविधान  में  वह  नियम  होता  चाहिए  क्रि  एक  निश्चित  आयु  से  कम  व्यक्ति  की  नियुक्ति  नहीं  की  जानी

 चाहिए  जैप्ता  कि  एक  व्यकित  को  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  कें  लिए  एक  नियम  इन  निकायों  में
 निष्ठ  चरित्रवान  लोगों  की  नियुक्ति  करने  के  बाद  रारकार  को  उन  लोगों  पर  पूरा  विश्वास  रखना
 चाहिए  और  उनके  द्वारा  किए  गए  किसी  भी  निर्णय  को  सरकार  को  बिमा  शर्त  मान  लेना
 अजकल  ऐसी  बहुत-सी  बातें  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  में  भी  हो  रही  हैं  कि  जब  सरकार
 की  इच्छा  के  विपरीत  कोई  बात  होती  है  तो  वे  कहती  हैं.कि  वे  लोक  सेंवां  आयोग  अथवां  संघ  लोक
 सेवा  आयोग  से  सहमत  नहीं  हैं  और  दो  वर्षों  के  पश्चात  खंसद  वा  विधानसभा  के  संभक्ष  एक  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  कर  दिया  जाता  जैसा  कि  अभी  कुछ  दिन  पहले  किया  गया  है  कि  इसमें  हम।री  कतई  २चि
 सहीं  है  ।  सरकार  ने  निर्गंय  को  क्‍यों  नहीं  स्वीकार  किया  इसकें  कारण  सरकार  बहुते  समझ  बाद  देती

 हैं  ।  अतः  यह  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  कि  संसद  या  क्घिनसभां  इस  पर  फैसला  करें  सकती  अत्तः
 स्वयं  संविघान  में  यह  शर्त  होनी  चाहिए  कि  एक  बार  उनकी  नियुक्ति  होने  के  बाद  आयोग  द्वारा  दिया

 गया  निर्णय  सरकार  पर  चंधनकारी  होना  चाहिए  ।  ऐसे  बहुत  से  मामले  हो  सकते  हैं  जिसमें  अनुशास
 नात्मक  कार्यवाहियों  के  अन्तर्गत  आयोग  ने  निर्णय  करने  के  बाद  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  गलत
 टिप्पणी  की  और  सरकार  ने  उन  टिप्पिणियों  को  चतुराई  से  अनदेखा  करके  उन  लोगों  की  पदोन्नति
 कर  तरह  के  बहुत  से  मामले  हो  सकते  हैं  और  इससे  राज्यों  में  या  देशਂ  में  अच्छा  प्रशासन  ,
 नहीं  लाया जा  सकता  ।

 ढ  ह

 तदर्थ  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  बर्षों  तक  निरन्तर  चलती  रहती
 हैं  और  उसके  बाद  अ।योग  से  अनुरोध  किम  जाता  है  कि  इसका  अनुझोदत  किक  सिद्धांततः
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 यह  गलत  है  ओर  तदर्थ  नियुक्तियों  को  एक  निश्चित  समय  आगे  नहीं  चलने  दिया  जाना

 पुलिस  और  सेना  में  भर्ती  बड़ी  सावधानी  से  की  जानी  एक  आयोग  नियुकत  किया

 जाए  और  पुलिस  सुधारों  को  लागु  किया  जाना  चाहिए  ।  उनकी  सेवा-शर्ते  प्रोत्साहनजनक  नहीं
 भी  अच्छा  नहीं  उनके  वेतन  अपर्याप्त  हैं  और  सेवा-शर्ते  असन्तोषजनक  उनसे  बु  शल  सेवा

 की  आशा  करते  समय  उनकी  सेवा-शर्तों  में  सुधार  करने  के  लिए  इन  सब  बातों  पर  ध्यास  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 जासूसी  गतिविधि  काफी  बढ़  गई  है  और  इन  घृणित  गतिविधियों  में  उच्च  अधिकारी  लिए
 अभी  हाल  ही  में  प्रधानमम्त्री  न ेसदन  को  सूचना  दी  थी  कि  उच्च  पर्दो  पर  आसीन  कुछ  अधिकारियों
 पर  संदेह  है  और  उन्हें  निलम्बित  कर  दिया  गया  यहां  तंक  कि  राजनयिक  भी  दिल्ली  में

 सुरक्षित  नहीं  है  ।  अ्रभी  हाल  ही  में  एक  मित्र  देश  के  दृतावास  के  कमंचारी  की  हत्या  कर  दी  गई  और
 अपराधियों  को  अभी  तक  नहीं  पकड़ा  गया  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  भूतपूर्व  संनिक  अधिकारियों
 को  विदेशों  में  रोजगार  प्राप्त  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  एक  बड़ा  खतरा  बनता
 जा  रहा  है  ।  कई  जासूसी  गतिविधियां  इस  कारण  से  हुई  हैं  क्योंकि  सेना  के  महत्वपूर्ण  पदों  पर  आसीन
 बडे  अधिकारियों  ने  विदेशों  में  नौकरियां  प्राप्त  कर  ली  हैं  ।  वास्तव  उनसे  वचन  लिया  जाना

 चाहिए  कि  किसी  देश  में  उन्हें  कोई  पद  नहीं  दिया

 हमें  देश  को  वहां  तक  आषागे  ले
 जाने  के  लिए  कड़ी  मेहनत  करनी  जिसकी  राष्ट्रपिता

 महात्मा  गांधी  और  आधुनिक  भारतै  के  निर्माता  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  कल्पना  की  थी  और  मैं  जाहता
 हूं

 कि  हमारा  देश  विश्व  के  देशों  में  एक  सबसे  समाजवादी  तथा  लोकतंत्रीय  राष्ट्र

 कटोती  प्रस्तावों  का  पाठ

 शो  के०  रामचम्द्र  रेड्डी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पक्ष  गृह  मन्त्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए

 पंजाब  समस्या  का  अविलम्ब  हल  करने  की  आवश्यकता  ।  (2)  ‘

 गह  सन्त्रालय  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  दपए  कस  किए

 पंजाब  में  लोकडय  सरकार  को  शीघ्र  बहाल  करने  की  आवश्यकता  ।  (3)

 गृह  मन्त्रालय  शीर्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 आरक्षण  विरोधी  आन्दोलनों  की  कल्पनाशील  ढंग  से  निपटाने  कौ  (4)

 पुलिस  शीर्षक  के  अम्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 गिरफ्तार  लोगों  के  साथ  अमानवीय  ओर  गेर-कामूनी  व्यवहार  को  समाप्त  करने  के  लिए
 सामान्य  संहिता  बनाने  की  आवश्यकता  ।  (5)

 पुलिस  शीर्ष क  के  अन्तगंत  भांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 ज़नता  में  पुलिस  के  प्रति  विश्वास  की  भावना  उत्पन्न  करने  की  आवश्यकता  ।  (6)
 .
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 पुलिस  झीष॑क  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 कानून  और  व्यवत्था  सम्बन्धी  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  पुलिस  बल  में

 कुशल  बनाने  हेतु  राज्यों  को  प्रेरित  करने  की  आवश्यकता  ।  (7)  ह
 पुलिस  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  पुलिस  और  अपराध  जांच-तंत्र  का  आधुनिकीकरण  करने  को
 आवश्यकता  ।  (10)

 भ्री  फ्रक  एस्पनो  निर्देशित  भांग्ल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 गृह  सन्त्रालय  छी्षक  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।””

 आरक्षण  नीति  को  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  फिर  से  जांच  करने  की  आवश्यकता  ।.  (39):
 *

 सभापति  महोदय  :  सभी  कटोती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  अब  श्री  ब्रह्मदत्त  ।

 भ्री  ब्रह्मवतत  :  सभापति  समय  देने  के  लिए  गृह  मंत्रालय
 के  जो  काम  हैं  उनमें  अनुसूचित  जाति  और  अनुपूचित  जतजातियों  के  कल्याण  और  उनके  हितों  की
 रक्षा  बहुत  मुंख्य  है और  यह  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  इस  दिशा  में  1980  से  लेकर  अब  तक

 जहां  तक  वित्तीय  व्यवस्था  का  सवाल  बहुत  संतोषजनक  ओर  सराहनीय  काये  हुआ  यह  इससे
 स्पष्ट  है  1979-80  में  5967  करोड़  रुपए  के  पूरे  स्टेट  प्लान  थे  और  उनमें  से  कुल  250  करोड़

 रुपए  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  जो  हरिजनों  के  लिए  द्वोते  उनके  लिए  यह  केवल  4  पररसेंट

 पड़ता  था  जो  1984-85  में  18342  करोड़  रुपये  में  1001  करोड़  रुपया  हो  गया  लेकिन  सब

 से  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  यह  है  और  पिछली  सरकार  जो  इसके  लिए  कार्य  करती  रही  वह  बधाई
 की  पात्र  है  कि  स्पेशल  सेंट्रल  असिस्टेंस  जो  1979-80  में  5  करोड़  रुपए  थी  वह  1984-85  4-85  में
 140  करोड़  रुपये  हो  गई  ।

 प्रदेशों  मे ंअनुसूचित  जातियों  के  लिए  निगम  बनाए  उनको  भी  यहां  सेसहायता  दी
 जाती  इस  सहायता  में  तो  इतनी  बढ़ोत्तरी  हुई  है  कि  1980  से  85  के  बीच  की  सरकार  को  हम
 उसके  लिए  बहुत  बधाई  देना  चाहते  1978-79  में  यह्‌  सहायता  जो  5  लाख  रुपए  थी

 वह  5  लाख  से  15  करोड़  रुपए  हो  गई  ।  यह  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  लेकिन  तीन  बालों  की
 ओर  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अनुचित  जातियों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  जो  कार्यक्रम  चलाए
 जाते  हैं  उनमें  50  प्रतिशत  अनुदान  का  अंश  होता  चाहे  वह  बेंकों  के  जरिए  ऋण  देते  हैं  या  और

 जरिए  से  उनको  अपने  पेरों  पर  खड़ा  करने  की  कोशिश  करते  उसमें  बहुत  ज्यादा  घपला  होता

 मुझे  उत्तर  प्रदेश  में  एक  जगह  देखने  का  मोका  लखनऊ  के  पास  के  एक  गांव  में  दस
 आदमियों  को  बारह-बारह  हजार  रुपया  मंजूर  किया  गया  जिसमें  6  हजार  रुपया  ऋण  देना  था  बेंक  को

 ओर  6  हजार  रुपया  अनुदान  देना  था  ।  प्रदेश  सरकार  से  अनुदान  लेने  के  लिए  बेंक  का  रुपया  तो

 स्वीकृत  हुआ  लेकिन  वह  दिया  नहीं  गया  ओर  सब्सिडी  जो  अनुदात्न  का  अंश  वह  ले  लिया  गयां  ।

 लेकिन  उस  आंदमी  को  कुछ  मिला  नहीं  ।  कुछ  करमंचारियों  को  जेब  में  चला  कुछ  बेंक

 चारियों  की  जेब  में  उस  व्यक्ति  तक  कुछ  पहुंचा  नहीं  ।  उसकी  जांच  हुई  और  बाद  में

 कारयबाही  लेकिन  इस  ओर  बहुत  ध्यान  देने  की  जरूरत  मैं  तो  निवेदन  करूंगा  कि  इस

 अनुदान  का  स्वरूप  बदला  जाय  ।  नकद  अनुदान  देने  के  बजाय  आप  ब्याज  की  दर  कम  करें  ओर
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  इन  जातियों  के  लिए  जो  मकान  बनाने  की  योजना  उसमें  जहाँ  तक्ष
 .  जमीन  देने  का  सवाल  वह  राज्य  सरकारों  का  काम  लेकिन  एक  अनुभव  हमें  उत्तर  प्रदेश  में

 हुआ  हम  लोग  2  हजार  रुपया  मंदान  के  लिए  और  3  हजार  रुपया  पहाड़ों  पर  अनुसूचित  जाति  के
 लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए  देते  थे  लेकिन  हमने  देखा  कि  उसमें  मकान  नहीं  बन  रहे  थे  ।  कारण
 पह  था  कि  इतने  पैसे  में  मकान  बन  नहीं  सकते  हालांकि  प्रदेश  सरकार  का  60-70  लाख  शषपा

 हर  साल  खचं  हो  जाता  अतः  वहां  के  वतंमान  मुख्य  मन्त्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  और  हंसने
 बेठफर  एक  नयी  स्कीम  निकाली  कि  इस  रकम  को  बढ़ाकर  1  करोड़  कर  दिया  जाए  परन्तु  बंकों  के
 माध्यम  से  लोन  दिया  जाए  तथा  पूरा  मफान  बनाकर  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  दिए  इस
 बर्ष  उस  योजना  के  अन्तगंत  10  हजार  मकान  बनाए  जाਂ  रहे  प्रदेश  सरकार  का  इतना  रुपया  तो
 खर्च  होगा  लेकिन  उनके  लिए  मकान  बन  मैं  मन्त्री  जी  से  आंग्रह  करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में
 भी  वे  अध्ययन  कराये  ।

 अब  मैं  अनसूचित  जगजातियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  यह  अनुसबित  जाति  के  जो
 लोग  हैं  वे  भारत  के  आदिवासी  हैं  और  इनके  बारे  में  सबसे  महत्वयूर्ण  बात  यह  है  कि  उनके  ऊपर
 भाज  के  विकास  का  जो  प्रभाव  पड़  रहा  है  वह  ऐसा  पड़ना  चाहिए  कि  वे  मुख्य  धारा  से  जुड़  जाएं
 लेकिन  अपनी  धरती  से  उजड़े  नहीं  ।  मैंने  मिर्जापुर  में  देखा  है  कि  जब  वां  पर  रिहन्द  डेम  बनाया
 गया  तो  उन  लोगों  को  वहां  से  उखाड़ा  गया  ।  फिर  दूसरी  परियोजना  बनी  तो  फिर  वहां  से  उखाड़ा
 गया  और  तीसरी  जगह  से  फ़िर  उखाड़ा  जा  रहा  इनके  लिए  जंगलों  का  बड़ा  महत्व  एक
 तरफ  जंगलों  का  संस्क्षण  भी  जरूरी  वाइल्ड-लाइफ  का  संरक्षण  भी  जरूरी  है  लेकिन  साथ  ही  साथ
 पह  भी  बहुत  जरूरी  है  कि  जो  लोग  जानवरों  जंसी  जिन्दगी  व्यतीत  कर  रहे  उनका  भी  संरक्षण

 हो  ।  इन  लोगों  के लिए  विशेष  योजनाएं  बनाई  जावी  चाहिए  और  साम'जिक  वानिकी  का  जो  काम
 उसमें  इनको  इन्वाल्व  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  जिस  निर्वाचन-क्षेत्र  टेहरी-गढ़वाल  से  यहां  पर  आता  वह  क्षेत्र  तिब्बत  के  बार्डर  से  शुरू
 होकर  देहरादन  तक  आता  है  ।  तिब्बत  के  बार्डर  पर  भोटिया  लोग  रहते  थे  और  हम  जानते  हैं  कि  वे
 नमक  आदि  खरीदने  के  लिए  आते  थे  तथा  अपने  साथ  ऊन  व  सुहागा  लाते  थे  ।  उनका  वह  ॒  परम्परागत
 व्यापार  तो  समाप्त  हो  गया  लेकिन  समस्या  यह  पंदा  हो  गई  कि  वे  करें  कया  ?  वहां  पर  खेती-बानबानी

 हो  नहीं  सक  1  जाड़ों  में  उनको  नीचे  आना  पड़ता  जब  वे  नीपे  आते  हैं  तो  जंगल  के  लोख
 भेड़ों  क ेचरागाह  के  लिए  उनको  जमीन  नहीं  देते  अतः  उनके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को
 विशेष  रूप  से  ध्यान  देने  को  आवश्यकता  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि

 उन्होंने  इस  काम  के  लिए  9  करोड़  का  प्रावधान  किया  है  लेकिन  जब  तक  कोई  समन्वित  योजना
 उनके  लिए  नहीं  बनाई  जाएगी  तब  तक  उनकी  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  उनके  लिए  अच्छी  नस्ल  की
 भेड़ों  का  प्रबन्ध  वरना  होगा  तथा  उनकी  ऊन  की  बिक्री  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 इसके  अलावा  मैं  एक  बात  गूजरों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  जो  कि  कश्मीर  और  उत्तर
 प्रदेश  के बाइंर  पर  आज  भी  हजारों  गाय-भंसों  का  पालन  करते  वे  जाड़ों  में
 नीचे  आते  हैं  ओर  गर्मियों  में  ऊपर  चले  जाते  उन  लोगों  का  बड़ा  भयंकर  शोषण  किया  जाता

 उनको  जगह  नहीं  मिलती  हर  जगह  से  उनको  भगाया  जाता  केन्द्रीय  सरकार  तथा
 प्रदेश  सरकार  ने  मिलकर  उनके  पनर्स्थापना  की  योजना  बनाई  लेकिन  बड़े  आश्थयं  की  बांत  है  कि

 कल्पनाहीन  योजना  बनती  उनको  जमीन  देकर  कह्दा  गया  कि  वे  चारा  उत्पन्त  कर  सकते  हैं  मेंकिने
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 गेहूं  बोते  पर  पाबन्दी  लग  हमने  जंगलात  के  लोगों  से  कहा  कि  गेहूं  से  आदमी  को  खाना  मिलता

 साथ  ही  जानवरों  के  लिए  चारा  मिलता  इसलिए  गेहूं  बोने  में  कया  दिककत  इस  तरह  की

 समस्याओं  का  निराकरण  करना  चाहिए  ।

 अब  एक  विशेष  बात  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हमारे  यहां
 जंगलात  के  अन्दर  बहुत  सारे  लोग  टोंगिया  धिस्टम  में  लगाए  गए  हैं  जब  जंगलात  बन  जाते  हैं  तो

 उनको  वहां  से  भगा  दिया  जाता  उनके  बसाने  के  लिए  सरकार  की  ओर  से  कोई  वैकल्पिक  5:  वस्था

 नहीं  होती  हमारे  यहां  तराई  के  क्षेत्र  में  हजारों  एकड़  के  फामं  उन  पर  किसी  तरह  की  पाबन्दी

 लगाना  मुश्किल  हो  जाता  इसलिए  इस  तरह  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  इन  लोगों  को

 दूसरी  जगह  बसाया  जाए  ताकि  उनको  परेशानी  न  हो  ।

 हमारे  यहां  थारू  और  बोबसा  लोग  ऐसी  जिन्दगी  व्यतीत  करते  जंसे  किस्तनी  समय  अमरीका

 के  नीग्रोज  व्यतीत  करते  थे  ।  इन  लोगों  के  अधिकारों  की  रक्षा  बहुत  ज्यादਂ  आवश्यक  है  ।

 अब  मैं  एक  दिलचस्प  बात  की  ओर  माननीया  गह  राज्य  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता

 मेरी  कांस्टी  चूएन्सी
 में'तीन  जिले  टिहरी  और  देहरादून  ।  देहरादून  के  दो

 विकास  खण्ड  हैं--फालसी  ओर  इन  दोनों  विकांस  खण्डों  को  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  किया

 गया  इस  क्षेत्र  की  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  इनके  यहां  पोलिएण्डी  सिस्टम

 प्रचलित  पहले  वहां  पर  स्लेबरी  भी  कोल्टा  जनजाति  के  लोगों  को  उनके  मालिक  ऐसा  समझते

 ये  जैसे  गाय-भेंस  हैं  ।  पिछले  तीस  सालों  में  यह  काफी  कम  हो  गई  लेकिन  बहुपति  प्रथा  अभी  भी

 कायम  इसीलिए  उनको  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  ।  इस  घोषणा  से  वहां  के  लोगों  को

 काफी  लाभ  पहुंचा  लेकिन  अभी  भी  बहुत  से  मामलों  जैसे  बेंकों  क ेऋण  खेती  के
 यन्त्र  तथा  अन्य  वस्तुएं  जो  उत  लोगों  को  दी  जाती  वे  बड़े-बड़े  लोग  हथिया  लेते  थे  और  उन

 वस्तुओं  का  लाभ  इन  लोगों  को  नहीं  पहुंच  पाता  था  ।  इस  पर  रोक  लगाना  बहुत  जरूरी

 लेकिन  इसी  के  साथ  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  वहां  पर  यमुना  नदी  के  उस  पार

 काशी  व  टिहरी  जिलों  में  चार  विकास  खण्ड  पुरोला  और  इन  चारों

 विकास  खण्डों  में  भी  ऐसे  लोग  रहते  हैं  जैसे  कालसी  और  चकराता  में  रहते  इनके  यहां  भी

 बहुपति  प्रथा  उनकी  ओर  से  बहुत  वर्षों  से  यह  मांग  होती  रही  है  कि  हमको  भी  जनजाति  क्षेत्र

 घोषित  किया  मैं  घोषित  करने  की  बात  कह  रहा  हूं  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  लेकिन  1977  में

 उसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ।  1984  में  फिर  निवेदन  किये  लेकिन  गृह  मंत्रालय  में  किस  प्रकार

 से  अध्ययन  द्वोता  मैं  इसके  सम्बन्ध  में  माननीया  गृह  राज्य  मंत्री  जी  को  बतलाना  चाहता  हूं  ।
 मैने  ।]  फरवरी  को  एक  चिट्ठी  लिखी  थी  |  उसके  बाद  वहां  के  लोगों  ने  मुझे  एक  ज्ञापन  मैंने
 दोबारा  उनके  ज्ञापन  को  आपके  पास  भेजा  ।  उसके  बाद  19  फरवरी  को  मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  को  लिखा

 और  उसमें  यही  अनुरोध  किया  कि  इस  तमाम  क्षेत्र  को  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  किया  जाए  क्योंकि  ये

 जो  यार  विकास  खण्ड  उत्तर  काशी  व  टिहरी  के  हैं  इनके  यहां  भी  बही  प्रथाएं  प्रचलित  हैं  जो  देहरादन
 के  कालसी  और  चकराता  में  दोनों  ही  अर्थ-ष्यवस्था  और  सामाजिक  व्यवस्था  एक  समान  है  ।

 वहां  पर  एक  बड़ा  भारी  राजनीतिक  सवाल  बन  गया  है  कि  जमुना  के  इस  बार  रहने  बालों  के  लिए
 ये  सब  सहूलियतें  प्राप्त  लेकिन  उस  पार  रहने  वालों  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  उन्होंने  तत्कालीन

 प्रधान  मंत्री  जी  के  सामने  भो  अपनी  समस्याओं  को  रथ्वा  था  तथा  उन्होंने  सहानुभूतिपूर्वक  उनको  बातों

 ्
 170



 11  1907  अनुदानों  की  भांगें  1985-85

 को  सुना  था  ।
 मुझे  गृह  मंत्री  जी  तथा  प्रधान  मंत्री  जी  दोनों  के  पत्र  प्राप्त  हुए  प्रधान  मंत्री  जो  के

 पत्र  में  लिखा  है  कि  इसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  इसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हं  ।  लेकिन

 आश्चयं  की  बात  यह  है  कि  गृह  मंत्रालय  को  दो  एक-जैपते  पत्र  लिखे  लेकिन  दोनों  के  उत्तर

 अलग  मिने  ।  एक  में  कहा  गया  है  कि  यह  सम्मव  नहीं  क्योंकि  वहां  जनजातियों  की  परसेन्टेज  बहुत
 कम  आती  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  उत्तर  काशी  में  190948  में  से  1817  जनजाति  के  हैं  और  टिहरी
 में  497710  में  68  जनजाति  के  हैं  ।  इसलिए  इसको  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  करना  ठीक  नहीं
 मैं  योड़ा  निराश  हो  गया  |  यह  ।2  मार्च  के  पत्र  में  लिखा  गया  ।  लेकिन  21  मार्च  को  जो  पत्र

 उससे  फिर  से  आशा  जागी  ।  उन्होंने  कहा--इस  पर  दूसरे  प्रदेशों  क ेसाथ  विचार  किया  जा  रहा

 कुछ  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणियां  अभी  प्रतीक्षित  मैं  इसके  लिए  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मेरे

 यहां  यह  एक  बड़ा  भारी  सवाल  बन  गया  है  कि  इस  पार  के  रहने  वालों  जो  बहुपति  प्रथा  को

 मानते  यह  सहुलियत  प्राप्त  है  लेकिन  उप्त  पार  के  लोगों  को  प्राप्त  नहीं  उनमें  इस  तरह  का

 भेद  नहीं  होना  चाहिए  ।  उनकी  समाज  व्यवस्था  एक  तरह  की  है  और  एक  तरह  से  हम  इसके  लिए

 वचनबद्ध  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  भी  इसके  लिए  निवेदन  किया  मेरा  आपसे  आग्रह  है
 कि  कृपा  करके  इसको  कीजिए  ।  आज  एक  माननीय  सदस्य  ने  भी  इसके  लिए  आपका  ध्यान  अकथवित

 किया  था  ।

 ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  कौन-सा  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  ?  हमें  उसका  पता

 नहीं  है  ।

 शओरो  ब्रह्म  भेदभाव  यह  है  कि  यमुना  नदी  के  दोनों  किनारों  पर  एक  ही  तरह  की

 जनजाति--जौनसा री  और  खालटा--रहती  है  ।  दोनों  जनजातियों  में  बहुपति  प्रथा  आथिक  और

 सामाजिक  दृष्ट  से  वे  एक  जैसी  हैं  लेकिन  यमुना  नदी  के  दायीं  ओर  के  लोगों  को  अनुसूचित  जनजाति

 घोषित  किया  गया  है  जबकि  बायीं  ओर  के  लोगों  को  नहीं  |  भेदभाव  यह  किया  गया

 ]

 ये  कुछ  चीजें  इनके  लिए  हमारे  कुछ  कार्यक्रम  जिन  पर  हम  बहुत  पैसा  खच

 कर  रहे  हैं  ओर  जिनके  कारण  देश  में  1980  के  बाद  से  बड़ा  भारी  क्वान्टेंटिव  परिबतंन  आया  है

 लेकिन  इनमें  हमें  क्वालिटेटिव  परिवर्तन  लाने  की  जरूरत  है  ।

 मेरे  पूर्व  ने  ला  एण्ड  आड्डर  की  सिचुएशन  के  बारे  में  कहा  ।  उन्होंने  ऋुनावों  के  दोरान

 होने  वाली  हिंसा  के  बारे  में  पंजाब  की  समस्या  के  बारे  में  कहा  ।  ये  तीनों  समस्याएं  सामाजिक

 समस्याएं  हैं  जितको  कि  हमें  दलबन्दी  से  ऊपर  उठ  कर  हल  करना  है  ।  चाहे  ला  एण्ड  आडेर  की  बात

 चाहे  चनावों  में  बढ़ती  हुई  राजनीतिक  हिसा  चाहे  पंजाब  की  समस्या  इन  सबके  लिए  हमें

 एक  होकर  सोचना  पड़ेगा  और  एक  हो#ऋर  इन्हें  हल  करना  पड़ेगा  ।  क्योंकि  यह  किसी  एक  राजनीतिक

 पार्टी  का  सवाल  नहीं  इन  बारे  में  हमें  एक  राष्ट्रीय  सहमति  प्राप्त  करनी  मैं  तो  यहां

 तक  कहंगा  कि  पोलिटिकल  पार्टीज  के  लिए  एक  आचार  संहिता  एक  आफ  बनता  बाहिए

 क्योंकि  हम  बात  तो  शांति  की  करते  समस्या  को  सुलझाने  को  करते  हैं  लेकिन  अपने  आचरण  और

 कार्यों  के  द्वारा  समस्या  को  और  उकसाते  जाते  इसलिए  राजनीतिक  दलों  के  लिए  भाचार  संहिता

 बनाने  की  बहुत  जरूरत
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 अन्त  में  मैं  केन्द्र  और  राज्यों  के  सम्बन्ध  के  बारे  में  चन्द्र  शब्द  कहना  इस  सम्बन्ध  में

 बहां  भी  बहुत  कुठ  कहा  जाता  है  और  बाहर  भी  बहुत  कुछ  कहा  जाता  है  ।  हम  कुछ  र
 ष्ट्रोय  उह्दं  श्य

 तय  करते  हैं  और  उन  उद्द  श्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  तमाम  योजनाएं  बनाई  जाती  को  यह्‌

 अधिकार  नहीं  है  कि  उन  3  श्यों  या  रास्ते  से हट  कर  उन  तमाम  साधनों  या  राशियों  का  दुरुपयोग

 करें  जो  उनके  लिए  आबंदित  किए  जाते  जो  हमारे  राष्ट्रीय  उद्दे  श्य  हैं  उन
 पर  सभी  को  मिल  कर

 साथ  चलना  हम  सभी  मिल  कर  राष्ट्रीय  उद्दं श्य
 तय  करते  हैं  जिनके  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है

 कि  कोई  भी  प्रदेश  जो  हमारी  योजनाएं  जो  हमारे  परिव्यय  हैं  उनको  डाइवर्ट  का  खर्च  न

 उनको  यह  डाइवर्ट  करने  का  अधिकार  नहीं  होना  इसमें  सभी  को  सहमति  होनी

 चाहिए  ।  ह

 इन  बन्द  शब्दों  के साथ  मैं  उन  तमाम  कल्याणकारी  कार्यों  और  प्रयासों  के  लिए  सरकार  को

 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  जो  कि  उसने  किए

 धन्यवाद  ।

 करी  रामस्वरूप  राम  सभापति  गृह  विभ/ग  की  जो  डिमांड्स  यहां  प्रस्तुत

 हुई  हैं  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  बड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  गृह  मंत्री
 जी

 को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि

 इन्होंने  जो  सरकार  की  मुख्य  जिम्मेदारी  कानून  ओर  व्यवस्था  को  सुधारने  की  होती  है  उसको  बहुत
 ज्यादा  सुधारा

 हैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  संकल्प  लिया  था  कि  हमारी

 सरकार  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  खंड  मे ंपांच  सौ  परिवारों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठायेगी  लेकिन  यह्‌
 सदन  अंधकार  में  पता  नहीं  सरकार  के  पास  या  गृह  विभाग  के  पास  कोई  इसकी  रिपोर्ट  आई

 है  या  नहीं  गरीबी  के  सम्बन्ध  में  ।  मैं  समझता  हूं  कि  शेड्यूल  कास्ट्स  और  शेडयूल

 द्वाइब्स  लोगों  की  जो  समस्याएं  उनको  मोनेटरिंग  करने  के  लिए  मुख्यतः  गृह.विभाग  को  रखा  गया

 ४!

 403  पननी

 से  यह  जानना  चाहूंगा  और  वे  अपने  जवाब  के  समय  यह  बताएं  कि  आज

 उसी  अचंशकीनि  समाप्ति  पर  हैं  कोर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रवेश  करने  वाले

 इसमें  हमारों  जो  प्लानिंग  हुई  है  प्रति  प्रत्येक  प्रखण्ड  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने

 उसमें  हम  कहां  तक  कामयाबी  हं।सिल  कर  पाए  ऐसे  आंकड़ों  की  खेती  करते-करते  और  यह

 कहना  कि  इतने  लोगों  को  मरोबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठा  दिया  लेकिन  जमीन  पर  जाकर  हम

 देखते  हैं  तो  हम  देखते  हैं  कि  उसमें  कोई  विशेष  प्रगति  नजर  नहीं  आ  रही  पिछले  वर्ष  प्लानिंग

 मिनिस्ट्री  से  सम्बन्धित  एक  प्रश्न  इसी  सदन  में  आया  था  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  द्वारा  पूछा  गया

 उस  समय  प्लानिंग  मिनिस्टर  ने  बताया  था  कि  15  मिलियन  पोपल्स  को  हम  गरीबी  की  रेखा

 में  उम्र  उठा  चुके  लेकिन  यह  नहीं  बता  सके  कि  स्टेटवाइज  ग्रेकअप  कया  मैं  यह  बात  जानना

 यह  बहुत  आम  सवाल  आपने  ही  प्लानिंग  किया  है  जब  आप  प्लानिंग  मिनिस्टर  थे  ।

 दूसरी  चीज  आपके  माध्यम  से  सभापति  महोदय  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आज  विपक्ष

 के  लोग  देश  में  एक  ऐसा  वातावरण  बना  रहे  जिसमें  आरक्षण  के  विरोध  5  एक  वातावरण  बनाया

 जॉ  रहा  यह  बहुत  शर्मनाक  बात  है  उन  लोगों  के  लिए  ।  लालकृष्ण  अडवानी  राज्यसभा  में  या

 पब्लिक  मीटिंग  में  कहीं  उन्होंने  कहा  कि  आरक्षण  पर  नेशनल  कंसेंसस  होना  जनता  पार्टी  के

 अध्यक्ष  भी  चसाशेखर  ने  भी  यह  कहा  कि  इस  पर  नेशनल  कंसेंसस  होना  यह  बहुत  शर्मनाक

 बात  स्वयं  बापू  डा  अम्बेडकर  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  राजेन्द्र  बाबू  ने  और  हमारी
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 डीज+  जन्नत  जज

 स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  एक  व्रिसीपल  ले  डाउन  किया  कि  आरक्षण  संविधान  सम्यक
 बात  इस  पर  कोई  कर्सेसस  नहों  होना  चाहिए  |  आज  इस  तरह  को  बातों  से  ऐसा  बातावरण  बनाने
 की  कोशिश  की  जा  रहो  जिससे  सब  अस्त-व्यस्त  हो और  एक  जन-मानस  तंयार  करना  चाहते

 बाहर  कहते  हैं  कि  हम  हरिजनों  हम  अ[दिवासियों  हम  गरीबों  के  बहुत  बड़े  चहेते  हैं  ।  हिन्दुस्तान
 में  कोई  पोलिटिकल  पार्टी  और  कोई  नेता  हरिजन-आददिवासी  का  चहेता  नहीं  हो  सकता  ।  बह  हो  सकता

 है  तो  नेहरू  परिवार  और  कांग्रेस  पार्टी  ही  हो  सकती  दूसरा  कोई  नहीं  हो  सकता  हम  अपने
 श्री  राजीव  गांधी  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहते  हैं  कि  उन्होंने  आरक्षण  की  नीति  पर  इस

 सदन  में  उठ  कर  कहा  कि  यह  संविधान  सम्यक  बातें  इस  पर  किसी  तरह  की  विरोधी  किसी

 तरह  का  नेशनल  कंसेंसस  नहीं  हो सकता  ।  यह  हमारी  सरकार  को  नीति  स्पष्ट  नीति  गृह  मन्त्री

 आपके  ऊपर  सारी  जवाबरेही  उन  हरिजन-आदिवासियों  के  आरक्षण  की  रक्षा  के  उन

 गरीब  वर्गों  और  कमजोर  वर्गों  के  आरक्षण  की  रक्षा  के लिए  आपको  सभी  विभागों  और  पब्लिक

 टेकिंग्स  का  मानेटरिंग  करना  रिजर्वेशन  का  जो  हमको  संविधान  में  अधिकार  दिया  गया

 उसमें  किसी  तरह  किप्ती  वर्ग  की  नौकरी  उसमें  हरिजन-आदिवासी  को  25  प्रतिशत  के

 रिजवेंशन  की  गारंटी  रखी  गई  जब  आप  विभाग  को  लिखेंगे  तो  पता  चलेगा  कि  हर  जगह  पर

 रिजर्वेशज  की  पालिसी  वायलेट  हो  रही  चाहे  वह  पदाधिकारी  करते  हों  या  किसी  और  तरीके  से

 होती  हो  ।  इतना  ही  एक  ऐसा  शब्द  आपने  पदाधिकारियों  के  इस्तेमाल  के  लिए  रख  दिया  है  कि

 योग्य  कैंडीडेंट  नहीं  मिलते  ।  योग्य  कंडीडेंट  की  परिभाषा  क्या  हो  सकती  क्या  37  साल  की  आजादी

 के  बाद  भी  हरिजन  और  आदिवासियों  में  चपरासी  के  योग्य  क्षमता  नहीं  यह  एक  बहानेबाजी
 आई०  ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  में  देख  सकते  हैं  कि  कोटा  पूरा  नहीं

 हो  रहा  है  ।  लेकिन  तृतीय  और  चतुर्थ  वर्ग  की  नौकरियों  के  रिजर्वेशन  लायक  तो  हरिजन  और  आदि

 प्रियों  को  वनाया  है  ।  यह  कहना  कि  योग्य  कंडीडेट  नहीं  मिल  रहे  हैं  इसलिए  डी-रिजवं  कर  दिया

 यह  प्रश्तवाचक  चिह्न  भारत  सरकार  के  सामने  इसीलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  37  साल

 की  आजादी  के  बाद  भी  क्‍या  हरिजनों  को  चपरासी  और  कलर  लायक  नहीं  बनाया  गया  उनमें

 पोदेशियल  डवलप  किया  आपके  पदाधिकारी  ऐसा  क्‍यों  करते  आपको  एक  संकल्प

 लेना  जब  भी  पदाधिकारियों  के  सी०  आर०  जिश्वे  उसमें  एक  कालम  होना  चाहिए  कि

 रिजवेशन  के  आधार  पर  नियुक्ति  हुई  है  या  अगर  नहीं  हुई  है  तो  उस  सी०  आर०  में  एन्ट्री  कर

 दी  जानी  चाहिए  ।  यह  नेशनल  इश्यू  इसको  उसी  स्थ्रीट  से  लेता  हम  लोग  समाजवादी

 समाज  की  कल्पना  करने  की  बात  करते  देश  में  99  परसेंट  हरिजन  गरीब  क्या  एक  परसेंट  के

 लिए  भी  एजुकेशन  को  डवलप  किया  उसमें  अगर  आप  सुधार  नहीं  कर  सकते  तो  हम  समझेंगे  कि

 नया  भारत  बनाने  के  बारे  में  जो  कल्पना  उसमें  आप  कामयाबी  हासिल  नहीं  कर  सकते  ।  सातवीं  *

 लोक  सभा  में  28  1982  को  मैंने  प्राइवेट  मंम्बर्स  रेजोल्यूशन  के  माध्यम  से  अनुरोध  किया  था

 कि  रिजर्वेशन  का  जो  अधिकार  दिया  गया  उसमें  हमको  जॉब  गारन्टी  को  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।
 गांव  में  बी०  ए०  और  एम०  ए०  पास  लेबर  की  जिन्दगी  बिता  रहे  जब  कोई  हरिजन

 नौजवान  अपने  पिता  के  साथ  दूसरे  के  यहां  काम  करने  के  लिए  जाता  है  तो  जो  हरिजन  लड़के  पढ़ने
 के  लिए  जाना  चाहते  उनके  दिमाग  में  मंशा  पैदा  होती  है  कि  जब  यह  लड़का  अपने  पिता  के  साथ

 एग्रीकल्चरल  लेबर  की  जिन्दगी  बिता  रहा  है  तो  मुझे  पढ़ने  से
 कया  फायदा  ।  इसलिए  हरिजनों  में  इरोजन

 आफ  एजक्रेशन  ज्यादा  हो  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  जॉब  गारन्टी  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  सातवीं

 से  लेकर  एम०  ए०  पास  तक  जो  हरिजत  अन-एम्पलायड  उनके  लिए  दो  वर्ष  में  नौकरी  देने  की

 व्यवस्था  होनी  आपने  कहा  कि  टू०  दी०  टीलसਂ  करेंगे  और  गरीबों  को  जमीन  देंगे  ।
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 यह  भी  कहा  कि  भूमि  के  पर्चे  मैं  समझता  हूं  दस  वर्ष  तक  जो  कानून  उसके  मुताबिक  कुछ

 जमीन  तो  बांटी  गई  ।  गांव  में  कुछ  ऐपी  प्रतिक्रियावादी  ताकतें  हैं  जिन्होंने  उस  जमीन  को

 छीन  लिया  है  और  उन  पर  कब्जा  नहीं  होने  दिया  जा  रहा  है  उसकी  फिजिकल  वेरिफिकेशन  के  लिए

 राज्य  सरकारों  को  चिट्ठी  लिखी  जानी  चाहिए  कि  जो  जमीन  उन्होंने  एक्वायर  करके  शेड्यूल्ड  कास्ट

 शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  तथा  दूसरे  गरीब  लोगों  के  बीच  क्या  उन्होंने  उसकी  कोई  फिजिकल  वेरिफिकेशन

 करवाई  कि  वह  जमीन  वास्तव  में  उन  लोगों  को  मिलो  या  जिनको  वह  बांटी  गई  थी  ।  सभापति

 यह  बहुत  अहम  सवाल  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मल्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूँ  कि  आप  राज्य  सरक्षातों  के  द्वारा  फिजिकल  वेरिफिकेशन  करवाएं  ओर  इस  काये  में  केन्द्रीय  सरकार

 को  मानिर्टारिग  स्वयं  करनी  चाहिए  ।

 जहां  हमारी  सरकार  ने  गरीबों  के  उत्थान  के  लिए  20  सृत्री  कार्यक्रम  चलाया  उसके  कारण

 देश  भर  में  ऑफ  अवेकनिंगਂ  पैदा  हो  गया  ह ैऔर  आज  देश  भर  के  हरिजन  लोग  अपने  हकों  के

 लिए  आगे  आ  रहे  हैं  ।  यह  सब  राजीव  जी  के  नेतृत्व  की  वजह  से  हुआ  ऐसा  मैं  मानता  आपने

 मिनिमम  वेजिज  लागू  जमीन  बांटने  का  कार्यक्रम  चलाया  और  कई  दूसरे  कार्यक्रम  चलाये  और

 यही  कारण  है  कि  आज  देश  में  ये  लोग  अपने  हकों  के  लिए  आगे  आ  रहे  हैं  लेकिन  गांवों  में  अभी

 स्थिति  उतनी  नहीं  सुधरी  है  जितनी  दूसरी  जगहों  पर  देखने  में  आती  है  ।  गांवों  में  अभी  हरिजन  लोगों

 को  भूमिपतियों  को  तरह-तरह  की  यातनाएं  सहनी  पड़  रही  हैं  ओर  उसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि

 वे  भूमिपतियों  और  राज्य  सरकारों  को  पुलिस  के  बीच  में  सेंडविच  की  तरह  पिसते  चले  जा  रहे  हैं  तथा

 सामन्‍्तवादी  व्यवस्था  के  शिकार  होते  जा  रहे  हैं  ।  यदि  वे  मिनिमम  वेजिज  की  मांग  करते  हैं  या  जमीन

 की  मांग  करते  हैं  तो  उनको  भूमिपतियों  और  पुलिस  के  अत्याचारों  का  सामना  करना  पड़ता  उन्हें
 उग्रवादी  कहकर  पुलिस  मार  देती  मैं  आपको  इस  सम्बन्ध  में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  बिहार  के  औरंगाबाद  जिले  में  केथी  नामक  स्थान  पर  12  हरिजनों  को  गोलियों  से  उड़ा
 दिया  जिन्दा  मार  दिया  उनके  32  घरों  को  जला  दिया  गया  ।  उसके  बाद  पुलिस  ने  जबरन

 दरवाजा  खोला  तो  किसी  एक  नक्सली  ने  गोली  चला  दी  और  एक  सिपाही  वहीं  ढेर  हो  गया  ।  इससे

 सिपाही  थोड़ा  पीछे  हट  गए  और  डर  गए  ।  उन्होंने  आसपास  के  गांवों  से  हथियारबन्द  भूमिपतियों  को

 जुटाया  ।  पुलिस  की  अतिरिक्त  टुकड़ी  आधुनिक  हथियारों  के  साथ  मंगाई  गई  और  पुलिस  ने  भूमिपतियों
 को  बन्दूकों  और  राइफलों  की  गोलियां  मुहैया  कीं  ।  बजरंग  बलो  की  जय  कहते  हुए  भूमिपति  जुटे

 भूमिपति  करोसिन  तथा  पुलिस  वाले  अपनी  से  पैट्रोल  निकाल  लाबे  तथा  उनके  घरों  को  जला

 दिया  इस  तरह  जहां  बहुत  से  लोग  जिन्दा  जला  दिए  वहीं  उनकी  सम्पत्ति  को  भी  लूट
 लिया  गया  ।  वैसे  तो  उनके  पास  सम्पत्ति  होती  ही  नहीं  है  लेकिन  यह्‌  सोचने  का  विषय  है  और  गम्भीर

 मामला  है  कि  गांवों  में  इन  लोगों  पर  कितना  जुल्म  हो  रहा  ऐसी  बातें  हर  गांव  में  होती  हैं  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  यह  सिर्फ  ईरा  ऑफ  अवेकनिंग  को  वजह  से  क्योंकि  राजीव  जी  के  नेतृत्व  के  कारण

 उनमें  भाजकल  जागृति  आ  रही  है  और  वे  अपने  हकों  के  लिए  आगे  बढ़  रहे  इसमें  कोई  नकसलवाद

 या  उमग्रपंथियों  बाली  बात  नहीं  है  बल्कि  अपने  हकों  को  प्राप्ति  के लिए  आगे  बढ़  रहे  हैं  ।  भूमियति  और

 पुलिस  मिलकर  उन्हें  गोलियों  का  निशाना  बना  रही  है  और  वे  सामन्तवादी  ब्यव्रस्था  में  पिस  रहे
 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  ऐसे  तमाम  केसेज  को  न्यायिक  जांच  होनी  चाहिए  ।  इसी  हाउस  की  एक  कमेटी

 अनुसूचित  जाति  और  अनुम्तूचित  जनजाति  कल्याण  समिति  बनी  हुई  उसे  भी  देखना  चाहिए  कि

 वास्तव  में  बस्तुस्थिति  क्या  है  क्‍योंकि  कई  सही  चीजें  सरकार  के  सामने  पेश  नहीं  की  जाती  हैं  और

 उसी  का  नतीजा  है  कि  वे  गांवों  में  रहकर  परेशानी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।
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 मैं  एक  निवेदन  यहकरना  चाहता  हूं  कि  जहां-जहां  सरकार  की  निगाहें  उठती  किसी  न
 किसी  तरह  वहां  पर  इन  लोगों  को  आरक्षण  मिल  जाता  है  लेकिन  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  में  आरक्षण
 लागू  नहीं  किया  जाता  प्राइवेट  सैक्टर  में  जहां  हमारी  सरकार  की  कोलेबोरेशन  से  नई-नई
 इंडस्ट्रीज  खड़ी  की  जा  रही  बिरला  ग्रुप  या  बिग  हाउसेज  के  लोगों  की  ओर  से  जो
 इंडस्ट्री  सैट-अप  की  जाती  उन  सबमें  इन  लोगों  के  लिए  सरकार  की  ओर  से  घोषित  नीति  का
 पालन  नहीं  किया  जाता  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सरकार  को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  ऐसे
 उपाय  करने  चाहिए  कि  प्राइवेट  सैक्टर  में  स्थापित  उद्योगों  में  भी  आरक्षण  नीति  का  पालन  हो
 सके  ।

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  आये  दिन  हम  अखबारों  में  देखते  कभी  दिल्‍ली
 यूनिवर्सिटी  की  ओर  से  कहा  जाता  है  कि  इस  बार  रिजर्वेशन  का  कोटा  कुछ  कम  कर  दिया  गया  कभी
 अहमदाबाद  यूनिवर्सिटी  के  सम्बन्ध  में  लिखा  होता  है  कि  मेडिकल  कालेज  और  इंजी  नियरिग  कालेजों
 में  लड़कों  के  नामांकन  में  संख्या  कम  कर  दी  गई  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  इस  संबंध
 में  एक  समान  नीति  बनाकर  उस  पर  अमल  करना  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ा
 जहर  है  और  यदि  इस  जहर  को  रोका  नहीं  गया  तो  उससे  हमारा  समाज  प्रभावित  हुए  बच  नहीं
 सकेगा  ।  जब  यह  समाज  कमजोर  होगा  तो  देश  की  अखंडता  और  इंटेग्रिटी  खंडित  हो  जायेगी  ।
 मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  डेलीकेटेड  इश्यू  है  इसको  हमें  एमीकेबली  हल  करना

 चाहिये  ।  विपक्ष  के  लोग  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  इसको  तेजी  से  लोगों  के  दिमाग  में  एंटी

 रिजवेंशन  का  हौआ  खड़ा  करें  ताकि  लोग  इसकी  मुखालफत  हम  उनसे  भी  कहना  चाहते  हैं
 कि  बाहर  तो  वे  भी  हरिजन  और  आदिवासियों  की  बात  करते  हैं  लेकिन  जब  इस  सदन  के  घरे  में
 आते  हैं  तो  चाहे  लाल  कृष्ण  आडवाणी  मधु  दंडवते  चन्द्र  शेखर  हों  तो  वह  अपना  स्वरूप

 बदल  लेते  हैं  और  यहां  भूमिपतियों  की  वकालत  करते  हैं  ।  साथ  ही  कहते  हैँ  कि  हम  समाजवादी
 पार्टी  बनाते  हम  सोशलिस्टिक  मेजर्स  चलायेंगे  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  धोखा  है  ।

 हिन्दुस्तान  में  अगर  कोई  गरीबी  दूर  कर  सकता  हिन्दुस्तान  को  अखंड  भारत  के  रूप  में  रख
 सकता  सबको  एक  दस्तरखान  पर  बैठा  सकता  है  तो  वह  हमारे  श्री  राजीव  गांधी  ही  बैठा  स  कते

 हमारी  कांग्रेस  पार्टी  ही  बैठा  सकती  आपके  तो  घड़ियाली  आंसू  लेकिन  हम  हकीकत  में
 समाजवाद  लाना  चाहते  कांग्रेस  और  दूसरी  पार्टियों  में  अन्तर  है  ।  तेलुगुदेशम  तो  रीजनल  पार्टी

 पता  नहीं  उसका  भविष्य  कया  होगा  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  रातों-रात  जो  एक  पोलिटिकल  पार्टी  बनाते  मजहब  के  नाम
 धर्म  और  भाषा  के  नाम  मैं  रीजनलिज्म  के  खिलाफ  नही  लेकिन  रीजनलिज्म  के  नाम

 पर  कहीं  नैक्सलिज़्म  न  पैदा  हो  इस  तरह  का  खतरा  पैदा  हो  रहा  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  जो  स्टेट  की  पोलिटिकल  पार्टी  जो  भाषा  की  बुनियाद  पर  खड़ी  हो
 जाती  उन  पार्टियों  पर  बन  लगना  चाहिये  ।  ये  अपने  आपको  सैकुलर  कहते  लेकिन  मेरा

 कहना  यह  है  कि  इस  तरह  की  पार्टियां  बैन  होनी  चाहे  वह  तेलुगु  देशम  ही  हो  ।  मुझे  उसकी

 चिन्ता  नहीं  हिन्दुस्तान  की  जनता  ने  एक  बहुत  बहा  मौका  उनको  दे  दिया  लेकिन  वह
 बारबार  उनको  नहीं  देगी  ।

 मैं  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  सोशलिस्टिक  मेज  ज़्यादा  से  ज्यादा  राज्य-सरकारों  का

 काम  उन्हें  करना  चाहिये  लेकिन  उस  पर  आपकी  मानिटरिंग  की  आवश्यकता  '
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 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांडूज  का  हार्दिक  समर्थनਂ  करता  हूं  ।

 *श्री  आाजबन  रियान  सभापति  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलते

 समय  मैं  शुरू  में  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  अपने  दल  के  और  अपने

 विचार  रखना  चाहता

 देश  में  उग्रवादी  गतिविधियां  बढ़  रही  हालांबिः  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  यह  बताने  का  ,
 प्रयास  किया  गया  है  कि  उमग्रवादी  गतिधिधियां  घट  रही  हैं  ।  आदि  के  कुछ
 आंकड़े  इस  दावे  के  समर्थन  में  दिए  गए  सरकार  ने  दावा  किया  है  कि  उग्रवादी  गतिविधियां  घट

 रही  लेकिन  वास्तव  में  हम  क्या  पाते  हैं  ?  स्थिति  बिल्कुल  उलटी  पूरे  देश  में  उग्रवर्दियों
 की  हिंसात्मक  गतिविधियों  की  बहुत-सी  घटनाएं  हुई  हैं  जो  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  हैं  ।  हम
 समझते  हैं  कि  उग्र  वादियों  तथा  उमग्रवादियों  की  गतिविधियों  का  उद्भव  मुख्यतः  पिछले  37  वर्षों  में
 कांग्रेस  सरकार  की  नीतियों  और  कार्यों  क ेअसफलता  के  कारण  हुआ  हमारा  देश  बहुभाषी  देश

 साथ-साथ  रहते  हुए  लोग  विभिन्न  भाषाएं  बोलते  हैं  ।  विकास  के  लिए  सभी  भाषाओं  के  बराबर
 अवसर  नहीं  दिया  गया  है  |  देश  में  बोली  जाने  वाली  अनेक  भाषाओं  में  से  केवल  14  भाषाओं
 को  संविधान  की  अनुसूची  में  शामिल  किया  गया  है  और  उनके  विश्वास  के  लिए  कुछ
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  सभी  प्रयास  हिन्दी  पर  केन्द्रित  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  हिन्दी  के

 विकास  के  लिए  अधिक  धनराशि  आबंटन  करने  की  आवश्यकता  है  क्‍योंकि  यह  भारतीय

 राष्ट्रीय  भाषा  है  |  लेकिन  अनुसूची  में  शामिल  की  गई  अन्य  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  भी
 कदम  उठाने  चाहिए  और  उसी  अनुपात  में  धन  का  आवंटन  होना  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं

 किया  जा  रहा  इसके  परिणामस्वरूप  विषमता  बढ़  रही  है  अन्य  भाषा  बोलने  वालों  के
 दिमागों  में  असंतोष  की  भावना  पनपती  जा  रही  साथ-साथ  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  देश  में
 विभिन्‍न  राज्यों  और  विभिनन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  तथा  विभिन्‍न  समुदाओं  के  बीच  आथिक

 और  सामाजिक  असमानता  भी  होती  जा  रही

 देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  का  एक  उदाहरण  लीजिए
 ।

 इस  क्षेत्र  के  विकास  के

 लिए  केन्द्र  ने  जिम्मेदारी  ली  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  पूर्वोत्तर  परिषद  का  गठन  किया  गया  है  ।  यह

 बहुत  अच्छी  बात  पूर्वोत्तर  परिषद  के  अन्तगंत  सात  राज्य  आते  हैं  जो अधिकतर  केन्द्र  शासित  क्षेत्र
 तीन  राज्यों  में  विधानसभाएं  छठी  योजना  के  अन्तगगंत  इस  क्षेत्र  के  मुख्य  विकास  संबंधी

 योजनाओं  के  लिए  340  करोड़  रुपए  की  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  और“आपने  अन्तिम
 रूप  से  391.43  करोड़  रुपए  खर्च  होने  का  अनुमाय  लगाया  है  लेकिन  यदि  आप  जनसंख्या  और
 क्षेत्र  क ेआधार  पर  देश  के  अन्य  राज्यों  के  लिए  आबंटित  धनराशि  का  तुलनात्मक  अध्ययन  करें  तो
 आपको  पता  चलेगा  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  आबंटित  राशि  अनुपातिक  दृष्टि  से  बहुत  कम  है  तो
 भी  हम  स्वीकार  करते  हैं  कि  यह  क्षेत्र  दृष्टि  से  पिछड़ा  व्यावहारिक  दृष्टि  से  वहां
 कोई  उद्योग  नहीं  है  तथा  अन्य  विकास  संबंधी  कार्यों  के  लिए  बुनयादी  सुविधाओं  की  आवश्यकता

 होती  है  और  उद्योगों  की  स्थापना  भी  वहां  नहीं  हुई  है  । धनराशि  कम  आबंटित  करने  का  यह  एक
 कारण  हो  सकता  है  लेकिन  हमारे  पास  अन्य  संभावनाएं  हैं  जिनके  उपयोग  और  विकास  किए  जाने

 *बंगाली  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 की  आवश्यकता  उदाहरण  क  लिए  यहां  गैस  और  पेदोलियम  मिलने  की  संभावना  है  लेफिस

 भागे नहीं
 आ

 इसलिए  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के  बीच  आधिक  और

 सामाजिफ  समानता  रहतौ  हमारा  विश्वास  है  इस  आधिक  असमानता  का  मूल  कारण  अनेक
 प्रकार  की  उम्रवादी  गतिविधियां  हैं  जो  दैश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  असमानता  के  विरुद्ध  विरोध
 करने  के  लिए  सिर  उठा  रही  आपसे  बहुत  कहीं  हैं  और  बहुत  से  काम  करने  का  वायदा
 करते  लेकिन  बया  उन  लोनों  को  लाभ  मिला  है  जिनके  लिए  यह  किया  गया  आपने  पंजाब
 कफ  लिए  बहुत

 कुछ  करने  का  वायदा  किया  है  |  पंजाब  एक  पूर्ण  राज्य  लेकिन  आज  भी  यक्ि
 आप  उनकी  राजधानी  के  बारे  में  पूछेगे  6.  उन्हें  कहना  है  कि  वह  उनके  शाज्य  में  नहीं  है
 परन्तु  चड़ीगढ़  में  अब  चड़ीगढ़  एक  संघ  शासित  क्षेत्र  है  जिसका  केन्द्र  प्रशासित  हरियाणा
 को  भी  यह  कहना  पड़ता  है  कि  इसकी  राजधानी  चंडीगढ़  पंजाब  में  यह  असंतोष  का  एक  काश्ण

 है  ।  कुछ  लोग  इस  स्थिति  का  फायदा  उठा  रहे  हैं  और  कतिपय  विदेशी  ताकतों  की  मदद  से  पंजाब
 में  अशांति  फैलाने  की  कोशिश  कर  इस  अशांति  और  गड़बड़ी  के  परिणामस्वरूप  पूरे  देश  की

 एकता  और  अखंडता  के  खतरा  पैदा  हो  गया  देश  को  एक  करके  रखना  कटिन  होता  जा  रहा  है  ।

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधामंत्री  श्रीमती  इन्द्रिरा  गांधी  ने  अपने  समय  के  दौरान  इस  सदन  को  कई  बार
 आश्वासन  दिया  था  कि  पंजाब  और  हृश्याणा  के  लिए  अलग-अलग  राजधानियां  बनाई  जाएंगी  आफ
 ञा  एवासन  दें  कि  आप  इसे  करेंगे  लेक्नि  आप  हसे  नहीं  कर  रहे  आपने  अभी  तक  कोई  कारंवाई

 नहीं  की  है  और  इस  संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  आप  इसे  कब  तक  मुझे  विश्वास

 नहीं  होता  कि  जब  तक  आप  सत्ता  में  हैं  तन  तक  आप  इसे  कर  उम्रवादी  आंदोलन  को  इम

 बातों  से  वल  मिलता  है  ।

 उग्रवादी  आन्दोलन  सबसे  पहले  हम्परे  देश  में  नागालंप्ड  में  शुरू  वहाँ
 के  लोग  भारत  के  साथ  नहीं  रहना  चांहते  वे  अपने  आपको  भ।रतीय  नहों  समझते  ऐसा  क्‍यों

 है
 ?  इसका  कारण  यह  है  आप  वहां  बिकास  संबंधी  कार्यों  को  शुरू  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वे  विश्वास  नहीं

 क्र  सकते  हैं
 कि  उनको  भारतीयों  की  तरह  भौर  विकास  तथा  उन्नति  करने  का  अधिकार

 है  ।  उन्हें  विकास  के  लिए  कोई  अवसर  नहीं  प्राप्त  हो  रहा*  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  उनके
 ति  भेद  at  रहा  है  |  वहां  सन  जगह  अशांति  अब  उनको  दबाने  के  लिए  आपने

 राइफल्सਂ  और  अन्य  केन्द्रीय  पुलिस  बल  तथा  परा  सैनिक  बल  भेज  दिए  वहां  आपात  स्थिति
 ओर  सैनिक  शासन  लागू  कर  दिया  गया  लेकिन  इस  सबके  बावजूद  रिथति  असामान्य  बनी  हुईं
 है  और  प्रतिदिन  हिसात्मक  घटनाएं  हो  *ही  भैणिपुर  में  इसी  तरह  की  समस्या
 अपना  सिर  उठा  रही  है  और  यह  समस्या  मेरे  राज्य  में  भी  खड़ी  हो  गयी  मेरे  राज्य
 की  सीमा  के  साथ  बंगलादेश  लगा  हुआ  आज  मेरे  राज्य  में  जो  लोग  उग्रवादी  गतिविधियों  में
 लगे  हुए  हैं  वे  बंगलादेश  में  प्रशिक्षण  और  शरण  प्राप्त  कर  रहे  वे  वहां  से  सीमा  पार  कर  मेरे
 राज्य  में  आकर  लोगों  पर  आक्रमण  कर  रहे  हैं  ।  .

 श्री  तोमर  की  अध्यक्षता  में  एक  संयुक्त  अध्ययन  दल  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसमें

 यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  त्रिपुरा  नेशनल  वालन्टियसं  के  उग्रवादी  की  गतिविधियों  का  सामसत
 करने  के  लिए  असम  राइफल्स  की  दो  बटालियनों  को  त्रिपुरा  भेज  विया  सिफारिशों  को
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 कंसर्मान्क्त  नहीं  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  इत  उग्रवादी  ताकतों  से  निषटने  के  लिए  असम
 एक  उपयुक्त  बल  होगा  क्‍योंकि  उन्हें  पहाड़ी  क्षेत्र  में  काम  करने  का  पर्याप्त  अनुभव

 ज्विपुरा  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  किसी  समय  जनंजातियों  का  बहुमत  हमारे  देश  के
 विभाजन  के  बाद  अधिक  संख्या  में  लोग  यहां  आए  और  त्रिपुरा  में  बस  इतनी  अधिक  संख्या
 में  आने  के कारण  जनजातीय  लोग  अल्पसंख्यक  हो  इंससे  जनजाति  लोगों  में  अविश्वास  और

 भगत  पैदा  हो  गया  कि  यदि:कांग्रेस  सरकार  निरन्तर  सत्ता  में  रहती  है-तो  जनजातियों  का  अस्तित्व  भी
 खतरे  में  पड़  जाएगा  ।  इसलिए  उस  क्षेत्र  के  लोगों  ने  ब्रामपंथी  दलों  के  नेतृत्व  में  कई  प्रदर्शन  किए
 तथा  जनजातीय  लोगों  के  लिए  स्वतन्त्रता  की  की  ।  जब  जनुता  सरकार  केन्द्र  में  में  आई
 तो-संविधान  की  अनुसूची  के  अंतगंत  उसके  अधीन  जिला  परिषदों  को  गठित  करके  रियायत
 दी  गयी  थी  ।  हमें  खुशी  है.कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  समय  में  कांग्रेस  सरकार  संविधान  में
 संशोधन  करने  और  त्रिपुरा  को  छठी  अनुसूची  का  लाभ  देने  के  लिए  सहमत  हो  गमी  यह्‌
 ब्रिप्लान  बना  दिया  है  और  भाज  1  1985  से  यह  वहां  लागू  होने  जा  रहा  हमें  खशी

 है,कि  त्रिपुरा  के लोगों  को एक  अधिकार  दिया  गया  यह  उनको  संगठित  करने  में  और

 साम्यवादी  दल  तथा  वामपंथी  वलों  के  सहयोग  से  प्रगति  की  ओर  बढ़ने  में  मदद

 देगा  ।  पहाड़ी  जनजातीय  लोग  सभी  अपने  विकास  के  लिए  मिलकर  कार्य  करेंगे  ।

 लेकिन  देश  के  अन्य  स्थानों  में  अन्य  जनज़ातीय  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  ये  सुविधाएं
 नहीं  मिल  रही  हैं  ।  वे  लोग  एकजुट  होकेर  संघर्ष  करने  में  असमर्थ  हैं  अतः  उन्हें  इन  लाभों  से  वंचित
 रुख  गया  देश  के  अन्य  राज्यों  में  आदिवासियों  की  दशा  बहुत  करुणाजनक  उदाहरण  के  लिए
 संघ  राज्य  क्षेत्र  अंडमान  में  आदिवासियों  हालत  है  ?  अभी  भी  वहां  विधानसभा  नहीं
 व्यवहारिक  तोर  पर  वहां  कोई  सरकार  काम  नहीं  कर  रही  सरकार  की  जो  झलक  मात्र  वहां
 दिखाई  देती  है  वह  केवल  नौकरशाहों  की  सरकार  चाहे  अच्छे  के  लिए  चाहे  बरे  के  लिए  वे  है
 सब  कुछ  हैं  ।  यदि  उस  प्रकार  की  सरकार  ठीक  है  तो  हमें  यहां  भी  सरकार  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 हम  सब  भी  इस  संसद  से  चले  जायें  और  इसे  बन्द  कर  लेकिन  हम  ग्हसस  करते  हैं  कि  एक
 उपयुक्त  सरकार  जरूरी  है  ।  यदि  अंडमान  की  जनता  लोकप्रिय  सरकार  म  गे  करे  तो  क्या  आप

 उन्हें  ऐसी  सरकार  दे  सकंगे  |  भाप  उन्हें  कब  तक  इसे  दे  देंगे  ?  कितने  सालों  के  बाद  ?

 आप  अभी  तक  नहीं  जानते  कि  बहां  कितने  लोग  रह  रहे  वहां  जनगणना  नहीं  की
 गई  अभी  भी  वहां  लोग  नंगे  घूमते  बहुत  से  ऐसे  द्वीप  हैं  जिनके  बारेਂ  में  आप  ज  नते  ही

 नहीं  होंगे  कि  वहां  कौन  लोग  रह  रहे  व ेलोग  इंसान  हैं  या  अपनी  रिपोर्ट  में  आपने
 उल्लेख  किया  है  कि  आदिवासियों  से  सम्पंक॑  किया  गया  है  और  उनकी  भी  प्रतिक्रिया

 हुई  हैं।वे  भी  मनुष्य  आप  किसी  को  चन्द्रमा  पर  भेजने  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैं।*
 लेकिन  आप  इस  देश  के  इन  नागरिकों  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  इन्हीं  कारणों  से  देश  में  कानन
 और  व्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़  २हा  है  ।  व्यक्षित  व्यक्ति  के  बीच  मतभेद  असम  में  समस्याएं

 ढ
 है

 मिजोरम  में  समस्याएं  हर  तरफ  समस्याएं  हैं  ।  हम  इन  समस्याओं  का  हल  चाहते  हमारा
 विचार  है  कि  राजनीतिक  हल  के  बिना  इन  का  अन्य  कोई  हल  क्रापका  तरीका
 है  कि  यदि  किसी  जगह  आंदोलन  हुआ  तो  कुछ  मांगें  मंजूर  कर  कहीं  दूसरी  जगह  रियायतें  दे
 दीं  और  किसी  जगह  आन्दोलनकारियों  को  दबाने  के  लिए  सेना  या  अन्य  बल  भज  दिए  ।  आपका  यह्‌
 तरीका  है  ।  पंजाब  में  गड़बड़ी  हुई  उसके  हल  के  लिए  आपने  वहां  सैनिक  शासन  ही  शासन  स्थापित
 कर  दिया  ।  आदेश  पारित  कर  विए  कि  गहां  विदेशियों  को  जाने  की  अनुमति  नहीं  इस  तरह
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 आप  समस्याक्षों  को  निपटाना  चाहते  सेना  तथा  अन्य  बलों  को  भेजने  की  जरूरत-है  लेफिन
 इसके  साथ-साथ  यह  भी  जरूरी  है  कि  वहां  के  लोगों  को  शिक्षित  किया  जाए  और  उन्हें  स्थिति  से

 वाकिफ  कराया  जाए  पंजाब  के  लोगों  को  यह  विश्वास  दिलाया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  अहसास
 -  '  कराया  जाना  चाहिए  कि  इस  तरह  की  तोड़फोड़  कार्यवाहियों  उपयुक्त  नहीं  और  उनसे  किसी

 संमस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  यदि  सभी  राज्यों  के  लोग  ऐसा  करने  लगें  तो  एकू  दिन  बिहार  अलग  हो
 उत्तर  प्रदेश  अलग  ही  त्रिपुराਂ  अलग  हो  जम्मू-कश्मीर  अलग  हो  भारत

 अखंड  नहीं  रहेगा  और  एक  राष्ट्र  महीं  निसंदेह  सरकार  को  कड़े  कदम  उठाने  चाहिए  ।  लेकिन
 आप  केवल  सेना  और  अन्य  बलों  के  माध्यम  से  का्यंव|ही  कर  रहे  हैं  और  दूसरे  प्रशासनिक  कदम  उठा

 रहे  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  पंजाब  में  एक  राजनैतिक  संगठन  आपको  वहां  से  मत  मिले
 थे  और  आपने  वहां  सरकार  भी  बनाई  थी  ।  हलांकि  इस  समय  सब  कुछ  स्थगित  उन  सदस्यों
 विधायकों  आदि  को  वह  करने  की  अनुमत्ति  जाती  जो  वे  जनता  के  चुने*हुए  प्रतिनिधि  के  रूप  में

 कर  सकते  राजनीतिक  दलों  तथा  उनके  कार्यकर्त्ताओं  के  माध्यम  से  आपको  इन  समस्याओं  का

 हल  करना  चाहिए  ।  राजनीतिक  संदठनों  को  सामान्य  रूप  से  कामः  करने  की  अनुमति  दी
 यदि  हमारा  दल  प्रभावित  होता  तो  हंमने  चुनौती  का  सामना  किया  होता  और  हम॑  अपने

 अधिकारों  के  लिए  आय  चुनाव  और  सत्ता  को  ध्यानਂ  में  रखकर  काम  कर  रहे  आप  जरूरी

 कदम  नहीं  उठा  रहे  ।  इससे  आप  समस्या  का  हल  नहीं  निकाल  जनता  को  इस  बारे  में

 शिक्षित  किया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  विश्वास-में  लिया  जाना  चाहिए

 आपने  पूर्वोत्तर  परिषद  का  गठन  किया  है,और  मंत्रियों  की  एक  समिति  गठित  की  गई

 मंत्रियोँकी  समिति  तथा  सम्बन्धित  सात  राज्यों  कें  मुख्य  मंत्री  एक  साथ  बैठ  कर  समस्याओं  प्र

 विचार  करते  वे  कुछ  सिफारिशें  भी  करते  तदनुसार  असम  और  त्रिपुस  के  मुख्यमंत्रियों
 ने  सिफारिश  की  थी  कि  पूर्वोत्तर  परिषद  के  इन  राज़्यों  को  उस  क्षेत्र  में  भूमि  के  नीचे  तेल

 तथा  गैस  का  पता  लगाने  तथा  उसे  निकालने  की  अनुमति  दी  आशा  है  कि  उस  क्षेत्र  को  मह

 अवसर  दिया  जाएगा  ।

 अब  हमें  गह  मंत्रालय  मांगों  के  साथ-साथ  पुनर्वास  पर  भी  चर्चा  करने;क्ा

 सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  है  |  बहुत  से  जोकि  विदेशों  में  रह  रहे  अब  भारत  में  बसने  के

 लिए  लौट  आए  हैं  |  उनका  पुनर्वास  भी  एक  समस्या  का  रूप  धारण  कर  रहा  ऐसे  बहुत  से  लोग

 हैं  जिनका  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  रहने  वाली  जातियों  से  है  और  वे  यहां  की  ही  कोई  भाषा  है
 पाकिस्तान  और  विश्व  के  अन्य  देशों  में  रहने  वाले  ऐसे  बहुत  से  व्यक्तियों  को

 अब  मजबूरन  भारत  लौटना  पड़  रहा  इससे  उनके  पुनर्वास  की  समस्या  पैदां  हो  रही  इस

 समस्या  को  भी  ठीक  ढंग  से  हल  नहीं  किया  जा  रहा  आपने  बताया  है  कि  बहुत  से  को

 पनर्वास  के  लिए  प०  बंगाल  में  तथा  दंडकारण्य  परियोजना  क्षेत्र  में  व्यवस्था  की  गई  लेकिन

 घिस्थापित  लोग  न  केवल  प०  मध्य  प्रदेश  या  बिहारे  के  कुछ  भागों  में  बसाएं.गए

 हैं  बल्कि  उन्हें  और  बहुत  से  राज्यों  में  अनेक  स्थानों  पर  बसाया  गया  वै  त्रिपुरा  में  मणिपुर

 में  असम  आदि  में  लेकिन  पुनर्वास  समस्या  के  उपयुक्त  और  कारगर  हल  के  लिए  क्या-इन

 सभी  राज्यों  को  आपने  वित्त  आंबंटित  किया  अगर  आपने  ऐसा  किया  होता  तो  क्‍या  यह  सर्मस्या

 इतनी  विकट  हुई  होती  जो  इस  समय  मेरा  निवेदन  है  कि  पुनर्वास  समस्या  को  हल  करने  के  लिए

 सभी  राज्यों  को  पर्याप्त  बित्त  आबंटित  किया  कलकत्ता  में  शरणाथियों  की  संद्या  बहुत

 है  ।  उनक॑  पुनर्वास  के  उन्हें  अधिकार  देने  के  पश्चिम  बंग्राल  सरकार  ने
 कुछ
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 निर्णय  लिए  थे  और  उन्हें  मंजूरी  के  लिए  कंन्द्र  सरकार  को  भेजा  था  |  पं०  बंगाल  मुख्य  मंत्री

 कामरेड  ज्योति  बसु  ने  कंन्द्र  को  अर्ध-सरकारी  पंत्र  भेजे  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  को  -  उक्त  निर्णय  कार्यान्वित  करने  की  शक्तियां  प्रदान  की
 शैई  लेकिन  यह  कंवल  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  शक्तियां  प्रदान  करने  का  ही  प्रश्न

 ह

 भहीं  है  ।  न
 ः

 बहुत-सी  शर्तें  लगा  दी  गई  हैं  जिसमें  99  साल  के  लिए  पट्ट  पर  देना  भी  शामिल  इसे
 बदला  नहीं  जा  सकता  ।  इसी  तरह  की  हजारों  और  शैत  केन्द्र  न ेलगाई  राज्य  सरकार  ने  उन
 शंतों  को  करने  के  लिए  बार-बार  आपको  लिखा  लेकिन  आप  तो  उनको  भी  वापस  ले

 रहे  कंवल  यह  कह  कर  कि  दोਂ  यह  दी  नहीं  जा  सकती  ।  यह  बिना  शर्तें  दी  जानी  चाहिए  ।
 ः

 इसे प० बंगाल सरकार,द्वारा सुझाए गए तरीके से ही जा सकता एक दो साल को छोड़ कर से पहले प० बंगाल में आपकी सरकार थी । क्या आप इस समस्या को हल कर सके ? आप झ्ञायद सोच रहे होंगे कि प० बंगाल में वामपंथी मीर्च की सरकार है अतः इस का हल नहीं हो रहा ऐसा नहीं है । आप भी इसे हल नहीं कर पाएंगे । मुझे पूरा विश्वास आपने केन्द्र राज्य संबंधों के में सरकारिया आयोग का गठन किया है जौर यह से प्रभावी हुभा हम चाहते हैं कि बहुत से मामलों में राज्यों को और अधिक शक्तित प्राप्त हो । राज्य के पाम्न वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां अधिक होनी चाहिए । मेरे विचार से रिपोर्ट में बहुत विलम्ब हो चुका समिति का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है लैकिन इसके बावजूद इसमें संदेह है कि तैयार हो मेरे पास सरकारिया कमीशन द्वारा प्रेषित प्रश्शावली की एक प्रत्ति इसमें कई बढ़िया सिफारिशें की गई लेकिन अंतिम रिपोर्ट जल्‍दी तैयार की जानी चाहिए तथा को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए । साकि विभिन्‍न राज्य सरकारों को महसूस हो कि वे बास्तव में सत्ता में हैं और सरकार चला रहे हैं शायद आपका विचार है कि जब कंन्द्र में काग्रेस की सरकार हो और राज्यों में भी कांग्रेस सरकार हो तो राज्य केन्द्र सरकार से जो भी भीख मिले उसी से काम चला संकेंगी । ह लेकिन हमारा विचार है कि केन्द्र के अधिकार अलग हैं और राज्यों के अधिकार अलग ! शाम्य केंद्र सरकार के बिना और केन्द्र सरकार राज्यों के बिना काम नहीं कर सकती । वे एक दूसरे दर निर्भर हैं ओर एक दूसरे की पूरक राज्यों को प्रशासनिक तथा आधिक स्वतंत्रता मिलनी राज्य की विधान सभाओं द्वारा पारित बहुत से विधेयक संकल्प आदि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केन्द्र के पास विचाराधीन केन्द्र को उन्हें यथासंभव जल्दी मंजरी देनी तक इस तरह के 250 प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए थे । जैसा कि मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है उनमें से केवल दो के बारे में केन्द्र ने मंज्री दी शेष पर भी केंद्र सरकार को शीघ्र मंजूरी देनी आप या तो उन्हें कर दें अथवा नामंजूर कर दें । कुछ सकारात्मक कदम तो उठाएं । उन्हें लटकाये रखना या अनिश्चय की स्थिति में नहीं रखना चाहिए । मैं आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के में कुछ कहना चाहता हूं । लेकिन हमारे शस के एक और बषतो हैं ओ आदिवासियों को समस्याओं के बारे में ॥ जस्त मैं कहूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर जिसका मैं सदस्य बहुत + 60
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 अत्याचार  हो  रहे  अतः  जहां  भी  ऐसे  लौग  हैं  वहां  हम  उन्हें  संगठित  करेंगे  और  इस  सरकार
 को  उलटने  की  कोशिश  करेंगे  ।  जब  तक  केन्द्र  में  वतेमान  सरकार  सत्ता  में  हैं  तब  तक  दलित  तथा
 उपेक्षित  गरींब  लोगों  की  समस्याएं  हल  नहीं  हो  हम्‌  सभी  गरीब  लोगों  को  एकजुट  करना

 चाहते  हैं  ताकि  ब्रे  वतमान  सरकार  को  हटा  दें  और  गरीबों  की  सरकार  बनाएं  तभी  गरीबों  की
 विभिन्‍न  समस्याएं  हल्‌  होंगी  ।  आपके  माध्यम  से  मैं  देश  के  सभी  गरीबों  आह्वान  करता  हूं  कि
 वे  एकजट  हो  जाएं  और  इस  के  लिए  आगे  आएं  ।  इसके  साथ  मैं  अपना  षण  समाप्त
 करता  हूं  ।

 3.15  स०  प०

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  अध्यक्ष  मैं  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का
 दिक  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  मंत्रालय  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्याएं  देखता  और

 ऐसा  करने  के  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  इसे  एक  बहुत  बड़े  बल  को  रखना  पड़ता
 अर्धे  सैतिक  बल  बहुत  महत्वपूर्ण  बल  है  और  इस  संकटापन्न  स्थिति  में  देश  की  सुरक्षा
 एकता  को  बनाए  रखने  के  लिए  इसे  मजबूत  बनाना  बहुत  जरूरी  विशेषकर  ऐसी  स्थिति  में

 जबकि  देश  के  भीतर  तथा  बाहर  कुछ  निक्ृृष्ट  ततकतें  देश  की  अखंडता  और  सुरक्षा  को  नष्ट  करने
 के  लिए  सिर  उठा  रही  हैं  ।

 हम  अपने  पड़ोसी  राज्यों  जैसे  बर्मा  और  चीन  की  हालत  जानते

 हैं  ।  मुझे  इस  बात  पर  जोर  देने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  भारत  को  भी  कई  अन्य  देशों  के  साथ-साथ
 स्वतंत्रता  मिली  थी  लेकिन  उन  देशों  में  लोकतंत्र  नहीं  लोकतंत्र  यहीं  केवल  यहीं  क्योंकि

 यहां  बहुत  समय  से  कांग्रेस  का  शासन  क्योंकि  कांग्रेस  पार्टी  तथा  सरकार  लोगों  का  भला

 सकती  हाल  के  लोक  राभा  चुनावों  में  भारत  की  जनता  ने  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के

 नेतृत्व  में  अपना  विश्वास  मत-पेटियों  के  माध्यम  से  व्यक्त  किया  है  और  उनमें  उनका  विश्वास  बना
 5

 रहेगा  ।

 गृह  मंत्रालय  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजादियों  के  कल्याण  के  प्रति  बहुत  चिंतित

 इस  सम्बन्ध  में  योजनाएं  तथा  उप-योजनाएं  इस  सबके  कुछ  राज्य  यह  नारे  लगा  रहे

 हैं  कि  भारत  सरकार  उनके  साथ  सौतेला  व्यवहार  कर  रही  है  ।  यह  राजनीतिक  उद्देश्यों  की  प्राप्ति
 के  लिए  लगाए  जाने  वाले  राजनीतिक  नारे  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  विकास  के
 लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  योजनागत  धनराशि  दी  गयी  है  ।  यदि  वे  इसको  गर  योजना  कार्यों  पर

 गा  देते  हैं  और  अनुसूचित  ज़ातियों  तथा  जनजातियों  तथा  गरीबों  की  आधिक  दशा

 सुधारने  के  प्रयास  नहीं  करते  तो  यह  नारा  लगाना  व्यर्थ  है  कि  राज्यों  के  साथ  सौतेला  व्यवहार
 कर  रहा  यदि  राज्य  उस  घनराशि  को  उन  पर  व्यय  नहीं  करता  जिनके  लिए  यह  मिली  है  तो

 समें  केन्द्र  सरकार  का  कोई  दोष  नहीं  है  और  दोषी  तो  उन्हीं  राज्यों  को  ठहराया  जाना

 चाहिए  ।

 अल्पसंख्यकों  की  भ्राथिक  दशा  में  भी  सुधार  हो  रहा  है  तथा  देश  में  साम्प्रदामिक  सद्भाव

 घना  हुआ  है  ।  भारत  एक  विशाल  है  और  जनसंख्या  के  बढ़ने  के  साथ  यहां-बहां  कुछ  घटनाएं
 चंटना  स्वाभाविक  लेकिन  इसकां  यह  मतलब  नहीं  है  कि  देश  में  कानून  और  ब्यत्रस्था  नहीं

 एक  छोटे  से  गांव  में  जहां  एक  ही  समुदाय  के  लोग  रहते
 कई

 बार  समस्याएं  उठ  बड़ी  होती

 हैं  ।  पीछे  जनता  पार्टी
 के

 शासन  को  तुलना  में  अब  निश्चय  ही  साम्प्रदायिक  सद्भाव  अंधिक  है  ।
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 जप  हाााणारनाााममणनानाणाा  आना  ः

 पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  हम  बहुत-सी  समस्याओं  का  सामना  कर  हे  भारत  बहुत  समय
 से  विस्थापित  शरणार्थियों  तथा  प्रवासियों*  के  पुनर्वास  की  समस्या  का  सामना  कर  रहा

 *  अब  हमें  श्रीलंका
 में  घटी  घटनाओं  के  कारण  भी  लोगों  के  पुनर्थास  सन्बन्धी  समस्या  का  सामना

 करना  पड़  रहा  गृह  विभाग  समस्या  का  सामना  ढंग  से  कर  रहा  इसी  प्रकार  यदि
 '

 हम  श्रमिकों  की  स्थिति  की  बात  करें  तो  श्रमिक  समस्याओं  को  लेकर-होने  वाली  हिसात्मक  घटनाएं
 कम  हो  रही  हैं  ।  चुनाव  से  पूर्व  की  अवधि  के  दौरान  भीਂ  अपराध  की  घटनाओं  में  कमी  हुई

 मानते  हैं  कि  चुनाव  के  दौरान  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने  की  कुछ  घटनाएं  जरूर  हुई  हैं  परन्तु
 उनकी  बड़ी  नहीं  थी  कि  उनकी  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  पड़े  जैसा  कुछ
 सदस्यों  ने  किया  है  ।  ॥॒

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्‍्त्री  जी  के  ध्यान  में  एक  बात  लाना  चाहता  हूं  ।

 अंग्रेजों  क ेशासन  काल  में  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  हमारे  देश  में  से  भी  .  अधिकारी  भर्ती  होते  थे

 लेकिन  उन्हें  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जाता-'था  ताकि  वे  प्रशासन  .  के  सिंद्ध  हो  सके  ।  अब

 स्नातकोत्तर  डिग्री  लेने  तथा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  च्रयन  के  बाद  साढ़े  ग्यारह  महीने

 का  प्रशिक्षण  लेने  कोई  भी  भारतीय  पुलिस  सेवा  अधिकारी  बन  सकता  किसी  पुलिस
 थानों  में  कुछ  महीनों  का  प्रशिक्षण  ग्रहण  करने  के  बाद  उसे  एक  जिले  का  प्रभारी  अधिकारी  बनो

 दिया  जाता  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  जब  तक  वह  अतिरिक्त  पुलिस  अधीक्षक  या  यहां  तक  कि

 पुलिप्त  अधी  ज्षक  वन  जाते  पर  भी  उत्का  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  नाममात्र  भी  नहीं  होता  ।  इसीलिए

 यह  सुझाव  दिया  जाता  जाता  है  कि  उसे  कम  से  1  वर्ष  तक  किसी  थानें  में  सब-इन्स्पेक्टर
 के  रूप  में  कायं  करमा  आवश्यक  बनाया  जाना  चाहिए  ।  उसे  यह  पता  होना  चाहिए

 कि  मामलों  की  जांब  कैप  वी  जाती  केस  डायरी  की  क्रसे  लिखी  जाती  है  आदि  ।

 न्यायालय  में  उसके  साथ  जिरह  की  जाएं  ताकि  वह  उच्च  अधिकारी  बनने  के  बाद  अधिक  अच्छी

 तरह  सब-ईन्स्पेक्टर  के  काम  को  देख  सके  ।

 प्रों०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  अब  ऐसा  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?

 क्री  सोसनाथ  रथ  :  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यह  केवल  कुछ  महीनों  के  लिए  है  ।  इसीलिए  मुझे

 दोबांरा  कहने  की  अनुमति  दीजिए  कि  पुलिस  में  सब-इस्स्पेक्टर  के  रूप  में  कम  से  कम  एक  वर्ष  तक

 प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।  जनता  के  प्रति  पुलिस  के  व्यवहार  में  भी  परिवर्तन  होना  चाहिए  ।

 अंप्रेजी  शासन  के  उसे  विदेशी  सरकार  के  अभिकर्ता  के  रूप  शासन  करयाने  में  मदद  देते

 के  लिए  प्रशिक्षित  किया  जाता  था  ।  अब  उन्हें  लोगों  की  सेवा  करनी  है  ।  उन्हें  लोगों  का  खासकर

 गरीब  वर्ग  के  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  करना  चाहिए  स्दि  या  हरिजन  या  गरीब  लोग

 पुलिस  थाने  में  कोई  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराने  जाते  हैं  तो  उनकी  मदद  करनी  चाहिए  तथा

 जैसा  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  दिया  गया  है  कि  उनको  प्रधम  सूचना  रिपोर्ट  की  एक  .  प्रतिलिपि

 भी  दी  जानी  अब  यह  कभी-ही  किया  जाता  छोटे  अपराधों  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिखाया

 जाता  आप  यह  ॒  जानते  हैं  कि  चोरी  के  अपराध  जो  घारां  379  के  अधीन  भाता  है

 हेर-फेर  करके  धारा  395  के  अधीन  डकंती  में  बदला  जा  सकता  है  तथा  किसी  निर्दोष  ब्यक्ति

 जब  तक  उसकी  जभानत  न  जेल  में  रखा  जा  सकता  है  तथा  अपराधी  केवल  सत्र  न्यायालय  हारा
 _

 : ही रिहा किया जा सकता इसीलिए मैं फिर एक बार जोर दे रहा हैं कि सब-इन्स्पेक्टरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तो और भी आवश्यक जो कि सारा काम सम्भालते हैं और न्याय प्रदान करने के लिए बे एक दिन हा --482
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 पुलिस  महा  अधीक्षक  भी  वरना  साधारण  आदमी  को  परेशानी  उठानी  ही  पड़ेगी  ।  इसी

 से  जो  लोग  भ्यायालयों  में  अभियोजन  की  पैरवी  करते  हैं  जैसे  सरकारी
 अतिरिक्त  सहांयक  सरक।रो  उनका  चयन  उन  वकीलों
 में  से  किया  चाहिए  -  जिन्हें  वंकालत  का  लम्बा  अनुभव  उन्हें  प्रोत्साहन  भी  मिलना

 सरकारी  अभियोकता  या  अतिरिक्त  सरकारी  अंभियोकता  अपना  कार्य  उचित  ढंग  से
 करते  हैं  तो  क्यों  न-उनकी  नियुक्ति  उप  पुलिस  अधीक्षक  के  रूप  में  कर  दी  जाए  ताकि  उसे

 सन्ह्ुष्टि  हो  सके  ।

 पुलिस  प्रशासन  का  कार्य  सिविल  प्रशासन  के  साथ  समच्द्य  करना  है|  जैसा  अपेक्षित  हों
 दण्डाधिकारी  द्वारा  आदेश  दिए  जाने  पर  पुलिस  कार्रवाई  करेगी  ।  कई  स्थानों  पर  कम  से  कम
 हस्तक्षेप  करके  बिना  गोली  चलाए  या  लाठी  प्रहार  के  बिना  ही  समस्या  का  हल  हो  सकता

 हैं  L
 सीलिए  यह  पुलिस  तथा  दण्डाधिकारी  अपने  रुख  तथा  समझ-बुझ  पर  निभर  करता  है  कि  व

 तथा  व्यवस्था  क॑से  बनाई  रखी  जा  सकती  है  कई  बार  सब-इन्स्पेक्टर  या  सिपाही  की  गलती  से
 मामला  इतना  बढ़  जात  है  कि  सरकार  को  बेकार  में  ही  दोषी  ठहराया  है  ।  इन  सबसे
 बचने  के  लिए  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  प्रतिवेदन  में  कुछ  संकेत  मिलते
 हैं  कि  जांच  को  वैज्ञानिक  बचाने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  जा  रहे  परन्तु  यह  उपाय  सभी
 राज्यों  में  ईमानदारी  से  किए  जाने  ऐसे  उदाहरण  कम  नही  हैं  जब  जांच  का  काम  महीनों
 तक  चलता  ही  रहता  कंस  डायरी  लिखी  ही  नहीं  जाती  ।  ऐसी  तकनीकी  न्रटियों  के.कारण
 कई  बार  तो  न्यायालय  में  अपराधी  भी  छूट  जाता  जब  तक  पुलिस  अधिकारी  को  इन  बातों
 की  जानकारी  न  केवल  मामला  दायर  क़रने  से  तथा  जांच  पर  समय  और  शक्ति  बर्बाद  करने
 से  कोई  लाभ  नहीं  इसीलिए  सब-इन्स्पेफ्टर  की  सकिल  इन्स्पंवटर  या  डी०  एस०

 ०  के  पद  पर  पदोन्नति  इस  वात  पर  निर्भर  करनी  चाहिए  कि  जांच  अधीक्षण  करते  समय  तथा
 न्यायालय  में  मामलों  को  सिद्ध  करते.समय  अपने  कर्तव्य  का  निर्वहन  किस  प्रकार  किया

 विभाग  पुनर्वास  कार्य  से  सम्बन्ध  रखता  है  तथा  यह  भपने  काम  में  बहुत  सफल  रहा
 यहां  पर  मैं  उड़ीसा  से  सम्बन्धित  केवल  एक  दृष्टान्त  देता  हूं  ।  पोट्ट  रू  सिंचाई  परियोजना  को  सः  न्‌

 975  में  मनन्‍्जरी  दी  सन्‌  1979-80  में  उस  परियोजना  के  लिए  14.81  करोड़  रु  ए
 निर्धारित  किए  गए  ।  अब  वह  राशि  58.41  करोड  रुपए  तक  पहुंच  १ई  है  तथा  यह  इस  वर्ष  भी
 पूरी  नहीं  होगी  ।  यह  अगले  वष  मे  चला  ज॑  यिेगी  तब  कीमते.और  बढ  जाएंगी  तथा  यह  क  ई  वर्षों
 तक  अधूरी  पड़ी  मेरा  तक  यह  है  कि  जब  कोई  परियोज  ना  स्कीम  बत्ताई  जाती  है  तथा  वह
 स्कीम  लागू  भी  क«नी  होती  तो  यह  एक  निश्चित  अवधि  में  पूरो  की  जानी  चाहिए  ।  संसाधनों

 ॥  पता  लगाना  वरना  बहुत-सी  परियोजनाएं  शुरू  करने  से  तथा  थोड़ी  धनराशि
 आबंटन  करने  से  सप्रस्या  का  हल  नंहीं  .  होगा  तथा  हम  यह  भी  पता  नहीं  लगा  पायेंगे  कि  कब  ये

 पूरी  होंगी  ।
 ह

 जेल  प्रशासन  का  जहां  तक॑  सम्बन्ध  है  कैदियों  के  लिए  अंच्छे  भोजन  तथा  कपड़े  की  व्यवस्था
 करके  सफाई  तथा  उनकी  रहन-सहन  की  दशा  में  सुधार  आदि  के  कदम  जेल  प्रशासन  में

 सुधारे  लाया  जा  रहा  है  ।  यहां  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सजा  भयोत्पादक  न  होकर
 सुधारात्मक  होनी  चाहिए  |  जेल  में  बाल  तथा  महिलाओं  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना

 जाहिए  ।  कैदियों  को यह  सिखाना  चाहिए  कि  वे  जेल  से  अपनी  रिहाई  के  बाद  किस  तरह  से  अपनी ,
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 कमा  सकते  हैं  ।  यह  नहीं  कह  जः  सकता  कि  लो  एक  बार  अपराधी  हो  जाता  वह

 हमेशा  ही  अपराधी  रहता  किसी  कारण  से  या  कारणों  से  यदि  किसी.]ने  कोई  अपराध  कर

 परन्तु  यदि  उसे  जेल  में  उचित  शिक्षा  जाए  तथा  इस  तरह  से  प्रशिक्षित  किया  जाए  तो

 अपनी  रिहाई  के  बाद  वह  एक  कुलीन  व्यक्ति  की  जिन्दगी  व्यतीत  कर  सकता  है  ।

 गाज_ऊ्झ्ण्णण

 अब  मैं  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करूंगा  ।  प्रतिवेदन  से  यह  पता

 चलता  है  कि  पेंशन  के  लिए  काफी  समय  से  लगभग  1,11,000  आवेदन  पत्रों  पर  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  है  जबकि  सरकार  का  रुख  उनके  प्रति  बहुत  ही  सहानुभूतिपूर्ण  है।इस  ओर  शीक्ष

 ध्यान  दिया  हर

 दूसरी  जिस  पर  मैं  माननीय  म॑न्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  यह  है  कि

 देश  में  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  लगभग  7.5  प्रतिशत  है  ।  उनकी  सामाजिक  तथा
 भ्राधिक  दशा  सुधारने  के  काम  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 अन्त  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  मैं  पंजाब  तथा  असम  के  बारे  में  भ्रधिक  नहीं

 कहूंगा  क्योंकि  इन  समस्याओं  पर  विस्तारपूर्वक  चर्चा  हो  चुकी  है  तथा  हम  इसमें  सुधार  होने  की

 आशा  कर  रहे  परन्तु  एक  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  समस्या  के  बीज  जनता  शार्सन  के

 दौरान  बोए  गए  वह  कष्ट  अब  सम्राप्त  हो  गया  इसीलिए  हमें  किसी  को  भी  दोषी  नहीं
 ठहराना  चाहिए  |  यह  राष्ट्रीय  समस्या  यह  देखना  प्रत्येक  राजनीत्तिक  दल  का  काये  है  कि
 भारत  की.सुरक्षा  तथा  अखण्डता  बनी  उग्रवादियों  को  जड़  से  उखाड़  फैॉका  जाए  तथा
 आगे  बढ़ता  रहे  ।  *

 .

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  सभापति  मैं  गह  मंत्रालय  की  मांगों के
 समर्थन  में  अपने  वरिचार  प्रकट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह  बात  सही  है  कि  पिछले  तीन-चार

 वर्षों  के  दौरान  हमारे  देश  के  सामने  कई  तरह  की  जटिल  समस्याएं  आईं  और  उनसे  जूझने  के  लिए

 हमारे  गृह  मंत्रालय  ने  जिस  तरह  से  कार्य  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  जिस  सुझ-बुझ  का  परिचय

 वह  अद्वितीय  यही  कारण  है  कि  देश  पर  आई  बहुत-सी  अप्रत्याशित  घटनाओं  के  बावजूद
 भी  हमारा  देश  प्रगति  के  रास्ते  पर  आगे  बढ़ता  गया  ।

 जैसा  कि  आप  स्वयं  कह  रहे  .  थे  कि  इस  सदन  में  पंजाब  और  की

 समस्याओं  पर  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  इसलिए  मैं  उस  विषय  में  ज्यादा  डिटेल्स  में  जाना  नहीं
 चाहता  परन्तु  मैं  कुछ  बुनियादी  बातों  की  भोर  ही  गृह  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित

 आम  तौर  से  जहां  तक  लॉ  एण्ड  आर्डर  की  व्यवस्था  का  प्रश्न  वहू  राज्य  सरकारों  का  विषय

 केवल  कुछ  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  इसकी  जिम्मेदारी  गृह  मंत्रालय  पर  आती  इसके  अलावा

 हमारे  देश  में  कुछ  केन्द्रीय  बल  बने  हुए  जैसे  सुरक्षा  इण्डो  तिब्बत  बोडेर  पुलिस  या
 ओद्योगिक  उपक्रमों  में  सुरक्षा  काਂ  कार्य  करने  वाले  आदि  और  इन  बलों  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  दूसरा  कोई  साधन  नहीं  है  कि  वह  कहीं  कोई  सीधे  कार्यवाही  कर  सके  ।  जब  इस

 सदन  में  हमारे  क्पिक्ष  के  लोग  छोटी-म  टी  बातों  के  लिए  केन्द्रीय  गृह  मंत्रालय  पर  दोषारोपण  करते

 राज्यों  के  सम्बन्ध  में  यहां  बातें  उठायी  जाती  हैं  तो  ऐसा  लगता  है  और  हम  यह  मानकर  चलते

 हैँ  कि  सारे  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्लांझी  जिम्मेद  री  गह  मंत्रालय  पर  जबकि  वास्तव

 में  ऐसा  नहीं  है  ।  इसके  साथ-साथ  जब  प्रदेशों  को  धन  देने  का  सवाल  भाता  अधिक  शक्ति
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 -
 ज  हा  एएात

 देने  का  प्रन  भाता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  कहा  जाता  कि  वह  देती  नहीं  या  देना  नहीं
 चाहती  दूसरी  ओर  जब  एण्ड  आर्डर  प्रश्न  आता  जिसकी  जिम्मेदारी

 3.35  म०  प०

 'अ>क

 सोमनाथ  रथ  पौठासीन  हुए  ]
 “
 सरकार  पर  तो  विरोध  पक्ष  के  भाई  कई  तरह  की  बातें  कर  देते  मश्म्यवर

 हमारे  देश  में  विविधता  में  एकता  वाली  बात  चरितार्थ  होती  है  इसलिए  जहां  तक  सांझी  व्यवस्था
 का  प्रश्न  मैं  समझता  हूं  कि  वह  टोटली  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रश्न  जाना  चाहिए
 विभिन्‍न  अंवबसरों  पर  कहीं  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  जाते  हैं  या  दूसरे  दंगे  हो  जाते  हैं  तो  निश्चित

 तौर  से  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  बी  ओर  देखती  जन-मानस  भी  अगर  कहीं  लो  एष्ड
 भार्डर  की  अव्यवंस्था  होती  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  पर  दोष।रोेपण  करता  जब  कहीं  लॉ  एण्ड
 आर्डर

 की
 व्यवस्था  बिभड़ती  है  तो  उसे  केन्द्र  को  ही  संभालना  पड़ता  फिर  क्‍यों  नहीं  यह  विषय

 केन्द्र  के  पास  हो  ?  इस  सम्बन्ध  में  सरकारिया  आयोग-.बैठा  हुआ  है  जो  कि  केन्द्र  और  राज्यों
 के  सम्बन्ध  में  अपनी  संस्तुतियां  मैं  केहना  चाहता  हूं  कि  उसके  सामने  यह  प्रश्न  जानी
 चाहिए  |  हमें  देश  की  अखंडता  और  एकता  को  बनांये  रखना  है  निश्चित  रूप  से

 यह  ताकत  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  होनी  चाहिए  ।

 हमने  कई  अवसरों  पर  इस  तरह  की  बिगड़ती  दशा  देखी  है  चाहे  साम्प्रदायिक  दंगा  हो  या
 -  कोई  और  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  को  बीच  में  थाना  पड़ता  जिस  सूझबूझ  से  इक  विकट

 परिस्थितियों  में  गृह-मंत्रालय  ने  कार्य  संभाला  हर  क्षेत्र  में  उत्तरोत्तर  अपराधों  में  भी  कमी  आई

 है  और  जहां  औद्योगिक  बशांति  होती  रही  है  उसमें  भी  उत्तरोत्तर  कमी  आई  देश  में  पिछले
 सालों

 में
 जो  छात्र  आन्दोलन  होते  रहे  उनमें  भी  कमी  भाई  यद्यपि  इनका  सीधा  सम्बन्ध

 राज्य  सस्कारों  से  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  दृष्टि  सभी  चीजों  पर  रहती  केन्द्रीय  सरकार
 की  डायरेक्शन  और  निर्देशों  पर  जो  सरकारें  काम  करती  उनमें  निश्चित  सुधार  आता  है  ।

 लॉ  एंड  आर्डर  की  बात  अगर  कहीं  होती  है  तो  उसका  सम्बन्ध  पुलिस  से  होता  भाज

 पुलि  स॑  की  की  व्यवस्था  में  सुधार  की  आवश्यकता  ।'  आज  37  वर्ण  की  स्वतन्त्रता  के  बाद
 भी  बहुत  काफी  पुलिस  के  लोग  ऐसे  जिनकी  मनोदशा  इस  तरह  की  नहीं  है  कि  हमारा  भारत

 स्वतं
 त्र  हो  एग्या  इसलिये  इनकी  ट्रेनिंग  में  जो  मौलिक  परिवर्तन  करना  चाहते  वह  करने

 चाहियें  ।  इसके  लिये  वित्त  आयोग  ने  धनराशि  उपलंब्ध  कराई  इसलिये  इनकी  ट्रेनिंग  का  काब
 का  होना  चाहिये  !

 ।

 हु

 जहां  तक  भर्ती  का  प्रश्न  समय  भा  गया  है  कि  सारी  सम्प्रदाय  का  बिना  किसी
 भ्रेदशाव  के  संगठन  बनाना  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  भी  था  कि  देश  में  कहीं  भी
 साम्प्रदायिक  दंगे  अगर  और  शांति  स्थापित  करने  के  लिये  यहां  से  पुलिस  वर्गरह  जाये  तो  उसमें

 हर  वर्ग  का  प्रतिनिधित्व  होना  जरूरी  ..

 ~  पुलिस  का  प्रमुख  काम  हो  गंया  है  कि  लॉ  आर्डर  की  व्यवस्था  चोरी  का  पता

 लगाना  और  किस  प्रकार  से  जांच  की  जाये  तोकि  अपराध  भविष्य  में  कम  हों  ।  ह

 दि  दिल्ली  प्रशासन  में  जनमानस  का  एक  विचार  है  कि  अगर  पुलिस  न  चाहे  तो  अपराध  नहीं

 हो  सकते  यह  बात  सही  अगर  पुलिस  यह  निश्चित कर  ले  कि  अपराध नहीं  होंगे
 फिर  नहीं  ही
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 जब  दिल्ली  स्टेशन  पर  कोई  आकर  उतरता  है  तो  पुलिस  का  गिरावट  का  वहीं  से

 शुरू  हो  जाता  टैक्सी  स्टैंड  पर  पुलिस  वाले  की  ड्यूटी  होती  लेकिन  मैंने  ऐसा  कभी  नहीं
 देखा  कि  जिसका  नम्बर  उस  पर  मुझे  बंठने  का  मौका  मिल  यह  क्‍या  काम  है  ?  जब
 ज  न-मानस  रेलवे  स्टेशन  प्र  आता  हैं  दिल्ली  की  राजधानी  का  उसे  तभी  पता  लग  जाता  है  कि

 यहां  पुलिस  का  क्या  स्तर  इसे  कौन  सुधारेगा  ?

 मैं  आज  हीं  दिल्ली  में  आया  आप  आश्चर्य  करेंगे  कि  एक  सिपाही  को  मुझे  टैक्सी  में
 बिखछने  में  20  मिमट  लगाने  पड़े  ।  कोई  टैक्सी  वाला  कहता  है  कि  हमारा  टायर  खराब  क  गई
 कहुता  है  कि  हमारा  मम्बर  नहीं  इस  तरह  से  उनकाਂ  एक  गुट  बन  जाता  मैं  सबसे  पहले  गृह
 मंत्रलय  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  दिल्ली  के  दोनों  रेलवे  स्टेशनों  की  व्यवस्था  ही  आप
 ठीक  कर  दें  तो  मैं  मानंगा  कि  स्थिति  में  कुछ  सुधार  है  ।

 दिल्ली  में  जो  बैंक  डकैतियां  होती  उन॒  पर  भी  कन्ट्रोल  करता  हमारे  पास
 कोई  जबाब  नहीं  है  कि  जो  अपराध  यहां  होते  हैं  वह  क्‍यों  होते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  सारी
 हाकतें  जब  वह  इस  स्थिति  को  देखेगी  तभी  हम  राज्य  सरकारों  को  कह  सकते  हैं  कि  लॉ  एंड
 भार्डर  की  स्थिति  आप  स्थोंपित  नहीं  यह  आपकी  गलती  है  ।

 जहां  तक  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शिड्यूल  ट्राइंब्ज  के  कल्याण  की  बात  मैं  कहना
 चाहूता  हुं

 कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  6  प्रतिशत  राशि  ही  एलाट  की  आप  केन्द्रीय
 सेक्टर  में  कछ  कम  आपने  39  प्रतिशत  राज्यों  को  दे  लेकिन  यह  आदेश  होना  च  हिए्‌
 जो  धनराशि  शेड्यूल  कास्ट  और  शेड्यूल  ट्राइब्स  के  लिए  वह  उन्हीं  पर  खर्च  होनी  चाहिए  और
 उस  राशि  में  कोई  कमी  भी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 आपने  कमजोर  वर्ग  के  उत्थान  के  लिये  जो  भी  कार्यक्रम  बनाये  स्वागत
 के  योग्य  लेकिन  जो  इम्पीमेंटेशन  राज्य  स्तर  पर  रहा  जो  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठने
 के  कार्यक्रम  चल  रहे  इसकी  जांच  के  लिये  एक  मूल्यांकन  समिति  होम  को  बनानी

 खाहिये  जो  यह  देखे  कि  जो  धनराशि  इन  पर  खर्च  की  जानी  है  वह  उन  पर  खच  हो  रही  है  या

 नहीं  ।  क्‍या  यह  सही  है  कि  स्पेशल  कम्पोनेंट  के  अन्तगगंत  जो  सहायता  दी  ग़ई  वह  उस  तक

 पहुंच  पाई  या  नहीं  जैसे  हरिजन  को  दूकान  दी  लेकिन  वह  दूकान  बन्द  कंन्द्र  सरकार
 के  रिकार्ड  में  आ  गया  कि  वह  हरिजन  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  गया  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं
 कि  जो  रचूता  का  रुपया  है  जो  कि  दूसरे  कार्यो  पर  खर्च  हो  रहा  इसको  देखने  क॑  लिये  आ

 एक  मूल्यांकन  समिति  बनायें  ।  यदि  आप  देहात  में  जाकर  देखें  आपको.पता  चलेगा  कि  जो
 लक्ष्य  उसके  अनुसार  बहां  कुछ  काम  नहीं  हुआ  आपकी  ठीक  लेकिन  विभिन्‍न
 राज्यों  ने ऐसा  कवाड़ा  कर  दिया  है  कि  उनका  सही  नहीं  हो  रहा  इसलिए  मैं  मांग
 करता  हूं  कि  प्लैनिंग  मिनिस्ट्री  में  नहीं  बल्कि  मिनिस्ट्री  में  शेड्यूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब
 के  कल्याण  के  जो  कायेक्रम  मॉनिटरिंग  के  जो  कार्यक्रम  उसके  लिये  वह  अलग  से  सैल
 खोलें  ।  धि

 1968  में  इस  सदन  में  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  गांधी  जी  उन्होंने

 शैश्यूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब  का  अमेंडमेंट  बिल  प्रस्तुत  किया  लेकिन  दुख  की  बात  है
 कि  विभिन्‍न  कारणों  स ेआज  तक  वह  पास  नहीं  हो  हमने  कई  बार  यहां  पर  उठाया  और
 कई  सदस्यों  ने  इस  सदन  के  बाहर  और  अन्दर  इसको  उठाय  रे  गृह  मंत्री  समय-समय  पर
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 आश्वासन  देते  रहे  हैं  कि
 हम  अगले  सत्र  में  इसलिये  मैं  आज  मांग  करता  हूँ  कि  जो  जातियां

 बच  गई  जैसे  किसी
 प्रदेश  में  शेड्यूल्ड  कास्ट

 किसी  में
 शेड्यूल्ड  उसमें  एकरूपता  लाकर

 इस  बिल  को  इसी  सत्र  में  एक  काम्प्रीहेंसिब  विल  लायें  जिससे  कम  से  कम  उनको  सातवीं
 पंचवर्षीय  में  तो  विकास  करने  का  मौका  मिल  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :.  कृपया  समाप्त  करें  ।  दूसरे  माननीय  सदस्य  भी  वाद-विवाद  में  भाग  लेसे
 के  इच्छुक  हैं  ।  इसीलिए  हमें  दूसरे  माननीय  सदस्यों  को  भी  बोलने  का  अवसर  देना  चाहिए  ।

 ह

 श्रो  राम  प्यारे  पनिका  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बहुत  कम  समय दे  रहे  हैं  ।  ५  *

 मैं  कह  रहा  था  कि  जो  रीजनल  असमतायें  विकास  के  मामले  में  हो  रही

 एकरूपता  लाई  जाग्नमे  ।  इसको  आप्रको  अवश्य  देखना  पड़ेगा  ।  मैं  अभी  छत्तीसगढ़  गया  हमारे
 जी  इस  समय  बैठे  हुए  उन्होने  भी  देखा  कि  छत्तीसगढ़  में  ऐसी  जातियां  हैं  जो  एक *

 जिले  में  तो  ट्राइब  हैं  और  दूसरे  जिले  में  बैकवर्ड  तक  नही  हैं  ।  इसी  प्रकार  पह्िका  जाति  मल्लाह
 *  जाति  जिसको  कई  नामों  से  जाना  जाता  यह  कहीं  शेड्यूल्ड  कास्ट  में  लेकिन  उत्तर

 बंगाल  में  नहीं  इसी  प्रकार  बियार  जाति  है  जो  ट्राइब  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  में  इस

 ट्राइब  नहीं  मानते  इसलिए  इनमें  एकरूपता  लाना  आवश्यक  है  ।  जब  तक  एकरूपता  नहीं
 तब  तक  मामला  सुलझेगा  उससे  हरिजनों  में  असमानता  आ  जायेगी  ।  हमारी  विभिन्‍न  कौमों
 के  विभिन्‍न  सब-कास्ट  उनको  देखकर  कमीशन  और  संसद  सदस्यों  ने  बहुंत  अच्छे  सुझाव  दिये

 हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  उन  सुझावों  पर  अवश्य*ध्यान  दें  और  इस  हऊस  में  इसी  सन  भें
 इस  संबंध  में  एंशोरेंस  जरूर  दें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 *श्री  राधाकांत  डिगाल  :  सभापति  मैं  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों  की

 मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मांगों  के  बारे  में  बोलते  हुए  मैं  कुछ  सष्ट्रीय  मामलों  के  बारे  में  भी

 बोलूंगा  ।  यह  बड़े  खेद  का  विषय  है
 कि

 असम  और  पंजाब  में  विधान  सभाओं  और  लोक  सभा
 के  लिये  चुनाव  समय  पर  नहीं  हो  सके  ।  सभा  को  उन  कारणों  का  पता  है  जिनके  कारण  इन  राज्यों
 में  चुनाव  को  टालना  पड़ा  मुझे  इस  बात  की  प्रस॑न्‍्नता  है  कि  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री

 राजीव  भांधी  पंजाब  और  असम  की  समस्याओं  को  सुलझाने  का  हर-संभंव  प्रयत्न  करते  रहे

 उन्होंते  सही  समय  पर  सही  कदम  उठाया  है  और  सच्चे  से  इन  राज्यों  में  सामान्य

 स्थति  पुनः  लाई  जा  सकती  विरोधी  दल  के  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  असम

 और  पंजाब  की  समस्याओं  को  शीघ्र  सुलझाने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयत्नों  को

 क्ृपया  अपना  सहयोग  प्रदान  करें  ।  यदि  सभी  बातें  ठीक-ठाक  रहीं  तो  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  इस

 विज्लुब्ध  राज्यों  शांति  का  वातावरण  पैदा  हो  जाएगा  ।  भारत  सरकार  से  मेरा  अनुरीध  है  कि

 इन  दोनों  राज्यों  में  यथाशी प्र  चुनाव  करवाने  का  वातावरण  तैयार  किया

 जहां  तक  मिजो  समस्या  का  संबंध  यह  वास्तव  में  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  मिजो  नेता

 श्री  लाल  डेंगा  ने  समस्या  को  शांतिपूर्ण  ढंग  से  निपटाए  जाने  की  पेशकश  की  है  ।  प्रैस  में  छपें

 के |

 +उड़िया  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 समाचारों  के  अनुसार  श्री  लॉल  डेंगा  ने  इस  संबंध  में  श्री  राजीव  गांधी  और  गृह  मंत्री  श्री  चह्लाण
 से  मुलाकात  की  हमारी  सरकार  भी  मिजो  समस्या  को  सुलझाने  के

 लिए  उतनी  ही  इच्छुक
 मुझे  विश्वास  है  कि  मिजो  समस्या  का  समाधान  हो  जाने  पर  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  शांति  का

 ब्रातावरण  बन  जायेगा  ।

 हाल  ही  में  आरक्षण  के  मामले  को  लेकर  गुजरात  और  मध्य  प्रदेश  में  हिसा  और
 प्रदर्शन  हुए.थे  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  हितों  की  रक्षा  करना  सरकार
 का  कर्त्तव्य  पिछड़े  वर्गों  को  भी  उचित  सुरक्षा  मिलनी  आरक्षण  के  मामले  को  ऑपस
 में  मिलकर  निपटा  लेना  गह  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि
 कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  हितों  पर  कोई  प्रभाव  न  पड़े  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  समस्याओं  से  कुछ  मामलों '
 की  मैं  चर्चा  करना  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनंजातियों  के  विकास  के  लिये
 उड़ीसा  में  जो  विभिन्‍न  कल्याणकारी  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  उंनकी  ओर  मैं  ध्यान
 दिलाना  चाहूंगा  ।  1981  की  जनगणना  के  आक्वार  पर  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  की  कुल  आबादी  3,865,543  और  5,915,067  इस  अवसर  पर  मैं
 अपनी  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  ग्रांधी  के  प्रति  अपनी  श्रद्धांजलि  अपित  करता  हूं  ।

 उन्होंने  अपना  जीवन  देशवासियों  के  केल्याण  के  लिये  उत्सगग.कर  दिया  )  उन्होंने  आदिवासियों  और

 हरिजनों  के  उत्थान  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  ।  हम  लोग  वास्तव  में  उनके  आभारी  हैं  ।  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  जनजाति.उप  योजना  कार्यकम  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्यांण  के  लिये  बनाया  गया

 है  ओर  विशेष  संघटित  कार्यक्रम  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  चालू  किया  गया  है  ।

 जनजाति  उप  योजना  कार्यक्रम  और  विशेय  संघटित  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  करोड़ों  रुपया  स्वीकृत  करती  रही  है  ।  ऐसे  कार्यक्रमों
 कार्यान्वयन  पर  श्रीमती  इन्दिरां  गांधी  ध्यान  देती  थीं  ।  यह  बड़े  संतोष  की  बात  हैईः

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  कै  अनेंक  व्यक्तियों  ने  बेहतर  शिक्षा  प्राप्त  की
 वे  पहले  की  तरह  अनपढ़  नहीं  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  बहुत
 सरे  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  हुआ  उनमें  से  अनेक  व्यक्ति  स़िविल  सेवाओं  में  लगे  हुए  हैं  ।

 किन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनंजातियों  के  सभी  व्यक्ति  :
 आत्मनिर्भर  हो  गये  हैं॥  इन  लोगों  के  कश्याण  .  के  लिए  भारत  सरकार  योजनाएं  और  कायंक्रम
 बनाती  रही  इस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  कार्यक्रम  चालू  किन्तु  वे  फिर
 भी  पिछड़े  हुए  इसका  क्या  कारण  है  ?  उनके  पिछड़ेपन  का  मुख्य  कारण  उचि  रा  की
 कमी  है  ।

 *  यह  बड़ी  चिता  का  विषय  है  कि  जनजाति  क्षेत्र  के  जनजातियों  कें  अनेक  छात्रों  ने  बी  का  में
 हो  पढ़ाई  छोड़  वे  छात्र  अपनी  शिक्षा  क्यों  पूरो  नहीं  कर  सके  ।  हमें  कारणों  का  पता  लगाना

 होगा  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बड़ी  संख्या  में  पढ़ाई  की  इस  समस्या
 समाप्त  करने  के  लिए  अपेक्षित  कद्रम  उठाये  जायें  ।

 नि  इस  सिलसिले  में  मैं  माननीय  मुह  मंत्री  का  ध्यान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों के  छात्रों  की  विभिन्‍न  समस्याओं  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहली  बात  तो  यह
 है  कि  इन  छात्रों  को  मिलने  वाली  छात्रवृत्ति  बहुत  कम  है  ।  माननीम  गृह  मंत्री से  मेरा  अनुरोध  है

 क्र
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 कि  मैट्रिक  से  पहले  तक  जाने  छात्र  वत्ति  की  राशि  बढ़ा  दी  जाये  ।  छात्र  वृत्ति  का

 भुगतान  करने  का  सारा  व्ययं  भार  इस  समय  राज्य  सरकारों  को  उठाना  पड़  रहा  कुछ  मामलों
 में  राज्य  और  सरकारें  आधा-आधा  व्यय  भार  वहन  करप्ती  हैँ  ।  इस  सम्पूर्ण  राशि  का  भार
 केन्द्र  को  वहन  करना  चाहिए  ।

 इसके  हमारे  देश  में  आवासीय  स्कूलों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ।  अनुसूचित  जातियों
 और  अनैसूचित  जन-जातियों  के  छात्रों  के  लिए  छात्रावास  भी  बहुत  कम  इसलिये  यह  आवश्यक  -

 है  कि  जनजाति  क्षेत्रों  में
 और  अधिक  आवासीय  स्कूल  खोले  अधिक  संख्या  में  छात्रावात्न

 और  आवासीय  स्कूल  के  निर्माण  के  लिए  उड़ीसा  को.विशेष  सहायता  मंजूर  की  जानी
 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  अधिक  संख्या  में  आवांसीय  स्कूल  खोले  जाने  पर
 विशेष  बल  दे  रहे  मेरा  सुज्ञाव  है  कि  प्रत्येकਂ  ग्राम  पंचायत  में  कम  से  कम  एक  आवासीय  सर  कल
 खोला  जाये  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  और  जनजाति  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लड़के  और  लड़कियों  के  निर्मित  कियें  -  जाते  वाले  छात्रावासों  के  लिंए  निर्धारित  राशि  की
 अधिकतम  सीमा  को  बढ़ा  दिया  जाए  ।  .

 जनजाति  क्षेत्र  में  स्थापित  प्रत्येक  स्कूल  में  दोपहर  का  भोजन  देने  की  योजना  चलाई  *

 जाए  ।  उससे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  कै  छात्रों  को  अपनी  शिक्षा  जारी
 रखने  के  लिंए  प्रोत्साहन  यदि  वे  सभी.सुझाव  कार्यान्वित  किये  जायें  तो  स्कूल  छोड़ने
 विशेषकर  प्राथमिक  शिक्षा  के  स्तर  पर  स्कूल  छोड़ने  वालों  की  संख्या  घट  जायेगी  ?

 देश  में  अनेक  दुगगेम  क्षेत्र  इन  क्षेत्रों  में  बेहतर  संचार  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई
 जायें  ।  दूर-दराज  क्षेत्रों  में  रहने  वालों  को  इन  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  कल्याणकारी  उपायों
 का  पता  नहीं  होता  वे  आधुनिक  संभ्यता  से  अनभिज्ञ  इसलिए  गृह  मंत्री  से  मेरा  सक्षाव  है  कि
 इन  क्षेत्रों  में  शिक्षा  का  प्रतार  किया  इन  क्षेत्रों  भ॑  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  कार्यान्वित
 किया  जाए  ।  इसलिए  सातंवीं  योजना  के  तक  दृरस्थ  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  सभी  ब्यक्तियों  को
 शिक्षित  बनाया  जाए  ।  अशिक्षा  दूर  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  निर्धारित  की  जाए  ।

 मैं  अपने  कतंव्य  पालन  में  असफल  यदि  मैं  ज़नजाति  क्षेत्रों  में  क्रियान्वित
 किये  जा  रहे  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  का  उल्लेख  नहीं  ये  कार्यक्रम  हैं  समेकित
 ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  और  ग्रामीण  निर्धन  व्यक्तियों  के  आधथिक

 पुनर्वास  की  योजनायें  ।  इन  योजनाओं  का  उद्देश्य  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और
 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  का  स्तर  ऊंचा  उठाना  इन  कायंक्रमों  को  लाग्रू  करने  के  लिये  बजट
 में  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  मैं  केन्द्र  सरकार  का  क्ृतज्ञ  किन्तु  वास्तव  में  यह  दुख
 की  बात  है  कि  इन  कार्यक्रमों  के लिए  निर्धारित  जो  राज्य  सरकारों  को  आवंटित  की  गई  उस

 सम्पूर्ण  राशि  का  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  ।  इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  का
 काम  जिन  कर्मचारियों  को  सौंपा  गया  है  कभी-कभी  वे  स्थातीय  राजनीतिक  दल  के  कार्यकर्ताओं  अथवा
 स्थानीयस्वयं  सेवी  संगठनों  के  सदस्यों  की  मिली-भगत  से  कभी-कभी  धन  का  दुविनियोजन  करते

 रहते  हैं  |  अनेक  स्थानों  पर  तो  आंबंटित  राशि  का  20  प्रतिशत  भाग  भी  लाभभोगियों  को  नहीं

 पहुंच  रहा  है  इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  कर्मचारी  लाभ  भोगियों  की

 जाली  सूची  प्रस्तुत  कर  देते  ऐसे  व्यकितयों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गथे  आंकड़ों  और  फाइलों  का  यत्रि

 हम  अध्ययन  तो  यह  कहना  अनुचित  नहीं  होगा  कि  अपेक्षित  व्यक्तियों  को  वास्तविक  लाभ  नहीं
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 मिल  पाता  इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  वाले  यदि  इसी  प्रकार  के  व्यक्ति  रहे  तो  आदि

 वासियों और  हरिजनों  को  कोई  लाभ  नही  होगा  ।  इस  संदर्भ  में  मेरा  सरकार  को  सुझाव है  कि  एक
 :

 संसदीय समिति गठित की जाय जो अह जांच करेगी कि अपेक्षित व्यक्ति कहां तक लाभान्वित हुए जनजातियों के उत्थान के लिए निर्धारित राशि में घांघली या दुविनियोजन वाले कर्मचारियों को कठोर सजा दी जाय । यदि ये केदम उठाये जाते हैं तो जनजातियों और हरिजनों के उत्थान का कार्यक्रम ढ़ग से कार्यान्वित हो - सकेगा | मुझ आशा हैकि माननीय मंत्री महोदय इन सभी अुद्दों पर ध्यान देंगे और जनजाति हरिजन कल्याण कायंत्रमों के कार्यान्वयन की राह में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए समुचित कार्यवाही भी करेंगे । अन्त अपना सबसे पहला भाषण देने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हुं । मैं इन मांगों का हादिक समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता शी के० आर० डी नटराजन : सभापति असस और हाल ही में गुजरात की स्थिति को सफलतापूर्वक सम्हालने के लिए मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री - को बधाई देता हूं । मैं सामान्य रूप से पुलिस के बारे में और गृह मंक्रलय से सम्बद्ध अन्य विभागों के बारे पु बोलना चाहुंगा । * पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक ढंग के अन्वेषण का उचित प्रशिक्षण नहीं दियां गया गुप्तवर विभाग की शाखा कुशल नहीं है । हमें अपनी महान नेता श्री मती इन्दिरा गांधी को खोना पड़ा । सोवियत संघ गायब हो यये एक राजनयिक की तलाश शीघ्रता से नहीं की जा सकी । सोवियत संघ के एक अन्य राजनयिक पर हमला करने वालों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है यद्यपि हत्या दिन दिहाड़े और खुले बाजार में हुई थी । स्वाभाविक है कि हत्यारे के बारे बताने के लिये साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिये था । भाग्यवश प्रधान मंत्री पर आक्रमण करने वाले दो आक्रमणकारियों में से एक जीवित है जिससे इन्दिरा जी की हत्या के षडयंत्र का सुराग लग सकता है और सारी बात का पता चल सकता यदि वह ब्यक्ति जीवित नहीं बचता तो हमारा अन्बेषण स्‍्टाक आक्रमणकारियों ओर षडयंत्र रचने वॉलों का पता नहीं लगा सकता पुलिस बल अंधकार में भटकता रहता । मेरे कहने का तात्पयं है कि पुलिस वालों में वैज्ञानिक ढंग के अन्वेषण के पर्याप्त प्रशिक्षण अपराधों का पता लगाने के अनुभव की और ईमानदारी से कतंग्य पालन करने की कमी है । चिरकाल पूर्व अंग्रेजों ने सिविल सेवायें चालू की अन्वेषण का वही तरीक़ा अश्ववा प्रणाली अब भी चालू आमतौर से यह कहा जाता है कि सिविल अधिकारी अर्थात्‌ भारतीग्र प्रशासनिक भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सिविल अधिकारियों को अंग्रेजों से यह भावना विरासत में मिली है किਂ जनता पर शासन करने के लिये वही अधिकारीगण सरकार करा प्रतिनिधित्व करते हैं । वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे जनता के सेवक अन्य शब्दों में कहें कवि वे जनता के नौकर हैं । गरीब और पद-दलित अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े - वर्गें को लोगों को की किसी भी बोजना का अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जा रहीं सहायता के बारे में पता नहीं चल पाता पंडित नेहरू समाजवाद लाता न्नोहते श्रे और गरीब तथा पददलित व्यक्तियों का उत्यान करना चाहते वे चाहते थे कि उनके लिए जीवन यापन के पर्याप्त साधन राष्ट्र के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियन्त्रण काफी हद तक सम्तान हो और 4990
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 असमानता  को  कम  से  कस  करना  चाहते  उनका  प्रयत्न  जीवन-यावन  सुविधाओं  और

 अवबस'ें  की  असमानता  को  समाप्त  करने  का  था  तथा  आशिक  प्रणाली  संचालन  इस  प्रकार  करने
 का  था  जिसंसे  कि  धत  और  उत्पादन  के  साधनों  का  केन्द्रीकरण  न  हो  जिसके  कारण  जन  साधारण
 को  नुकसान  हो  |  वह  चाहते  थे  कि  हर  एक  को  कार  करने  शिक्षा  प्राप्त  करने  का  अधिकार  हो
 तथा  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  वृद्धावस्था  और  बीमारी  में  या  अपंगता  कीं  स्थिति  में  संरकार  से
 सहायता  मिल  सके  ।  वह  यह  भी  चाहतें  थे  कि  खेतिहर  और  औद्योगिक  श्रमिकों  को  जीने  योग्य
 मजदूरी  उनका  जीवन  स्तर  अच्छा  हो  तथा  षह  यह  भी  चाहते  थे  कि  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  की

 विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  की  शैक्षिक  और
 आधिक  उन्नति  हो  ।  किन्तु  नेहरू  जी  स्वयं  इस  उंद्ेश्यं  को  पूरा  नहीं  कर  सके  ।  उत्तके  योग्य
 उत्तराधिकारी  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  उन्हीं  की  नीतियों  का  पालन  किन्त  11  वर्ष  की
 अल्पावष्चि  में  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  सके  ।  वह  पाकिस्तान  की  लड़ाई  में  व्यस्त  रहे  ।  प्रयतिशील  प्रधान
 मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  समाजवाद  का  प्रसार  करना  चाहती  थीं  जिससे  कि  गरीबःऔर
 दलित  व्यवितं  आजादी  के  फल  का  आनंद  ले  सके  ।  इन  सभी  महान  अधान  मंत्रियों  ने  उद्योगों  और
 बैंकों  का  राष्ट्रीयदरण  किया  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  माध्यम  से  समाजवाद  क्रो
 विकसित  आमतौर  पर  इन  उपक्रमों

 से  कोई  ऐसा  लाभ  अथवा  इतनी  आय  नहीं  हुई  है
 '

 जिससे कि सरकार को पर्याप्त आय अथवा राजस्व उपलब्ध हुआ हो । इन उपक्रमों से केवल हानि ई है और अकुशलता और अनुत्पादकता ही ज्ञढ़ी गे तो बीझ बन गये एक छोटा उद्येगपति भी अपने उद्योग से लाभ कमाता है और सरकार को कर भी देता है किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में ऐसा नहीं करोड़ों रुपये का निवेश हो चुका परन्तु लाभ फिर भी नहीं होता । बा । 4.00 स्० प० हमारी माता इंदिरा जी ने में छठी लोकसभा में _ किसी अन्य संदर्भ में यह घोषणा की अंत्यंत निष्ठापूर्वक यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि देश का हित हो तो मैं प्रसन्‍नतापूर्वक अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए तैयार हूं ।” ह जीवन के अन्तिम क्षण तक वह यही बात दोहराती रहीं वह देश गरीब औरं दलित वर्ग के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए राज्य के * नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता चाहती थीं । यह दुख की बात है वह यह सब काम नहीं कर इस सम्मानित सभा को * समाज की इन बुराइयों का ढूंढ़ने के लिये प्रयत्न करना समाजवाद का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ होना चाहिए । हमारे युवा और करसंठ प्रधानमंत्री से उन'सब लोगों जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे यह आशा है कि वह उस लोगों के या वर्ग या रोवा का पता लगायेंगे जो लोगों में समाजजवाद लाने के मांग में बाधक भौर इस बाधा को हटायेंगे ताकि आम आदमी का हित पूरा हो सके । उच्च पदों पर नियुक्तितयों के बारे में प्रधानमंत्री से मेरी प्राथंना है कि वह इस दिशा में कुछ कार्यवाही करें । मन्त्री और अन्य उच्च अधिकारियों की दक्षिण भारत के लोगों में से नियुक्ति की जानी चाहिए । दक्षिण विशेष रूप से समिलनाइ यह एक आम धारणा बनती जा रही है कि ऐसी नियुक्तियों में उसे उपयुक्त हिस्सा नहीं दिया गया है । स्वतंत्रता



 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  5-8  6  .
 ।  1985

 के  हमारे  महान  प्रधान  पंडित  जबाहुर  लाल  नेहरू  ने  साहसपूर्वक  गैर  कांग्रेस  लोगों

 जैसे  श्री  अम्बेडकर  को  विधि  श्री  आर०  के  ०  शनमुगम  या  ज्रेन्तियार  वित्त  श्री

 एम०  सी०  छागला  को  शिक्षा  मंत्री  के  लिए  चुना  था  ।  मैं  प्रधानमंत्री  से  अनुरोध  क  रता  हूं  कि  वह
 विभिन्‍न  क्षेयों  और  विभिन्‍न  राज्यों  से  यथासंभव  अधिक  व्यक्तियों  का  चयन  और  जब  भी
 संभव  हो  तब  अनुसूचित  अनुसूचित  जनेजाति  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  का  श्री  इन  उच्च

 पदों  के  लिए  चयन  किया  ताकि  गरीब  और  दलित  वर्ग  के  लोग  यह  समझ  सके  कि  प्रधान

 मंत्री  उनकी  भावनाओं  और  आकांक्षाओं  को  भी  बम्मान  देते  हैं  ।  "

 यह  सर्वविदित॑  है  कि.सामान्यता  गरीब  और  दलित  लोग  और  विशेष  रूप  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  अनधि  सूचित  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  इन  सप्नी  वर्षों  में  कांग्रेस  के

 पक्ष  में  ईमानदारी  से  मतदान  करत  रहे  हैं  ।

 मुझे  आशा  है  कि  प्रधान  मंत्री  और  गृह  मन्त्री  इन  बातों  पर  ध्यान  देकर  उपयुक्त  कार्यवाही
 करेंगे  ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  सभापति  महोदय  गृह  मंत्रालय
 के  अधीन  अनेक  विषय  हैं  ।  ये  सब'महत्वपूर्ण  विषय  लेकिन  मैं  यहां  माननीय  गह  मंत्री  के
 विचार  के  लिए  कुछेक  बाठों  के  बारे  में  ही  कहूंगा  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  गृह  मंत्रालय  सब  बंत्रालयों  का  केन्द्र  बिन्दु  है  और  गह  मंत्रालय
 -  कै  सफल  संचालन  का  अर्थ  है  कि  सारे  देश  का  काम  सफलतापूर्वक  संचालित  हो  रहा  मैं  अपने
 अतीत  के  अनुभव  के  आधार  पर  यह  कहता  हूं  कि  कागजी  कार्यवाही  कुछ  भी  हम  कोई
 लक्ष्य  निर्धारित  करें  लेकिन  ब॒ढत  यह  है  कि  कभी  हमारा  पुलिस  बल  विफल  रहता  कभी
 शांखा  विफल  रहती  इसी  कारण  हमारी  प्रिय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा-गांधी  की  हत्या  जंसे
 अधन्य  अपराध  होते  इसलिए  हमें  देश  में  काम  कर  रही  उन  ताकतों  भारतीय  उपमहादवीप
 में  राजनीति  स्थिति  में  अस्थिरता  पैदा  करने  वाली  ताकतों  की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  यह  पह
 असम  में  शुरू  हुआ  फिर  पंजाब  में  और  इसके  बाद  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  ।  हमने  देखा  है  कि
 उग्रत्नादी  उप्रराष्ट्रवादी  ताकत  और  साम्प्रदायिक  ताकतें  किस  प्रकार  इस  देश  में  विघटन  करने
 की  कोशिश  कर  रही  हैं  ।  इसका  मुख्य  उत्तरदायित्व  गृह  मंत्रालय  पर  इसके  द्वारा  उचित
 वाही  करने  और  सावधानी  बरतने  से  हीं  देश  की  रक्षा  हो  सकंती  है  और  इसे  एकता  के  सत्र  में  बांध
 सकती  है  ।  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  क्‍या  नये  गृह  मन्‍्त्री  ने  पूरी  स्थिति  का  जाय॑जा  ले  लिया  क्या

 नहोंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  लेकिन  एक  ब्रात  स्पष्ट  है  ।  अतीत  में  जब  गह  मंत्रालय
 की  अनदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  होती  थी  तो  गह  मंत्रालय  के  सब  अधिकारी  यहां  उपस्थित  रहते  ये
 अमर  सभा  में  होने  वाली  चर्चा  को  ध्यान  के  साथ  सुनते  लेकिन  आज  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि
 वे  इसे  गम्भीरता  के  साथ  नहीं  लेते  हैं  और  हम  यह  सोचने  पर  विवश  होते  हैं  कि  संसद  में  यह  चर्चा
 कहां  तक  संगत  प्रधानमन्त्री  को  हत्या.से  हम  सबको  सबक  सीखना  देश  को  एकता '
 के  सूत्र  में  पिरोने  और  गृह  मंत्रालय  को  सफल  बनाने  के  लिए  उन्हें  इन  सभी  मामलों  पर  ध्यान
 देना  चाहिये  ।

 दस  री  बात  यह  है  कि  हाल  हीं  में  गृह  मंत्रालय  ने  पुनर्वास  का  उत्तरदायित्व  संभाल  लिया
 है  ।  पहले  यह  एक  पृथक  विभाग  था  ।  इसे  हाल  ही  में  गृहं  मंक्रलय  के  अंतर्गत  लाया  गया  हमें

 गृह  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  गया  है  जो  एक  घिसापिटा  प्रतिवेदन  है  यदि  आप  इसे  पढ़ेंगे.तो  आपको
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 वही  आंकड़े  वही  रिपोर्ट  और  वही  भाषा  मिलेगी  ।  इसमें  कोई  परिवत॑न  नहीं  किया  गया  है  ।  इसमें
 अनेक  कमियां  हैं  और  इंस  रिपोर्ट  से  आप  गृह  मंत्रालय  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन  कर  सकते  हैं
 और  आप

 देखेंगे
 समूची  स्थिति  के  प्रति  कितना  उदासीन  है  ।

 जैसा  कि  मैं  कह  रहा  था  कि  पुनर्वास  गृह  मन्त्रालय  से  संबद्ध  नहीं  इस  रिपोर्ट  में  बताया
 है  कि  अभी  78,000  का  पुनर्वास  होना  इनमें  से  68,000  परिवारों  का  पुनर्वास

 कर  दिया  गया  लेकिन  शेष  10,000  परिवारों  के  बारे  में  क्या  किया  गया  यह
 रिपोर्ट  में  कहीं  भी  नहीं  बताया  गया  यह  भी  नहीं  कहा  गया  है  कि  क्या  उनका

 पुनवौस  किया  जायेगा  कया  उन्हें  कुछ  सुविधा  आदि  दी  इसमें  कुछ  भी  उल्लेख
 नहीं  किया  गया  है  ।  आज  देश  भर  में  एक  लाख  स्ले  अधिक  परिवार  हैं  जो  सड़कों  पर  हैं  और  जिन्हें
 किसी  प्रकार  की  पुनर्वास  सुविधा  प्राप्त  नहीं  हुई  अभी  कुछ  दिन  पहले  जैसलमेर  हाऊस  के

 जहां  पुनर्वास  मंत्रालय  का  दफ्तर  स्थित  सैकड़ों  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थी  एकत्र  इन्हें
 हस्तिनापुर  मद्वन  मिल्स  में  वंसाया  गया  इस  मिल  में  उन्हें  श्रमिक  का  काम  दिया  गया  है  ।
 इन्हें  मकान  के  लिए  जगह  अथवा  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  भी  नहीं  दिया  गया  इन्हें  दैनिक

 मजदूरी  का  रोजगारे  दिया  गया  और  सरकार  ने  कह  दिया  पुनर्वास  कार्यक्रम  पूरा  कर

 दिया  है
 ।”

 इसके  बाद  यह  मिल  बंद  हो  गयी  और  ये  सब  लोग  भूखों  मर  रहे  स्त्रियां

 और  बच्चे  विवशता  में  जैसलमेर  हाऊस  के  सामने  धरना  दे  रहे  उन्होंने  गृह  मन्त्रालय  को

 अभ्यावेदन  दिया  है  और  मैंने  भी  इस  सम्बन्ध  में  गृह  मन्‍्त्री  को  और  उनके  मन्त्रालय  को  लिखा  है
 “

 लेकिन  मुझे  मालम  नहीं  है  कि  इस  मामले  में  बया  कार्यत्राही  हुई  इस  तरह  की  समस्या  अनेक

 लोगों  के  साथ  इन्हें  मकान  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  इन्हें  रहने  की  सुविधा  या  जगह  अथवा  मकान

 बनाने  के  लिए  ऋण  भी  नहीं  दिये  गये  अन्य  लोगों  की  भांति  इन्हें  भी  थुनर्वास  सुविधा  दी  जाती

 चाहिये  ।

 उस  ओर  बंठे  हुये  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  पश्चिम  बंगाल  में  कम्युनिस्ट  पार्टी

 सरकार  इन्हें  पट्टों  के  कागजात  देना  चाहती  थी  लेकिन  केन्द्र  सरकार  इसमें  बाधक  बन  रही

 है  ऐसी  324  कालोनियां  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  से  प्राप्त  रुपये  से  भूमि  अधिग्रहीतः  की  गई  है  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  जमीन  को  अधिगृहीत  कर  लिया  है  और  यह  जमीन  पट्ट  पर  देने  के  लिए

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  दे  दी  गई  इस  परिस्थिति  में  उन्हें  पूर्ण  स्वामित्व  पर  जमीन  के

 कागजात  मिलने  चाहिये  और  किसी  प्रकार  की  शर्त  नहीं  चाहिये  क्योंकि  यह  पुनर्वास  योजना

 है  इसलिए  कोई  शर्ते  इन  पर  नहीं  लगाई  जानी  इसके  अतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन

 शरणार्थियों  को  पूर्ण  स्वामित्व  पर  पट्ट  दिये  गये  हैं  ओर  यह  शर्तें  कंवल  शहरी  क्षेत्रों  में  ही  लगाई

 जाती  है  ।

 तीसरी  बात  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  बारे  में  कहना  चाहताਂ  हूं  ।  इन  पर  गृह  मन्त्रालय  का

 सीधा  प्रशासन  इसमें  भी  भेद-भाव  किया  जा  रहा  भेद-भाव  बरता  जा  रहा  पांडिचेरी

 अरुणाचल  आदि  संघ  राज्य  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  विधान  सभायें  अण्डमान  और

 निकोबार  द्वीप  समूह  जैसे  संघ  राज्य  क्षेत्र  भी  हैं  जहां  पर  इस  प्रकार  की  विधान  सभायें  नहीं  हैं  ।

 यद्यपि  इसके  लिए  अनेक  बार  लोगों  ने  कोशिश  भी  की  है  और  अभ्यावेदन  भी  दिए  यहां  के
 *

 लोगों  ने  मांग  की  है  कि  इन  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अरुणाचल  प्रदेश  और  पांडिचेरी  की
 *

 म्रांति  विधान  सभा  होनी  चाहिए  परन्तु  इस  पर  विचार  नहीं  किया  गंया  ।



 आलुड्ानों  की  मांगें  1985-86  1985
 a  जाप  जयियिय।+पतवतिपन्पनयपा  -

 संविधान  के  अनुच्छेद  240  के  अधीन  संघ  राज्य  क्षेत्र  में
 सरकार  की  व्यवस्था  की

 जिम्मेढ़ारी  भारत  के  राष्ट्रपति  की  अब  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  किस  प्रकार  की

 सरकारਂ  हमें  मिली  पहली  चीज  है  कानून  और  मैं  यहां  पर  एक  घटना  का

 उल्लेख  करना  चाहता  1984  में  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  जवान  ने  एक

 घुवक  की  हत्या  कर  दी  अंदमान  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  ने  सी०  आर०  पी०

 जवान  के  विरुद्ध  हत्या  का  मामला  दर्ज  परन्तु  वया  हुआ  कि  गृह  मंत्रालय  ने

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमृह  प्रशासन  को  उसे  गिरफ्तार  करने  की  इजाजत  नहीं

 हाल  ही  मुझ  मालूम  हुआ  है  कि  सी०  आर०  पी०  अधिकारी  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  उस
 ~  5

 मै
 ल्‍्  +  के

 जवान  की  अग्रिम  जमानत  के  लिए  गए  हैं  ।  अगर  मैं  किसी  व्यक्ति  की  हत्या  करता  हूं  तो

 उसके  लिए  कानून  अलग  होगा  ।  अगर  सी०  आ२०  पी०  का  जवान  किसी  की  हत्या  करता  है  तो

 उसके  लिए  पृथक  कानून  होगा  4  यह  भेदभाव  कानून  सबके  लिए  समान  होना  अगर

 सी०  आर०  पी०  का  जवान  किसी  अपराध  के  लिए  जिम्मदार  है  तो  इसके  लिए  उसे  सजा  अवश्य

 मिलनी  चाहिये  ।

 गृह  मंत्रालय  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कुछ  आंकड़े  दिये  हैं  ।  इसमें  एक  सूंची  दी  गई  है  कि
 कितने  जलयान  प्राप्त  किये  गए  उनकी  मरम्मत  के  लिए  क्या-क्या  सुविधाएं  आादि  उपलब्ध  हैं  ।
 ये  सभी  बातें  उनकी  रिपोर्ट  में  बताई  गई  हैं  ।  लेकिन  आज  कलकत्ता  और  मद्रास  यात्री  रुके  पड़े
 हैं  ।  वे  अपने-अपने  स्थानों  को  वहीं  जा  सकते  अब  समस्‍या  यह  है  कि  वहां  पर  मरम्मत  सुविधाएं
 पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  घूखी  गोदी  का  निर्माण  किया  गया  है  परन्तु  वहां  काय्यंशाला  नहीं  है  ।  प्रत्येक  जगह

 व्यवस्था  है और  इससे  हमारे  लिए  अनेक  समस्याएं  पैदा  हो  जाती  इस  पर  विचार
 किये  जाने  की  जरूरत  है  ।

 ह

 इसके  अलावा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  मंत्रियों  की एक  समिति  इसलिए  उनकी  समस्याएं  हल
 करने  के  लिये  बेहतर  समन्वय  की  व्यवस्था  परन्तु  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  के  बारे  में  स्थिति
 भिन्‍न  यद्यपि  गृह  मंत्रालय  अनुदान  पारित  करता  है  किन्तु  परिवहन  संचार  आदि  संबंधित

 मंत्रालय  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकते  और  अंदमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  के  बारे  में  केवल  गह
 मंत्रालय  ही  कुछ  कर  सकतेत  अतः  मैं  निवेदन  करता  हुं  कि  केन्द्र  सरकार  को  इस  मांमले  पर  बिचार
 करना  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  जहां  मंत्रियों  की  एक  समिति  अंडमान  और  निकोबार

 लक्षद्वीप  तथा  दादरा  और  नागर  ह॒वेलीਂ  के  बारे  में  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए
 स्थिति  का  जायजा  लेने  और  तालमैल  बनाने  के  लिए  समिति  होनी  मन्त्रियों  की  समिति  को
 सभी  बातों  में  तालमेल  बनाए  रखना  चाहिए  ताकि  इस  क्षेत्र  के  विकास  में  तेजी  लाई  जा

 सरकार  को  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  कार्य  करना  चाहिए  कि  लोग  यह  महसूस  न  कर  सकें
 कि  बहुत  दूर  रहने  के  कारण  उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  सरकार  को  उनके  हितों  की  समुचित
 देखभाल  करनी  चाहिए  ।  -,

 बजट पत्रों में गए आंकड़ों यह पता चलता है कि खर्च में इस क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है परन्तु ३न क्षेत्रों में योजना व्यय में कमी की गई है अथबा मामूली-सी वृद्धि हुई है । अल्प राशि का अल्प प्रावधान अपर्याप्त इससे लोगों की आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी नहीं ह्ढो सकतीं । इसलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह देखे कि संचार तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रावधान किया ्ि



 11  1907  अनुदामों  की  मांगें  6 अन्त में मैं यह कहना  चाहूंगा ्  न  मांगों
 अन्त में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 हूं  +  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  से  दूरस्थ  तथा  अलग-थलग  स्थित  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मामलों  पर  विचार

 करने  और  उन्हें  उनकी  समस्याएं  हल  करने  में  सहायता  देने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।  हमारा  क्षेत्र ”
 समुद्र

 के  मध्य  में  स्थित  हमें  हर  प्रकार  की  सुविधाएं  विशेषकर  संचार  न॑  वहन
 कृषि  तथा  अन्य  कार्यों  में  सहायता  उपलब्ध  करायी  जानी  हिए  ताकि  हमारे  यहां  के

 लोग  भी  यह  महसूस  कर  सके  कि  केन्द्र  सरकार  उनकी  देखभाल  ठीक़  ढंग  से  कर  रही  अन्त  में
 मैं  गृह  मंत्री  से  इन  सब  बातों  पर  गौर  करने  तथा  आवश्यक  समन्वय  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के
 लिए  मंत्रियों  की  समिति  की  नियुक्ति  पर  विचार  करने  का  निवेदन  करता  इन  शब्दों  के  साथ
 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  खितामणि  जेना  :  सभापति  गृह  मंत्री  द्वारा  उनके  मंत्रांलय  के
 लए  प्रस्तुत  की  गई  अनुदानों  की  मांगों  का.मैं  पूरे  दिल  से  समर्थन  करता  मैं  इस  सदन  में  पेश
 कये  गये  सभी  कटोती  प्रस्तावों  का  विरोध  भी  करता  हूं  ।  मैं  थ्रुपने  गृह  मंत्री  तथा  उनके
 त्रालय.को  भी  बधाई  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  के  दौरान  साम्प्रदायिक  स्थिति  सारे  देश  में

 अपेक्षाकृत  शान्तिपूर्ण  रही  ।  आपकी  सूचना  के  प्रतिशत थीं  में  वर्ष  घटनाएं  हुईं  जबकि  घटकर
 में  इनकी  संख्या  3939  थी  ।  छात्र  में  यह  भी  प्रतिशत  थीं  और  वर्ष  कम  में  यह  घटकर  में

 प्रतिशत  रह  गयीं  ।  इसी  प्रकार  छात्र  असंतोष  भी  संख्या  की  तुलना  में  कम  बातों  में
 इसकी  घटनाएं  थीं  लेकिन  मंत्री  में  इनकी  संख्या  सिफे  6603

 पंजाब  की  समस्या  के  बारे  में  पहले  तथा  आज  इसः  सदन  में  बहुत  सी  बातों  का
 जिक्र  किया  गया  मैं  अपने  गृह  मंत्री  तथा  प्रिय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  को  बधाई  देना

 चाहता  क्‍योंकि  वे  गम्भीरतापूर्वक  पंजाब  समस्या  का  शान्तिपूर्ण  हल  ढृढ़ने  की  कोशिश  में  लगे

 हुए  इसके  लिए  वे  विरोधी  नेताओों  को  भी  विश्वास  में  ले  रहे  परसों  ही  विरोधी  नेताओं  के
 साथ  एक  बंठक  हुई  थी  जिसमें  उनके  साथ  बिचार-विमर्श  हुआ  मैं  विरोधी  नेताओं  से  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  कि  पंजाव  के  मसले  को  शान्तिपूर्ण  हंग  से  हल  करने  के  लिए  वे  अपना  सहयोग
 तथा  सहायता  दें  ।  लेकिन  कुछ  सिख  नेताओं  के  भड़काने  वाले  भाषण  तथा  बयान  वास्तव

 में  सारे  मामले  को  और  सारी  स्थिति  को  बिगाड़  रहे  मैं  उन  नेताओं  ऐसे  भडकाने  वाले
 भाषण

 दे
 रहे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  बात  पर  अड़  रहकर  स्थिति  को  न  बिगाड़े

 कि  वार्ता  किए  जाते  से  पहले  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  जाये  ।  अतः  पंजाब  के  बारे
 |  हम  सभी  बहुत  चिन्तित  हैं  ओर  हमारे  प्रिय  प्रधानमंत्री  हल  के  लिए  प्रयास  कर श्

 रहे  हैं  ।  हमारे  दैश  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  पंजाब  का  शान्तिपूर्ण  हल  खोजने  में  अपना  सहयोग
 देना  चाहिए  ।

 पंजाब  और  आसाम  के  संबंध  में  आपको  मालूम  है  कि  इन  दो  राज्यों  में  लोक  सभा  के  लिए
 मतदान  नहीं  कराया  गया  और  इस  सम्मानित  सदन  इन  ढो  राज्यों  का  प्रतिनिष्चिंत्व  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  आसाम  मतदाता  सूचियों  को  अन्तिम  रूप  देने  की  कोशिश  कर  रही

 सूचियां  शीघ्र  ही  तेयार  हो  जायेंगी  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्रालय  सभी  आवश्यक  कदम
 अासाम  में  संसदीय  चुनाव  कराने  के  लिए  इसी  प्रकार  अगर  हम  सब  सहयोंग

 तो  पंजाब  की  स्थिति  भी  सामान्य  हो  जायेगी  ।  तब  पंज़ाब  राज्य  में  भी  लोक  सभा  के

 लिए चुनाव बहुत जल्दी ही कराये गृह मंत्री कृपया यह आगामी मानसून से पहलें पंजाब में चुनाव हो जायेंगे ।
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 *

 सकी  कब  कअपपपफएपैपएपे

 983-84  वर्ष  के  लिए  10.36  करोड़  रुपये  की  घनराशि  निर्धारित  की  गयी
 -

 एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  कि  केन्द्र  सरकार  देश  की  जेलों  में  सुधार  करने
 के

 लिए  कदम  उठा  रही
 लेकिन  वित्तਂ  आयोग  ने  कुछ  उपार्यो  की  सिफारिश  की  है  जो  जेल  प्रशासन  का  उचित
 तक  सुधार  करने  में  पर्या्त  नहीं  जेलों  में  सुधार  के  लिए  आबंटित  की  गई  राशि  34

 हु

 1984  को  समाप्त  हो  गयी  ।

 भ्राठवें  वित्त  आयौग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  पुलिस  जेल  प्रशासन  का  स्तर  बढ़ाने  के
 सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  सरकार  को  उन्हें  मान  लेना  मैं  आठवें  वित्त

 प्रतिवेदन  को  विशेय  रूप  से  चपससिय्रों  और  महिलाओं  तथा  जेलों  में  सजा  काट  रहे  युवा  अपराधियों
 के  कल्याण  के  बारे  में  दी  गयी  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 कश्ता  यह  पूर्णतया  स्वीकार  किया  जाना

 ,  होम  गार्डों  के  बारे  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  फह  उल्लेख  है  कि  उनकी  अधिकृत  संख्या
 सारे  देश  में  5,16,568  है  लेकिन  उनकी  कुल  4,37,502  भर्ती  की  गई  ।  परन्तु  उस  प्रतिवेदन  में

 गृड  मंत्रालय  ने  यह  कहा  है
 कि  पिछले  लोक  सभा  चुनावों  के  दौरान  राज्य  सरकारों  ने  लगभग  1.7

 लाख  होमगार्ड  भर्ती  किए  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  उनकी  भर्ती  केवल  लोक  सभा  चनावों  को
 शान्तिपूर्ण  ढंग  से  कराने  के  लिए  की  गई  थी  या  कि  उनकी  भर्ती  स्थायी  तौर  पर  की  गई  ।  अंगर
 खनको  नियमित  तौर  पर  भर्ती  किया  गया  था  तो  मैं  गृह  मंत्री  से  इस  मामले  में  गौर  करके
 उन्हें  स्थायी  तथा  नियमित  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  उनके  प्रशिक्षण  भत्ते  और  दैनिक  भत्ते  के
 सम्बन्ध  मैं  गृह  मंत्री  को  उमका  दैनिक  भत्ता  8  रुपये  से  बढ़ाकर  15  रुपये  और  -  भत्ता
 7.50  रुपये  से  बढ़ाकर  14  रुपये  करने  के  लिए  धन्यवाद  कसना  चाहता  हूं  ।  इतनी  महंगाई  के  दियों
 में  यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  इस  भत्ता  राशि  को  और  बढ़ाने  की  आवश्यकता  मैं  गंह  मंत्री  से
 इस  मामले  पर  गौर  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 रा

 बंगलादेश  सीमा  पर  बाड़  लगाने  के  बारे  में  मैंने  यह  मामला  इस  सदत्न  में  नियम  377  के
 अन्तर्गत  उठाया  था  ।  आज  मुझे  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  श्रीमती  राम  दुलारी  से एक
 पत्र  मिला  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  मंत्रालय  यह  बताने  '  को  स्थिति  में  नहीं  है  कि  कौन-सी
 तारीख  तक  यह  कार्य  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  गत  दो  तीन  दिनों  से  मैं  परस्पर  विरोधी  समाचार

 पढ़  रहा  हूं  ।  कुछ  समाचार  पत्रों  में  यह  खबर  छपी  है  कि  बाड़  लगाने  के  बारे  में  कुछ  निश्चित  नहीं
 लेकिन  आज  के  समाचार  पत्र  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  माननीय  गहं  मंत्री  ने  पहले  से  ही

 अंगलादेश  सीमा  पर  बाड़  लगाने  का  कार्य  शुरू  करने  के  आदेश  दे  दिए  मेरा  गह  मंत्रालय  से

 अनुरोध  है  कि  यह  कार्य  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  साथ  शीघ्र  शुरू  करके  एक  या  दो  वर्ष  में  पूरा  किया
 जाये  ।  इसको  शीघ्र  आरम्भ  कराने  के  लिए  इस  प्रकार  के  समयबद्ध  कार्यक्रमों  की  आवश्यकता

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के कल्याण  के  सम्बन्ध  में  सामने  बैठे  मेरे  माननीय  मित्र  ने  बहुत  से  मामले
 उठाये  मैं  उनमें  नहीं  जाऊगा  ।  मैं  सिर्फ  गृह  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  के  20-21  पृष्ठ  पर  उनका
 ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेआथिक  विकास  मंत्रियों  ने अपनी  आटवीं  बैठक  में  इस  पर

 पुनविचार  किया  था  और  उन्होंने  भी  कुछ  विकास  कायंतक्रमों  की  सिफारिश  की  इन
 सिफारिशों

 को  प्रणेतया  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्यमान  हैं  उनसे

 बहां  के  लोगों  में  ईर्ष्या  की  भावना  उत्पन्न  हो  र  टी  है और  इन  विकास  कार्यक्रमों  को  स्वीकार  करके

 इस  असमानताओं  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  सम्बन्ध  में  मैं  गृह  मंत्रालय

 को  कई
 स  कार्यक्रम  उनके  उत्थान  के  लिए  शुरू  किए  जाने  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।

 लेकिन  एक  निगरानी  समिति  होती  चाहिए  तथा  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  सुविधायें
 वास्तव  में  उन्हीं  लोगों  को  मिलें  जिन्हें  इनकी  जरूरत  है

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  गृह  मंत्री  का  ध्यान  एक  स्कीम  की  तरफ  करना  चाहँगा  जो

 उड़ीसा  सरकार  ने  छात्रावासों  का  निर्माण  करने  के  लिए  भेजी  हैं  ताकि  छात्र  सकल  की  पढ़ाई  बीच
 में  न  छोड़  सके  और  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  कर  रही  मैं  केन्द्रीय  सरकार

 से  इस  स्कीम  को  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ  और  आवासीय  स्कूलों
 को  आदिवासी  जनपदों  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  शुरू  करने  की  आवश्यकता  ताकि  आदिवासी
 जनता  में  शिक्षा  का  प्रसार  हो  सके  ।

 मैं  गृह  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  केसूरिया  समुदाय

 जसे  उड़ीसा  के  कुछ  भागों  में  खडाला  कहा  जाता  है  और  पश्चिम  बंगाल  में  नामशूद्र  कहा  जाता

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जातियों  की  सूची'में  शामिल  नहीं  किया  गया  उड़ीसा  सरकार  ने  भी

 इसकी  सिफारिश  है  ।  मैंने  भी  कुछ  समय  पहले  इस  मामले  पर  तत्कालीन  गृह  मंत्री  को  ब

 से  पत्र  लिखे  थे  ।  इसी  प्रकार  उड़ीसा  में  कुदमा  जाति  को  भी  सूवी  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है
 जबकि  कनन्‍्डारा  जाति  को  शामिल  किया  गया  यह  एक  सा  ही  मामला  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में

 उड़ीसा  के  एक  जनपद  में  जहां  इसका  नाम  कन्‍्डारा  है  इसे  सूची  में  रखा  गया  है  लेकिन  कुदुमा  को

 नहीं  जैसा  कि  अन्य  भागों  में  इसका  नाम  मैं  बंगाला  समुदाय  का  जो  उड़ीसा  के  मयूरभंज  और

 क्योझर  जनपदों  में  रह  रही  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  इतको  भी  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची
 में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  भूमिया  समद्ःक्ष  हैं  जिसे  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल

 .  किया  गया  है  ।

 सभापति  आपने  नअपने  भाषण  में  ठोक  ही  उन  कठिनाइयों  का  जिक्र  किया  है
 जिनका  सामना  स्वतंत्रता  सेनानी  उष्डीसा  में  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  स्वत्तन्त्रता  सेनानियों  को  जिनकी  सख्या

 लाखों  में  पेंशन  नहीं  मिल  रही  है  ।  जब  हम  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जाते  हैं  तो  वह  कहती  है

 कि  उसने  राज्य  सरकार  से  कुछ  जानकारी  मांगी  है  और  राज्य  सरकार  कहती  है  कि  उन्होंने  केन्द्र

 सरकार  के  पास  पहले  ही  यह  जानकारी  भेज  दो  ६स  त९ह  से  गत  पांच  या  दस  वर्षो  से
 बहुत

 से  मामले  बकाया  पड़  हैं  और  उड़ीसा  में  3000  से  अधिक  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उन्हें  जाली  नामों  से  जेलों  में  भेजा  गया  था  और  उसका  कोई  रिकार्ड

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  उनका  मामला  केन्द्रीय  रूश्कार  द्वारा  २वी६।र  नहीं  किया  जा  रहा

 सभापति  महोदय  :  कृपया  भ्रब  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  चितामणि  जेना  :  एक  बात  और  मैं  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  बारे  में

 कहना  चाहुंगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि एक  जलपोत  वहां  रोजाना  भेजा  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय
 :  इसका  उल्लेख  उस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  माननीय  सदस्य  ने

 पहले  ही  कर  दिया  है  |  कुमारी  ममता  बनर्जो  ।  ह

 ,  श्री  जिन्तासंणि  जेना  :  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  37  वर्षों  के  बाद  भी  हमारे  देश  में  अंग्रेजी  नਂ

 जानने  वाला  कोई  तकनीकी  कोई  अभियन्ता  नहीं  है  यद्यपि  हमने  हिन्दी  को
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 जन  जीतता

 अपनी  राजभाषा  स्वीकार  कर  लिया  केन्द्रीय  सरकार  को  इसके  बारे  में  कुछ  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  ।  ५

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बेंठ  जाइये  ।  मैंने  दूसरे  सदस्य  को  बुलाया  है  ।

 +कुमारी  ममता  बनर्जी  :  सबसे  पहले  मुझे  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों

 जैसे  महू
 वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  ।

 हम  जानते  हैं
 कि

 लोक  सभा  ही  हमारे  लोकतंत्र  का  सबसे  बड़ा  न्यायिक  मंच  बन्दूक  की  नोक

 पर  लोकतंत्र  का  स्रोत  नहीं  टो  सकता  ।  लोकतंत्र  का  स्रोत  जनता  को  जनता  की  आवाज
 '

 तथा  जनता  की  मांगें  होती  हम  यहां  पर  उन  लोगों  के  सुख-दुख  पर  प्रकाश  डालने  भाये  हैं

 जिन्होंने  हमें  इस  सम्मातित  सदन  के  लिए  चुनकर  भेजा  मैं  जादवपुर  के  एक  बहुत  ही  उपेक्षित

 क्षेत्र  से  कांग्रेस  की  टिकट  पर  आजादी  के  बाद  पहली  बार  चुनकर  आयी  हूं  ।  मेरे  क्षेत्र  करीब

 लोगों  की  बहुत  समस्थाएं  हैं  और  मैं  उनमें  से  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  |  महोदय

 बंगाल  में  शरणार्थियों  की  समस्या  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  मैं  उन  अभागे  लोगों  जो  स्वतंत्रता

 के  बाद  अपने  घर-परिवार  तथा  अपनी  सभी  आशाओं  और  आकांक्षाओं  को  हमेशा  के  लिए  अलविदा

 करने  के  बाद  इस  में  दुःखभरी  कहानियों  को  वे  यहां  पर  शरण  पाने  और

 अपना  सिर  ऊँचा  रखने  के  योग्य  होने  के  लिए  आये  कई  राजनीतिक  दलों  ने  उन्हें  अपने
 नीतिक  स्वार्थों  के  लिए  इस्तेमाल  करने  की  कोशिशें  कीं  ।  लेकिन  किसी  ने  भी  उनके  साथ  उन्हें
 भविष्य  के  लिए  आशा  तथा  सहायता  देने  के  लिए  अपनों  जैसा  व्यवहार  नहीं  किया  ।  भारत  सरकार

 का  पुनर्वास  विभाग  समाप्त  कर  दिया  गया  था  परन्तु  कलकत्ता  में  शरणाथियों  की

 समस्या  आज  भी  काफी  बड़ी  समस्या  बंगाल  में  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  पुनर्वास
 विभाग  का  होना  बहुत  जरूरी  यह  अकेले  मेरी  मांग  नहीं.है  बल्कि  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  लोगों

 की  यह  मांग  है  ।  कुछ  समय  पहले  सी०पी०आई०  के  एक  मित्र  कह  रहे  थे  कि  शरणाथियों
 की  समस्या

 के
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  पूर्णतया  जिम्मेदार  पश्चिम  बंगाल  की  वामपंथी  सरकार

 की  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जिम्मेदारी  बंगाल  में  शरणार्थी  पूर्ण  स्वाभित्त  का  अधिकार

 चाहते  हम  भी  इन  मांग  का  समर्थन  करते  हैं  लेकिन  एक  शर्त  होनी  चाहिए  और  बह  है  कि

 किसी  को  भी  सरकॉर  को  सहमति  के  बिना  अंपनी  भूमि  बेचने  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।  वहां
 पंथी  सरकार  पषडयंत्र  रच  रही  है  और  उनके  दल  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  शरणाथियों  की  सारी

 जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  की  है  और  वामपंथी  सरकार  की  इसके  प्रति  कौई  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।

 यह  असत्य  यह  झूठी  अफवाह  केबल  केन्द्रीय  सरकार  की  बदनामी  करने  तथा  हमारे

 प्रधान  मन्‍्त्री  की  छवि  बिगाड़ने  के  लिए  फंलायी  जा  रही  मैं  इसका  विरोध  करना  चाहती
 और  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  कांग्रस  के शासन  काल  में  एक  पट्टा  दस्तावेज

 बनाया  गया  था  ।  श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  ने  उस  पंट्टे  की  प्रतियां  लोगों  को  दी  थीं  और  उसमें  यह
 स्पष्ट  तौर  पर  कहा  गया.था  कि  यह  पद्ठटा  पहली  बार  99  वर्ष  के  लिए  होगा  और  इस  समय  के

 समाप्त  होने  पर  अगर  पंटटे  के  लिए  इच्छा  की  गई  तो  सरकार  पट्टे  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिए
 बाध्य  होगी

 ।  लेकिन  वामपंथी  जो  आज  केन्द्रीय  सरकार  को  पढ्टे  के  लिए  दोष  दे
 रही

 ने  भी  पटूटे  दिये  है  जिनके  अनुसार  पट्टे  99  वर्ष  के  लिए  होंगे  लेकिन  पट्टों  की  अवधि  उस  समय  के

 बाद  तभी  बढ़ायी  जायेगी  अगर  सरकार  ऐसा  करना  चाहेगी  ।  दो  अर्थात  कांग्रेस  सरकार
 ७».  «लक  स्मअ»लबनोंन  a  ee  ७  अम्मा»

 ok
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 पश्चिमी  बंगाल  में  वतंमान  वामपन्थी  आओर्चा  में  यही  अन्तर  कांग्रेस  सरकार  ने

 कहा  यदि  पदाधारी  चाह  तो  पट्ट  को  अवधि  बढ़ा  दी  जाएगी  ।  वामपन्धी  मोर्चा  स*  कोर  बहती
 है  कि  पटटे  को  तभी  बढ़ाया  जाएगा  जब-सरकार  ऐसा  चाहेगी  |  इसका  मतलब  हं  जो  बामपन्धी
 सरकार  के  समर्थक  हैं  केवल  वही  अपना  पढ़ा  बढ़वां  सकते  इसी  सौतेली  मां  की  नीति  ने  तथा

 प्रष्टाचार  की  नीति  ने  हमारे  शरणार्थी  भाईयों  तथा  बहनों  के  लिए  पश्चिमी  वगाल  में  बहुत-सी

 समस्याएं  उत्पगन  कर  दी  हैं  |भासतीय  साग्यवादी  दल  के  सदस्यगण  व्यवंधान

 त  यह  सर्व-साधारण  का  मसला  यह  सर्व-साधारण  के  हित  में  घसीलिए  माननीय
 उपाध्यक्ष  मैं  मांग  करता  हूं  कि  लोगों  की  आशाओं  तथा  आक़ांक्षाओं  की  पूति  के  लिए
 पुनर्वास  विभाग  को  पुनर्जीबित  किया  जाए  उन्हें  पूर्ण  स्वासित्व  अधिकार  दिए  जाए  तथा  उनका

 आर्थिक  पुनर्वास  मजबूत  आधार  पर  किया  भाश्तीय  साम्यवादी  दल  ने  उनके

 भाग्य  के  साथ  राजनीतिक  खेल  खेला  उन्होंने  उनसे  वोट  लेकर  उन्हें  भला  दिया  यह  दोबारा

 नहीं  होना  चाहिए  ।  ये  गरीब  लोग  न्याय  के  लिए  चिल्ला  रहे  है  तथा  इन्हें  न्याय  मिलना  चाहिए  ।

 न्याय  मांगने  के  लिए  वे  अपनी  आवाज  नहीं  उठा  सकते  इस  उच्चतम  जन  न्यायालय  उनके
 लिएं  न्याय  की  मांग  करने  हेतु  उनकी  ओर  से  मैं  अपनी  आवाज  उठा#रही  हूं  ।

 दस  मैं  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  समस्या  को  उठाना  चाहती  हूं
 हम

 आनते  हैं  कि  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  दौरान  हजारों  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  हमारे  देश  की  स्वतंत्रता

 के  लिए  अपना  अंपनी  जान  बलिदान  कर  दी  ।  आज  उन  स्वतन्त्रता  जिन्हें  पेन्शन

 नहीं  मिल  रही  या  पूरी  नहीं  मिल  की  हजारों  अपीलें  तथा  आवेदन  पत्र  विचाराधीन  हैं  ।

 उनमें  से  कुछ  को  पेन्शन  कुछ  अवधि  के  लिए  मिली  है  तथा  फिर  मिलनी  बन्द  हो  गई  केन्द्रीय

 सरकार  को  इन  सब  चीजों  की  जांच  करनी  चाहिए  तथा  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि  जिन  र  वतंत्रता

 सेनानियों  की  अपीलें  तथा  पत्र  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  हैं  उन्हें  उनकी  उचित  पेन्शन  शीक्र

 मिले  ।  उनमें  से  बहुत  से  मृत्यु  शैय्या  पर  पड़  हो  सकते  हैं  तथा  उनकी  दशा  बहुत  खराब  हो  सकती
 वे  बगैर  पेन्शन  लिए  ही  थोड  समय  बाद  मर  भी  सकते  भविष्य  हमारे  सामने  हम

 भ्रविष्य  में  कुछ  और  हासिल  करने  की  आशा  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  उन  लोगों  के  बारे  में  क्या  सोचा

 है  जो  भारत  को  अंग्रेजों  की  बेड़ियों  से  मुक्त  कराने  के  लिए  लड़  तथा  इसके  लिए  उन्होंने  अपना

 सर्वस्व  बलिदान  कर  सरकार  को  उनका  भी  ध्यान  रखना  यदि  हम  उनके  चहरे  पर

 मस्कराहट  ला  सकते  हैं  तो  हमें  इस  पर  गरब  तथा  प्रसन्‍नता  होनी  चाहिए  |  अपने  कठिन  समय  मे  वे

 भी  प्रसन्‍न  होंगे  ।  इसके  लिए  सरकार  उनकी  पेन्शन  की  राशि  में  वृद्धि  क्‍यों  नहीं  कर  देती  ?  मैं  इस

 मांग  को  सभी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  क ेसाथ  मिलकर  सरकार  के  सामने  रखती  हूं  ।

 मेरी  मांग  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  एक  नए  भओद्योगिक  शहर  की  स्थापना  की  ,

 जाए  ।  एक  के  बाद  एक  उद्योग  रुग्ण  होने  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  की  अधंव्यवस्था  की  स्थिति

 त्‌  खराब  है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  खस्ता  हालत  में  हल्दिया  पेट्रो  रसायन

 दुमकुनी
 कोयला  पन्‍नागढ़  मिनट  कम्पनी  तथा  अन्य  कई  ओद्योगिक  इकाइयां  रुग्ण  होती

 जा  रही
 हैं  ।  विपक्ष  के  मित्र  केन्द्र  पर  ही  दोष  देते  रहते  परन्तु  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को

 कौन  बचाएगा  ।  उनको  बचाने  के  लिए  यदि  बंगाल  को  सरकार  से  करें  तो  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मैं  एक  उदाहरण  दूंगी  ।  कुछ  स्थानीय  लोगां  क्यो  समस्या  के  समाधान  हेतु
 मैं  कलकत्ता  नगर  निगम  के  श्री  आर०  प्रसन्न  लेने  गयी  ।  मैने  भोपचारिक
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 रूप  से  मिलने  का  समंय  लिया  हुआ  परल्तु  जंबः  मैंने  लोगों  की  शिकायतें  सामने  रखीं  तो

 उन्होंने  कहा  मेरे  कमरे  से  निकल  जा  लौगों  की  शिकायतें  लेकर  यहां  मत  आना  ।  उनके  बारें  में

 यहां  कुछ  मत  कहना  ।  यदि  हम  कोई  शिकायत  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  को  प्रस्तुत  करते  हैं  तो

 हमारी  कोई  नहीं  सुनता  तथा  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जता  ।  इसीलिएं  उनकी  समस्या  को  इस

 उच्चतम  जन-न्यायालय  में  पेश  कर  रही  हूं  ।  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करूगी

 उनके  अंधीन  चल  रही  योजनाओं  को  लागू  किया  जाए  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को  बचाया

 जाए  ।  मैं  अपने  विपक्ष  के  मित्रों  को  कहूंगी  कि  उन्हें  विरोध  तो  अवश्य  करना  चाहिए  परन्तु  यह
 रचनात्मक  होना  चाहिए  |  परेशान  जोगों  को  बचाना  ही  हमारा  परम  लक्ष्य  क  ग्रेस  या

 साम्यवाद  को  भूल  मौत  के  मुंह  से
 लोगों  को  बचाने  के  लिए  मिलकर  कार्य  करें  ।  यही

 हमारा  एक  सामाम्य  लक्ष्य  होना  चाहिए  |  ६  सके  बाद  आप  हमारा  विरोध  कर  सकते  हम  आपका
 '
 स्वागत  करेंगे  ।  न

 पंजाब  की  समस्या  पर  ही  मैं  यह  कहूंगी  कि  अभी  कुछ  समय  पहले  विपक्ष

 दि  के  हम
 एक  साम्यवादी  मित्र  कह  रहे  थे  कि  आज  की  पंजाब  की  स्थिति  के  लिए  कंनद्र  जिम्मेवार

 बड़े  दुःख  के  सा  मैं  यह  कहना  चाहती  हूँ  कि  यह  वही  कांग्रेस
 है

 जिसकी  नेता

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  हमारे  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  बचाने  के  लिए  अपने  जीवन

 का  भी  बलिदान  कर  हम  जानते  हैं  कि  उनकी  यह  आवाज  हम  फिर  न  सुन  सकेंगे  :

 के  लिए  इस्साफ  चाहिएਂ  अर्थात्‌  प्रत्येक  आदमी  को  न्याय  मिलना  चाहिए  । परन्तु  यह

 तथ्त  है  :
 पु

 भाषी  पीढ़ियां  हो  सकता

 विश्वास  करेंगी  मुश्किल  से

 पैदा  हुआ  था  धरा  पर

 हाड-मास  ऐसा  एक  व्यक्ति  ।

 यह  एक  सत्य  हमारे  इतिहास  में  इससे  बढ़कर  कोई  और  सत्य  नहीं  हो  सकता  ।  पंजाब

 को  बचाने  के  लिए  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  अपना  जीवन  बलिदान  कर  इसलिए  मेरा

 विश्थास
 है  कि  विघटनवादी  विचारों  से  नहीं  या  दूसरे  लोगों  क्रो  दोषी  बनाकर  वरन

 सहनशीलता  तथा  दूसरों  की  भावनाओं  को  महसूस  करके  लोगों  का  मन  जीत  लेंगे  ।  आपसी  मतभेद

 दूर  करके  हम  लोगों  का  दिल  जीत  उस  जीत  के  समय  के  लिए
 मैं  कवि  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर

 के  शब्दों  में  कहना  चाहती  हूं  :

 साथे  दन्दा

 कन्‍्डे  जाबे  सामन

 सर्वा  श्रेष्ठा  से  विचार

 .  उस  न्याय  को  पाने  के  लिए  हमें  अपनी  पार्टी  या  राजनैतिक

 को  भुलाकर  एक  साथ  मिलकर  काम  करना  चाहिए  ।  हम  पंजाब  को  अलग  नहीं  होने  देंगे  ।  पंजाब

 तथा  दूसरे  सभी  राज्य  हमारी  भारत  मां  कें  पुत्र  विविधता  में  एकता
 ही

 हमारा  मूल  मैं  इस

 सदन  में  भी  यह  अपील  कर  रही  हूं  कि  हम.सभी  मिलकर  एक  शक्तिशाली  तथा  खुशहाल

 भारत  का  निर्माण  हम  भाईचारे  तथा  एकता  से  पंजाब  की  समस्या  का  हल  करना

 चाहते  हैं  ।
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 अन्त  में  मैं  इस  सदन  का  ध्यान  कुछ  अन्य  मामलों  की  ओर  आकर्षित  करान
 चाहूंगी  ।

 आज़  मेरे  बंगला  बोलने  का  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  मैं  इस  सदनं  का  ध्यान  आकर्षित  कराने  के
 एक  बंगला  समाचार  पत्र  से  कुछ  समाचार  उद्धत  करना  चाहती  हूं  ।  मैं  इस  लोक  सभा  में

 न्याय  चाहती  हूं  ।  गोखले  जो  ने  एक  बार  कहा  था  कि  जो  आज  सोचता

 भारत  उसे  कल  सोचेगा  ।”  परन्तु  आज  स्थिति  यह  हमें  यह  कहना  पड़ता  है  मुझे  यह
 कहते  हुए  दुःख  कि  राज्य  जो  आज  सोचते  हैं  वामपन्थी  मोर्चा  सरकार  के  नेतृत्व
 में  वह  बात  परसों  सोचेगा  ।”

 ऐसा  इसलिए  है  कि  रवीनद्र  नाथ  टैगोर  का  सुनहरी  जीवनानन्द

 दास  का  बंगालਂ  आज  वामपंथी  सरकार  के  हाथों  में  मारकाट  तथा  ह॒त्याओं  के  एक  गूंगे
 बंगाल  में  बदल  गया  इसलिए  बंगाल  में  लोग  न्याय  के  लिए  -  आवाज  उठा  रहे  परन्तु  ६से

 सुनने  वाला  कोई  नहीं  उनकी  श्कायटों  5;  दूर  बर॒ने  वाला  कोई  नहीं  रक्षक  ही  भक्षक
 बन  गया  है  ।  न्याय  की  अवाज  मूक  आंसू  बहा  रही  मैं  बंगाल  में  किए  जा  रहे  -

 अत्याचारों  के  बारे  बताना  चाहती  हूं  ।  मैं  28  मार्य  के  एक  प्रमुख  बंगाली  द॑निक  से  पढ़  रही  हूं  ।
 दल  के  भत्याचारों  के  कारण  पुलिन  जान इसके  एक  समाचार  का  शीर्षक  इस  प्र  कार

 को  अपना  घरबार  त्याग  कर  मरना  पड़ा  +.  मावसंवादी  साम्यवादी  पार्टी  ने  उसकी  अन्त्येष्टि  आदि

 की  ।”  उसका  अपराध  केवल  यह  था  कि  वह  कांग्रेस  का  कार्यकर्ता  था  ।  उसकी  मृत्यु  के  पश्चात्‌

 उसके  पुत्रों  को  उसका  श्राद्ध  अथवा  क्रिया  नहीं  करने  दी  गई  ।  साम्यवादी  दल  के

 कार्यकर्ताओं  ने  उसका  घर  भी  लूट  लिया  वह  अपनी  मौत  से  बच्ने  के  लिए  पांच  वर्ष  से  संघर्ष  कर

 रहा  उसे  कोई  औषधि  भी  उपंलब्ध  न  थी  |  उसे  बिना  किसी  चिकित्सीय  उपचार  के  मरना

 पड़ा  ।  मैं  झूठ  नहीं  बोल  यहां  आप  देखिए  इस  समाचार  पत्र  में  पूरा  लेख  प्रकाशित  हुआ

 जब  इस  भाग्यहीन  व्यक्ति  जिसे  रात  दिन  तंग  किया  जाता  था  जिसका  मकान
 तथा  भूमि  सी०  पी०  एम०  द्वारा  छीन  लिए  गए  सी०  पी०  एम०  के  साथ  बैठने
 और  समझौता  करने  की  पेशकश  की  उसे  सी०  प्री०  एम०  पार्टी  कार्यालय  ने

 सी०  पी०  एम०  पार्टी  के  पैड  पर  लिखे  गए  एकਂ  पत्र  की  फोटो  स्टेट  प्रतिलिपि  यहाँ
 प्रकाशित  हुई  सी०  पी०  एम०  पार्टी  कार्यालय  द्वारा  कहा  गया  कि  जान  हम  आपके

 साथ  बैठकर  डन  मामलों  पर  चर्चा  कर  सकेते  परन्तु  एक  शर्त  भापको  हमारे  जलपान
 आफ फि तथा  बिनोद  के  लिए  निम्नलिखित  धचीजों  की  व्यवस्था  करनी  होगी  :  .

 .
 चौप  --  60

 चाय  का  60

 मिठाई
 -  250

 पान  न  100  वि

 मछली  —  500

 —  8

 चावल  इत्यादि

 इससे  पता  चलता  है  कि  मरतेਂ  हुए  व्यक्ति  से  भी  उसका  सब  कुछ  छीना  जा  रहा  समायोजन

 तथा  समझौते  के  लिए  वह  सी०  पी०  एम०  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  के  पैरों  पड़  यया  परन्तु  सी०  पी०

 एम०  पार्टी  के  कार्यकर्ता  उससे  पूर्व  शर्त  के  तौर  पर  उसकी  दीन  हालत  का  फायदा  उठाने  के  लिए  सभी  .
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 तरह  की  महंगी  खाद्य  सामग्री  मांगने  लगे  ।  वामपतन्‍थी  सरकार  के  शासन  के  श्रधीम  पंश्चिम  बंगाल

 की  यह  दशा  है

 अरब  मैं  अपने  निर्वाचन  अर्थात  मन्दिर  के  एक  मामले  का  उल्लेख  कर  रही

 यह  समाचार  29  मार्च  के  अखबार
 में

 प्रकाशित  हुआ  जो  पश्चिम  बंगाल  का  ॥
 एक  प्रमख  दैनिक  एक  गरीब  महिला  ने*  मुझे  वोट  कांग्रेस  को

 वोट  दिया  |  उसके  इस

 अपराध  के  लिए  चनाव  के  अगले  दिम  सी०  पी०  एम०  के  आठ  कार्यकर्ताओं  ने  उस  पर  हमला  किया

 तथा  उसके  साथ  बलात्कार  किया  ।  गंडों  को  सजा  दैना  तो  अलग  रहा  पुलिस  ने  मामला  दर्ज  करने

 से  भी  इंकार  कर  दिया  ।  जब  मुझे  इस  बात  का  पता  लगा  तथा  इस  मामले  को  उठाया  तो  मामला

 23  जनवरी  को  दर्ज  किया  गया  |  घटना  26  दिसम्बर  को  हुई  परन्तु  शिकायत  केवल  23  जनवरी

 को  दर्ज  की  गई  तथा  वह  भी  उस  समय  जब  मुझे  इसकी  सूचना  मिली  तथा  मामले  को

 पृश््िम  बंगाल  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  दशा  यह

 यह  केवल  मेरा  ही  कथन  नहीं  भारतीय  साम्यवादी  दल  की  श्रीमती  गीता

 मुखर्जी  यहां  मौजूद  हैं--पिछली  28  मार्च  को  आनन्द  बाजार  जो  पश्चिमी  बंगाल  का

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  तथा  लोकप्रिय  पत्र  में  समाचार  प्रकाशित  ?  शीषक

 का  शव  तालाब  में  पाया  गया  ।”  बोबाजार  क्षत्र  की  युवा  गृहणी  का  शव  उसके  गायब  होने
 के  48  घण्टे  बाद  मंगलवार  को  नीलरतन  सरकार  अस्पताल  के  तालाब  में  पाया  गया  ।  उसका

 सुताया  नाग  था  तथा  वह  स्थिति  वर्ष  की  थी  ।  पुलिस  के  पास  मामला  दर्ज  होते  हुए  भी  उसके  शव

 जांच  उसके  माता-पिता  को  बताए  बिना  ही  कर  दी  गई  |  उसके  गायब  हो  जाने  की  सूचना  मिलते

 ही  सुताया  के  माता-पिता  ने  मामला  पुलिस  में  दर्ज  करा  दिया  था|  पुलिस  को  सब  कुछ  पता  था  ।
 इसंके  बावजूद  भी  शव-परीक्षा  बिना  उसके  माता-पिता  को  सूचित  किए  की  भारतीय
 साम्यवांदी  दल  का  वक्तव्य  इस  घटना  तथा  पुलिस  प्रशासन  के  विरुद्ध  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  है
 कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  ?

 अब  मैं  एक  और  समाचार  जो  ने  मार्च  के  आजकलਂ  के  में  दिया  है
 उसका  उल्लेख  कर ूगी  ।  पिछली  जो  मार्च  को  इस  समाचार  पत्र  का  एक  कर्मचारी  अपने  इंकलौते
 लड़के  राहुल  की  पहली  पुन्य  तिथि  मना  रहा  मौत  के  बारे  में  सही  पता  लगाने  या  इसके  पीहे
 किसका  हाथ  था  इसके  लिए  एक  वर्ष  के  असफल  प्रयास  के  बाद  मृतक  की  भाग्यहीन  तथा  बेसहारा
 मां  ने  प्रेस  के  माध्यम  से  मुख्य  मन्‍त्री  श्री  ज्योति  बासु  स ेअप्रील  की  ।  अखबार  कहता  है  मार्च

 राहुल  की  प्रथम  पुण्य  तिथि  राहुल  की  ञ्वां  न ेइस  अखबार  के  माध्यम  से  मुख्य  मन्त्री  श्री  ज्योति

 वासु  इस  विशेष  प्रार्थना  जो  आज  होनी  में  शामिल  होने  की  अपील  की  उसने
 पुत्र  मार्च  को  लिखा  है  कि  जब  मैं  राहुल  की  आत्मा  की  शान्ति  के  लिए  परमाश्मा  से  प्रार्थना  कर
 एही  उस  समय  माननीय  मुख्यमन्त्री  जी-आप  भी  मेरे  शोक  में  शामिल  होने  की  कृपा  क  इसਂ
 इ्यनीय  अपील  के  सिवाय  एक

 जिसका पुत्र मर गया और कर भी क्‍या सकतीं है ? वह केवल अपने इकलौते प्रतिभाशाली मैनेजमैंट के प्रशिक्षणार्थी पुश्र की अस्वाभाविक मृत्यु के कारण को जानना चाहती वह केवल उन लोगों का अता पता जानना धाहती थी जिन्होंने उसके पुत्र की हत्या बीच राजधानी में थी | वह अपने पुत्र की हत्या के विषय में न्याय चाहती थी । पश्चिम जंगाल में यह दशा कुछ समय पहले दुर्गापुर के क्षेत्रीय महाविद्यालय में पुलिस गोली चलाई
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 श्रीमती  गीता  सुखर्जो  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  हम प्रत्येक  राज्य  की  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  यहां  चर्चा  कर  सकते  हैं

 )
 भी  बसुदेव  आचाय॑  :  क्या  आप  इसकी  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्‍या  हम  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  राज्यों  की
 तथा  व्यवस्था  की.स्थिनि  के  बारे  में  चर्चा  कर  सकते  यदि  ऐसा  ही  है  तो  हमें  आप  प्रत्येक  .

 ,  राज्य
 को  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  करने  की  अनुमति  दे  दीजिए  ।

 ओी
 '

 बसुदेव  आचार्य  :  हम  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  धर्चा  कर  रहे  हैं  ।  आप  इसकी
 नुमति  क्‍यों  दे  रहे  हैं  ?  .  नि

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  मैं  सुन  नहीं  सका  ।

 श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  कि  क्‍या  हमें  यहां  सभी  राज्यों  में
 -  सूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  अतिरिक्त  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति के  बारे  में

 चर्चा  करने  की  अनुमति  यदि  ऐसा  ही  है  तो  हमें  आपत्ति  नहीं  उन्हें  चर्चा  करने  दी

 हम  मध्य  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  सभी  राज्यों  की  आन्तरिकः

 कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  प्वर  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  क्या  इसकी  अनुमति  है  ?

 )

 हम  इसके  लिए  पूर्ण  रूप  से  तैयार  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  यदि  आप  हमें  भी  इसकी
 चर्चा  करने  की  अनुमति  दें  तो  ।

 )

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  महोदय  हम  आपका  विनिर्णय  चाहते  हैं  ।

 झरो  रामप्यारे  पनिका  :  वह  अपने  राज्य  की  वर्तमान  कानून  तथा  व्यवस्था
 की  स्थिति  के  बारे  में  बोल  रही  ।

 भी  सेफुद्दीन  चौधरी  :  निश्चय  ही  जो  उन्होंने  कहाਂ  उसे  कोई  महत्व  देने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  परन्तु  हमें  सदन  की  मर्यादा  और  प्रतिष्ठा  का  तो  करना  पड़ेगा  ।
 माननीय  गृह  मन्‍्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  मन्‍्त्री  भी  मौजूद  आप  इस  पर  विचार  हमें  उनके
 बोलने  के  तरीके  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  कभी-कभी  हमें  मनोरंजन  की  भी  आवश्यकता  होती  है  ।

 परन्तु  बात  यह  है  कि  क्‍या  ग्रह  नियमों  के  अनुसार  है  या  नहीं  ।  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  यदि  हम

 महाराष्ट्र  के  बारे  में  कुछ  कहें  तो  क्या  उसकी  अनुमति  होगी  ।

 )

 ॥  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  विशुद्ध  रूप  से  आन्तरिक  मामला  हुआ  तो  हम  इसकी  अनुमति

 नहीं
 |
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 श्री  अजित  कुमार  साहा  :  क्या  हम  यहां  एक  राज्य  की  कानून  तथा  व्यवस्था

 की  स्थिति  पर  चर्चा  कर

 े  )

 भरी  जेनुल  बशर  :  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  सदन  में  हमेशा  चर्चा

 होती
 है  ।

 श्री  सेफुदीन  चौधरो  :  आपका  नाम  सभापति  तालिका  में  क्या  आपको  नियमों  की
 जानकारी  नहीं  है  ?  हमें  कतिपय  नियमों  के  अनुसार  चलना  पड़ता  क

 भोमती  गोता  मुखर्जो  क्‍या  हमको  महाराष्ट्र  की  आन्तरिक  कानून  और  व्यवस्था
 की  स्थिति  पर  भी  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  जो  कुछ  वह  बोलना  चाहती  हैं  उस  पर  हमें  कोई  आपत्ति

 *
 नहीं  लेकिन  कुछ  एक  समान  नियम  होने  चाहिए  ।

 पश्चिम  बंगाल  ही  नहीं  बल्कि  इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  की  चर्चा  होनी  हम॑
 आपको  सुनना  चाहते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दिया  है  ?

 श्री  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  वे  किस  नियम  के  अन्‍्तगंत  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहे  ।  मैं

 जानता  हूं  यह  नियम  376  लेकिन  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  या  नहीं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  ॒  पूर्ण  रूप  से  किसी  राज्य  का  आन्तरिक  मामला  है  तो  यह
 अच्छा  होगा  कि  इससे  बचा  जाए  ।

 भ्री  के०  रामम॒ति  :  मैं  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  केवल  यही  कहा  है  कि  इससे  बचा  जाय  !  जो  कुछ  मैंने  कहा  वह
 यही  है  ।

 श्री  जेनुल  बशर  :  देश  की  क/नून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे  में  गृह  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  मांगों  के  अन्तगंत  हमेशा  चर्चा  की  गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बैठ  जाइए  ।  आपं,सभी  बैठ  जाइए  ।  मैंने  अपना  विनिर्णय  -
 दे  दिया  यदि  यह  किसी  राज्य  का  पूर्णरूप  से  आन्त्पररक  मामला  कानून  और  व्यवस्था  का  या
 किसी  और  बात  का  है  तो  मैं  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसका  उल्लख  न

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  वे  मेरे  भाषण  के  दौरान  हमेशा  बाधा  डालने  की  कोशिश  कर  रहे
 मैं  अपना  भाषण  कैसे  जारी  रख  सकती  हूं  ?  ेु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  विनिर्णय  का  पालन  करें  |  यदि  यह  पूर्णतया  किसी  राज्य  के
 भान्तरिक  मामले  से  सम्बन्धित  है  तो  इसका  उल्लेख  करने  की  कोशिश  न  करें  ।  कृपया  अपनी  बात
 खस्म  कीजिए  ।  आप  पहले  ही  15  मिनट  ले  चुके  हैं  ।

 भी  के०  राममूति  :  इस  सदन  में  कानून  भौर  व्यवस्था  के  बारे  में  चर्चा  हमेशा  की  जाती

 रही  है  ।  कृपया  आप  मेरी  बात  सुनिए  ।
 +  हक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  यदि  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे

 है  तो  भाप  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।
 ह
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 ओ  के०  राममूति  :  क्या  हमने  यहां  पंजाब  या  असम
 के

 बारे  में  चर्चा  नहीं  की
 ओर  जनुल  बशर

 :  पूरे  देश  को  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  चर्चा  हमेशा  की  जाती
 है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  अनुमति  नहीं दे  रहा  हूँ  |  कृपया  बेठ  जाइए  ।  कृपया  समाप्त

 कुमारों  ममता  बनर्जी
 :  मैं  कहना  चाहती  हुं  कि  पश्चिम  बंगाल  को  अधिक  सहायता

 देनी  चाहिए  |  वहां  के  लोगों  के  लिए  कुछ  भौर  अधिक  किया  जाना  पश्चिम  बंगाल  में  आई०
 ATto  डी०  पी०  तथा  एन०  आर०  ई०  पी०  कार्यक्रमों  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  मैं

 जानती  हूं  कि
 जब  कभी  मैं  सच  बात  कहूंगी  तो  भारतीय  सांम्यवादी  दल  के  सदस्य

 शोर  मचाकर  मेरा  विरोध  करना  शुरू  कर  देंगे  लेकिन  मैं  फिर  कहूंगी  कि  विपक्ष  को  विरोध  जरूर
 करना  चाहिए  परन्तु  यह  रचनात्मक  होना  मैं  कहती  हूं  कि  एन०  भआार०  ई०  पी०  और

 ई०  आर०  डी०  पी०  कार्यत्रमों  को  केन्द्र  द्वारा  दी  जा  रही  धनराशि  का  लाभ  पश्चिम  बंगाल
 के  ग्रामीण  लोगों  को  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  कई  ऐसी  सड़कें  हैं  जहां  लोग  चल  भी  नहीं  सकते  बंगाल  के  गरीब

 ग्रामीण  लोग  बहुत  उपेक्षित  स्थिति  में  रह  रहे  राज्य  सरकार  को  अधिक  शक्तियां  देनी
 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ज्योति  बसु  बार-बार  यह  दोहराते  रहे  हैँ  कि  केन्द्र  कोई  सहायता  नहीं
 दे  रहा  है  और  पश्चिम  बंगाल  की  खराब  स्थिति  क॑  लिए  वे  जिम्मेदार  वह  हर  बात  के  लिए
 केन्द्र  को  दोष  देते  वह  कहते  हैं  कि  केन्द्र  ने  बंगाल  के  साथ  सौतेला  रवैया  अपनाया  इस  तरह
 से  वह  लोगों  को  गुमराह  कर  रहे  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  केन्द्र  वहां  के  लोगों  की
 राज्य  के  विकास  के  लिए  उदारता  से  सहायता  कर  रहा  लेकिन  उस  धन  का  राजनैतिक
 प्रयोजनों  के  लिए  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है

 और  यह  भारतीय  साम्यवादी  ०)  दल  के  कोष  में

 जा  रहा  भारतीय  साम्यवादी  ०)  दल  के  कार्यालयों  तथा  दल  के  काम  के  लिए  उसका  उपयोग
 किया  जा  रहा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  लोग  केवल  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  ही

 नहीं
 हैं  ।  एक  समय  लोकतंत्र  यह  परिभाषा  के  लिए  और  लोगों  के  द्वारा  सरकारਂ
 लेकिन  पश्चिम  बंगाल  में  लोकतंत्र  की  आज  यह  परिभाषा  माक्संवादियों

 माक्संवादियों  के  और  मार्क्सवादियों  द्वारा  सरकार  ।”

 इसके  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करती

 श्री  क्षाव  प्रसाद  साहू  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  इसके
 लिए  मैं  अपनी  ओर  से  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  हमारी  सरकार  की  ओर  से  गृह
 विभाग  की  जो  मांगें  पेश  की  गई  मैं  उनका  तहेदिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 गृह  विभाग  का  यह  कत्तेंव्य  होता  है  कि  देश  में  खासकर  जो  कमजोर  तबके  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 रहने  वाले  लोग  हरिजन  हैं  या  दूसरी  कौम  के  लोग  उनकी  जानमाल  की  हिफाजतं
 की  उनका  जीवन  खुशहाल  उनकी  रक्षा  की  जाए  और  साथ-साथ  देश  में  जो  क्तरनाक

 तबके  के  लोग  उन  पर  अंकुश  लगाया  जाए  और  शांति-ध्यवस्था  बरकरार  जाए  ।

 मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  हूँ  वह  बिहार  का  संबसे  पिछड़ा  क्षेत्र  छोटा  नागपुर  का  रांची  जिला

 उसकी  मैं  कुछ  खास  समस्याएं  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  मंत्री  आपको  पता  है  कि

 be

 छी
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 बिहार  का  छोटा  नागपुर  का  क्षेत्र  हिन्दुस्तान  का  हृदय-स्थल  कहा  जाए  तो  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं

 होंगी  ।.  मैं  आपसे  यह  चाहता  हूं  कि  हमारे  छोटा  नागपुर.के  जैसा  शायद  ही  संसार  में  उस

 तरह  का  हिस्सा  आपको  कहीं  मिलेगा  ।  एशिया  में  सबसे  ज्यादा  कोबले  का  भण्डार  वहां  पर

 यूरेनियम  लोहे  तांबे  सोने  बाक््साइड  का  भण्डार  वहां  पर  है  ।  पहाड़ों
 में  कई  चीजों  के  भःडार  बांस  और  कागज  बनाने  की  सारी  चीजें  वहां  फायर

 चाइना  सब  उपलब्ध  फिर  भी  वहां  के  लोगों  का  जीवन  स्तर  क्‍यों  ऊपर  नंहीं  उठ  रहा  है  |
 मैं  कुछ  आंकड़  गृह  विभाग  को  देना  चाहता  हूं  |  यहू  बड़ी  गंभीर  समस्या  है  वहां  की  आबादी

 छोटा  नागपुर  में  लदा  संयत्र  प्रगणा  में  संथालों  की  संख्या  1801304  ऊरांव  जाति  बे

 लोग  8762.  मंडा  जाति  .  के  लोग  723114  हो  जाति  के  लोग  :505172  और  खड़िया
 जाति  के  127002  लोग  इस  तरह  से  बिहार  के  छोटा  गागपुर  में  करीब  30  उप  जन-जातियां

 हैं  ।  विरहोर  जाति  के  लोग  असुर  जाति  के  लोग  कोरबा  जाति  के  लोग  हैं  जो  जंगलों  और

 पहाड़ों  में  रहते  हैं  और  आज  भी  बंदर  का  भक्षण  करके  जीवन-निर्वाह  करते  हैं  ।

 5.00  म०  प०

 मुझे  यह  कहने  में  थोड़ी-सी  झिझफ  हो  रही  है  कि  हमारे  छोटा  नागपुर  में  एक  विकट

 समस्या  पैदा  हो  गई  वहां  पर  बड़े-बड़े  डैम  खोले  यहां  मैं  सिर्फ  दो  डेम्म्  का  जिक्र  करना

 चाहता  हुं  ।  एक  तो  कोयल  कारो  डैम  प्रोजेक्ट  और  दूसरा  स्वर्ण  रेखा  डेम  प्रोजेक्ट  ।  कोयल  कारो

 प्रोजेक्ट  में  लगभग  70  हजार  एकड़  जमीन  पानी  के  गर्भ  में  चली  जाएगी  ।  उसी  तरह  से  स्वर्ण
 रेखा  प्रोजैक्ट  में  92  गांव  और  लगभग  52  हजार  एकड़  जमीन  पानी  में  चली  जायेगी  ।  सरकार
 कभी  कहती  है  कि  वे  मुआवजे  के  रूप  में  बीस  हजार  या  बाईस  हजार  रुपए  दिए  आज

 तक  उसकः  फैसला  नहीं  हुआ
 है  ।  इतनी  जमीन  चले  ज़ाने  पर  कितने  लोगों  को.मकास  और  नौकरी

 दी  इसका  भी  कुछ  पता  नहीं  है  ।  ये.सारी  समंस्याएं  भयंकर  रूप  धारण  करती  जा  रही

 हैं  ।  वही  हालत  स्वर्ण  रेखा  डेम  प्रोजेक्ट  की  बेंक  खोलने  के  लिए  कहते  हैं  तो  बैंक  के  मैनेजर
 यह  जवाब  मिलता  है  कि  बैंक  खोलने  से  क्या  फायदा  ।  इसी  प्रकार  बिजली  विभाग  के  लोग

 कहते  हैं  बिजली  की  लाइन  देने  से  क्या  फायदा  वह  तो  डेम  में  चली  यह  भी  नहीं  कहा
 गया  कि  लोगों  को  कहां  बसाया  जायेगा  और  कहां  जमीन  दी  जायेगी  ।  डेम  बनाने  से  पहले
 बिलिटेशन  का  मामजा  अवश्य  हल  कर  लेता  चा  हिए  कि  कितने  लोगों  को  नौकरी  और  मकान  देने
 की  व्यवस्था  इस  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  ड़

 ]

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  उन्हें  कोई  और  भू  नहीं  दी  जा  रही

 श्रो  शिव  प्रसाद  साहू  :  कहीं  पर  भी  जमीन  नहीं  मिल  रही  है  ।  हमारे  कोयले  का

 भण्डार  भरा  पड़ा  कोल  फील्ड  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  जि  नकी  तीन  एकड़  जमीन  ली
 उन्हीं  लोगों  को  नौकरी  दी  जाएगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  जंगल  में  रहने  वाले

 लोग  हैं  उनके  पास  डेढ़  या  दो  एकड़  से  ज्यादा  जमीन  नहीं  होती  जब  वे  नौकरी  मांगते  हैं  तो

 कहा  जाता  है  कि  तीत  एकड़  से  कम  जमीन  है  इसलिए  नौकरी  नहीं  दी  नतीजा  यह  हो

 रहा  है  कि  बाहर  के  लोग  भरते  जा  रहे  हैं  और  छोटा  नागपुर  के  लोगों  को  नौकरी  नहीं  दी  जा

 रही  रत्न  गर्भा  धरती  होते  हुए  हिंन्दुस्तान  में  ही  नहीं  बल्कि  पूरी  दूनिया  में  एक  उदाहरण
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 ला  ne,
 सिफे  रांची  और  पलामू  जिले  से  दो  लाख  से  अधिक  मजदूर  इंट  के  भट्टे  में  काम  करते

 बनारस  से  सेकर  पंजाब  तक  चले  जाते  बेकारी  की  वजह  से  ही  वे  लोग  जाते  वहां  जाकर
 उनका  भीषण  शोषण  होता  हर  साल  वे  लोग  मजबूर  होकर  चले  जाते  कम  से  कम  दो
 सौ  या  तीन  सौ  आदिवासी  लड़कियां  हर  साल  गायब  हो  जाती  उनको  कौन  ले  जाता  इसके
 बारे  में  कुछ  पता  नहीं  चलता  |  गृह  विभाग  को  इस  ओर  विशेष  देना  चाहिए  ।  उनके
 जीवन-स्तर  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाना  आई०  आर०  डी०  पी०  के  अन्तर्गत  बैल
 खरीदने  हेतु  एक  हजार  और  कभी  आठ  सौ  रुपए  दिए  जाते  हैं  जबकि  पन्द्रह  सौ  रुपए  पर  साइन
 करवा  लिए  जाते  गृह  मंत्रालय  की  ओर  से  एक  आवश्यक  जांच  समिति  जांच  करे  फि  जो
 शूपया  छोटा  नागपुर  में  खर्च  हो  रहा  वह  सही  ढंग  से  हरिजन  और  आदिवासियों  के  बीच  मे  हो

 हैਂ  या  नहीं  ।  जो  कमेटी  भी  जाती  वह  रांची  शहर  से  ही  वापिस  आ  जाती  मंडा  और
 उरांव  जाति  के  लोग  जो  पहाड़ों  और  जंगलों  में  रहते  उनके  घर  जाकर  देखना  चाहिए  कि  सही
 ढंग  से  काम  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  श्रीमन्‌  मैं  यह  बात  इसलिए  कह  नहा  हूं  कि  हमारे  देश  से  ए  कक
 भयंकर  तरह  का  शोला  उठ  रहा  जहां  वहीं  तोड़फोड़  की  राजनीति  आपको
 दिखाई  देगी  |  चाइबासा  में  देखिए  क्या  हो  रहा  अलगाव  की  बातें  की  जा  रहीं  दसरी  तरफ
 छोटा  नागपुर  में  अलग  करने  की  बातें  हो  रही  इन  सबके  पीछे  कुछ  ऐसी  शक्तियां  काम  क्र

 रही  हैं  जो  हमारे  गरीब  आदिवासी  लोगों  का  शोषण  करती  हैं  और  उनकी  भावनाओं  को  भट्टका
 कर  उन्हें  गुमराह  करने  का  षडयंत्र  रच  रही  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  छोटा  नागपुर  आज  वाहूद
 के  ढेर  पर  बैठा  है और  समय  रहते  ग्रदि  इस  चिगारी  को  काबू  में  नहीं  लाया  गया  तो  हमारे  सामने
 बहुत  बड़ा  संकटमय  समय  आने  वाला  है  ।

 जैसा  मैंने  पहले  भी  कहा  गृह  विभाग  को  मैं  दो-तीन  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  हमारे
 यहां  रांची  जिले  में  रेलों  का  सर्वे  काये  कई  बार  किया  रांची  से  लोहदगा  और  लोहदगा
 से  टोरी  तक  और  रांची  से  हजारीबाग  होते  हुए  कोडरमा  बयोंकि  वह  कोयला  क्षेत्र  दूसरा
 क्षेत्र  बौक्साइट  जंगलों  से  भरा  क्षेत्र  है  लेकिन  हर  बार  यह  कह  कर  कि  35.4  घाटा  होता  है
 इसलिए  उस  काम  को  नहीं  क्या  जा  रहा  वैसे  चार-चारं  बार  सर्वे  कार्य  हो  चका  जब
 दो-दो  और  तीन-तीन  लाख  लोग  वहां  से  हर  साल  दूसरे  हिंस्सों  को  भाग  रहे  हैं  तो  सरकार  का
 ध्यान  उस  ओर  जानां  चाहिए  ओर  चाहे  सरकार  '  को  कुछ  भी  उठाने  अलग  से  कुछ
 प्रावधान  करना  पड़े  विशेष  प्रावधान  करके  इस  आदिवासी  इलाके  को  इनों  से
 जोड़ना  चाहिए  ताकि  वहां  नई-नई  इंडस्ट्रीज  स्थापित  हों  ।  जहां  तक  मेरी  जानका  हे  बिडला
 ग्रुप  ऑफ  मिल्‍स  की  तरफ  से  एल्यूमीनियम  कारख़ाना  लगाने  की  बात  वहां  चल  रही

 7
 भरब

 रुपये  को  ब्ल्यू-प्रिट  क ेसाथ  बौक्साइट  का  कारखाना  स्थापित  करने  की  चर्चा  हो  रही  है  लेकिन
 लोहदगा  में  बड़ी  लाइन  न  होने  की  वजह  से  वे  हिचक  रहे  इसलिए  वहां  के  लोगों  के  जीवन  में
 खुशहाली  लाने  के  लिए  उनके  जीवन  स्तर  को  उठाने  के  लिए  यह  भावश्यक  है  कि  बडी  रेलवे
 लाइन  का  प्रावधान  किया  जाए

 अब  मैं  एक  दूसरी  भयंकर  समस्या  की  ओर  आपदा  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं
 ।

 आज  पंजाब
 त्रिपुरा  आसाम  में  और  कई  जगहों  पर  भयंकर  वातावरण  पैदा  किया  जा  रहा  है  ।  उन्ही

 ने  हमारी  पूजनीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिंश  गांधी  की  भी  पिछले  दिनों  हत्या  कर  दी  |,
 अभी  भी  आये  दिन  धमकी  भरे  पत्र  उनकी  ओर

 से  भ्राप्तं  हो  रहे  उनमें  कहा  जाता  है  कि  यदि

 कोई  अकाली  दल  के  खिलाफ  बोला  अथवा  यह  कहा  कि  उप्रवादियों  अपनी  हत्या  की  राजनीति
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 छोड़ो  तो  उसको  तुरन्त  धमकी  भरा  पत्र.प्राप्त  हो  जाता  खिर  यह  सिलसिला  हमारे  देश  में

 कब  तक  चलेगा  ?  आज  हमारे  प्रधानमंत्री  और  राष्ट्रपति  दोमों  के  खिलाफ  हत्या  की  साजिशें  चल

 रही  हैं  इसलिए  समय  रहते  हमारे  गृह  विभाग  को  सावधान  हो  जाना  चाहिए  और  जो  गंलती

 पहले
 हो  चुकी  हम  अपनी  भारत  मां  इंदिरा  गांधी  को  खो  चुके  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हमारी

 गफलत  का  फायदा  उठा  कर  वे  औरं  कोई  षड्यंत्र  रचे  इश्नलिए  हमें  दुश्मन  से  चौकस  रहना  -

 चाहिए  ।

 आज  हमारी  सीमाओं  पर  पाकिस्तान  की  फौजें  खड़ी  चीन  की  फौजें  खड़ी  हैं  भौर  हमारी
 सीमाओं  पर  चारों  ओर  से  खतरा  मंडरा  रहा  है  |  द्रसरी  ओर  हर  के  अन्दर  तरह-तरह  की  साजिशें
 चल  रही  हत्या  की  राजनीति  चल  रही  छोटा  नागपुर  में  आदिवासी  लोगों  को  भड़काया
 जा  रहा  इसी  तरह  आसाम  नागालैंड  में  भी  लोगों  को  भड़काया  जा  रहा  गुमराह  किया
 जा  रहा  है  और  बौ्डर  के  इलाकों  में  गड़बड़ी  की  जा  रही  है  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  विदेश
 शक्तियां  हमारे  देश  पर  आंख  लगाये  बैठी  हैं  और  हमारे  देश  की  एकता  को  तोड़ना  चाहती  हैं  ।
 हमारे  सामने  कई  तरह  की  गम्भीर  समस्याएं  विद्यमान  जब  इंदिरा  जी  कहती  थीं  कि  हमारे

 क  को  खतरा  है.तो  उनकी  बात  को  हंसी  में  उड़ा  दिया  जाता  लेकिन  उन्होंने  अपनी  जान
 देकर  इस  बात  को  सिद्ध  कर  आज  मैं  अपने  विरोधी  दल  क  लोगों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 बताइये  कि  हमारे  मुल्क  में  खतरा  है  या  नहीं  ।  कितनी  फौजें  हमारे  काश्मीर  के  सरहद  पर
 आसाम  ओर  नेफा  में  दुश्मन  की  तोपों  और  बन्दूकों  का  मुंह  किस  ओर  क्या  वह  हमारी  सरहदों
 की  ओर  नहीं  काश्मीर  में  ट्रेनिंग  दी  जा  रही  उम्रवादियों  पंजाब  में  लोगों  को  भड़काया
 जा  रहा  नागालैंड  और  आसाम  के  लोगों  को  भड़काया  जा  रहा  त्रिपुरा  में  गड़बड़ी  हो  रही

 ये  सब  इस  बात  के  द्योतक  हैं  कि  बिदेशी  शक्तियां  हिन्दुस्तान  की  प्रगति  नहीं  देखना  चाहतीं
 जो  प्रगति  हम  राजीब  जी  के  नेतृत्व  में  कर  रहे  हैं  और  इंदिरा  ह्ली  के  नेतृत्व  में  की  ।  वह  प्रगति
 उनको  फूटी  आंख  नहीं  भाती  ।  आज  हम  हर  मामले  में  आत्मनिर्भर  होते  जा  रहे  हैं  ज़बकि  .  1947
 में  हमारे  यहां  एक  सुई  तक  नहीं  बनती  आज  दुनिया  की  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  जो  हम  न
 बनाते  इसलिए  अधिक  समय  न  लेते  मैं  गृह  विभांग  के  ध्यान  में  यही  लाना  चाहता  हें  कि
 छोटा  नागपुर  की  धरती  रत्न-गर्भित  भूमि  वहां  क॑  लोगों  की  खुशहाली  के  उनके  जीव॑न  स्तर
 को  उठाने  के  उनके  बाहर  जाने  से  रोकने  के  लिए  उस  इलाकं  में  रेलों  का  जाल  बिछाया
 जाए  ताकि  वहां  उद्योग  स्थापित  वहां  के  लोगों  को  रोजगार  शिक्षा  का  प्रसार  हो  और
 इसके  साथ-साथ  वहां  जो  गड़बड़ियां  हो  रही  उनको  भी  रोका  जा  सके  ।  हमारें  देश  प्रर  जो
 विदेशी  शक्तियां  हावी  हो  रही  गड़बड़ी  फैला  रही  उन  पर  भी  लगाम  लगे  ताकि  राजी  ।
 जी  के  स्वप्नों  का  अखण्ड  भारत  हम  बना  मजबूत  भारत  बना  आपने  जो  समय
 उसके  लिए  धन्यवाद  देते  हुए  मैं  गृह  संत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करंता  हूं  ।

 *श्लरी  अमावि  चरण  दस  :  उपाध्यक्ष  गृह  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों
 पर  चर्चा  में  भाग  लेने  का  मुझे  जो  अवसर  दिया  गया  है  उसके  लिए  शुरू  में  मैं  आपका  बहुतਂ
 वाद  करता  हूं  ।  मैं  पूरे  दिल  से  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  गह  मंत्रालय  के
 अम्तगंत  आने  वाले  विषय  बहुत  व्यापक  हैं  ।  मुझे  जो  समय  दिया  गया  है  उसके  भीतर  हर  बात
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 चर्मा  करना  मेरे  लिए  सम्भव  नहीं  इसलिए  मैं  केवल  अनुसूचित  जाति  और  अनुसू चित  जनजाति
 से  संबंधित  कुछ  समस्याओं  के  बारे  में  चर्चा  करू  गा  ।

 इस  सदन  में  ओर  इससे  बाहर  यह  कहा  जाता  है  कि  आदिवासी  और  हरिजनों  पर  होने
 वाने  अत्याचारों  की  घटनाओं  में  कमी  आई  है  ।  लेकिन  यह  वास्तव  में  सही  नहीं  देश  के  कई
 लोगों  में  आदिवासियों  और  हरिजनों  का  अब  भी  शोषण  किया  जाता  अनुसूचित  जाति  भौर
 अनु  सूचित  जनजाति  के  लोगों  का  शोषण  होने  वाले  अत्याचार  को  खतम  करने  के  लिए  भारत
 सरकार  ने  कुछ  कदम  उठाए  हैं  लेकिन  बे  बहुत  अपर्याप्त  नागरिक  अधिकारों  की  रक्षा  के

 लिए
 उपायों  के  कार्यात्वयन  हेतु  जिस  राशि  की  व्यवस्था  की  मई  है  वह  केवल  3.60  लाख  रुपए
 इस  राशि  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  आप  आदिवासियों  और  हरिजनों  की  रक्षा  के  लिए  पुलिस
 तेनात  कर  रहे  लेकिन  वह  उन  समुदाओं  की  मदद  करने  के  लिए  सक्षम  नहीं  कभी-कभी
 तो  वह  तनावपूर्ण  स्थिति  पैदा  कर  देती  है  ।  हमें  वे  मार्गोपाप  करने  हैं  जिससे  इन  लोगों  पर

 होने  वाले  अत्याचारों  को  खतम  किया  जा  सके  ।  इस  संबंध  में  मैं  सरकार  को  सुझाव  देता  हुं  कि
 स्वयंसेवी  संगठनों  को  इस  कार्य  में  शामिल  किया  लेकिन  य£  देखा  गया  है  कि  स्वयंसेवी
 संगठनों  के  कार्यकलाप  के  लिए  जो  राशि  दी  गई  है  वह  अपर्याप्त  ये  संगठन  विभिन्‍न  स्थानों  में
 शांति  का  वातावरण  पैदा  करते  हैं  तथा  आदिवासियों  और  हरिजनों  पर  होने  वाले  शोषण  को  रोकने

 के  लिए  जाते  यदि  हम  चरलू  वर्ष  में  स्वयंसेवी  संगठनों  के  विभिन्‍न  कार्यकलाप  के  लिए  दी  गयी

 धनराशि  को  देखें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  यह  बहुत  कम  है  ।  मैं  सरकार  को  सुझाव  देता  हूं  कि  अगले
 क्त्तीय  वर्ष  में  स्वयंसेवी  संगठनों  के  लिए  धनराशि  को  बढ़ाया  जाए  ।  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जनजाति  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  हमें  पुलिस  बल  पर  और  अधिक  भरोसा  नहीं  रखना

 चाहिए  ।  लेकिन  हमें  अधिक  से  अधिक  स्वैयंसेवी  संगठनों  को  इस  कार्य  के  शामिल  करना  चाहिए  जो

 इन  उत्पीड़ित  समुदायों  के  दुःखों  को  दूर  करने  में  की  मदद  कर  सकें  ।

 यहे  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  के  37  वर्षों  के  वाद  भी  हरिजन  गंदे  पेशे
 में  लगे  हुए  यह  अच्छी  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  आधुनिक  मल  निकास  प्रणाली  और  सफाई
 प्रबन्ध  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  50  नगरों  और  शहरों  को  चुना  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 शुल्क  शोचालयों  को  शीचालयों  में  बदला  जाएगा  ।  यह  हमारा  कतंव्यਂ  है  कि  गंदे  पेशे  में  लगे
 लोगों  की  दशा  को  सुधारा  इस  तरह  केक्तोगों  के बच्चों  को  और  अधिक  शिक्षा  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  तुरन्त  कदम  उठामे  उन  जिनके  मां
 बाप  गंदे  में  लगे  हुए  वजीफ  की  राशि  बढ़ायी  जानी  चाहिए  ।  इस  वर्ग  के  लोगों  को  कम
 लागत  के  मकान  दिये  जाने  चाहिए  ।  यह  देखा  है  कि  इन  लोगों  में  से कई  लोगों  के  पास  मकान
 नहीं  हैं  ।  इसलिए  उन्हें  मकान  देने  की  व्यवस्था  करना  ही  हमारा  पहला  कतंब्य  उनके  आर्थिक

 पुनर्वास  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  चाहिए  ।  इस  समय  हरिजनों  की  50  जातियों  को  और

 लगभैग  23  जनजातियों  को  इनकी  सूची  में  शामिल  किया  गया  लेकिन  अब  समय  आ  गया  है
 जबकि  के  शब्द  की  नई  परिभाषा  दी  जाये  ।

 ॥॒

 अतीत  में  जिन  लोगों  को  नहीं  जाता  था  उन्हें  हरिजन  कहते  धोबी  उनके  कपड़े

 नहीं  धोता  था  ।  ब्राह्मण  उनके  सामाजिक  कार्यों  के  अवसरों  पर  धाभिक  संरकार  नहीं  कच्ता

 नाई  उनके  बाल  नहीं  काटता  था  ।  पुराने  समय  में  इस  तैरह  के  वही  उपेक्षित  जो  पूर्णतः  समरज

 से  अलग  कर  दिए  गये  हरिजन  कहे  जाते  आदिवासियो  के  बारे  में  मैं  फिर

 बताऊंगा  ।  '
 ॥॒
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 देश  में  हरिजनों  के  अतिरिक्त  और  भी  लोग  रह  ।  हालांकि  वे  हरिजन  नहीं  लेकिन

 हरिजनों  को  जो  सुविधायें  उपलब्ध  वे  उन्हें  मिल  रही  हैं  ।  दूसरी  ऐसे  भी  लोग  हैं  जो  समुदाय

 से  सम्बन्धित  लेकिन  उन्हें  इस-तरफ  की  सुविधाओं  से  वंचित  किया  गया  है  यद्यपि  वे  उपेक्षित
 और  पददलित  हैं  लेकिन  कोई  भी  उनकी  मदद  करने  की  परवाह  नहीं  मैं  सरकार  को

 सुझाव  देता  हूं  क्रि  केवल  लोगों  को  ही  वास्तविक  सुविधायें  दी  जायें  जो  इसके  पात्र  इन  लोगों

 के  लिए  अच्छी  शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सभी  संम्भव  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 मुझे  समूचे  भारत  में  यात्रा  करने  का  मौका  मिला  है  ।  मैंने  हरिजनों  की  दशा  को

 नजदीक  से  देखा  उपेक्षित  लोग  अभी  भी  उपेक्षित  हैं  जबकि  जो  लोग  अच्छी  स्थिति  में  हैं
 उन्हें  अभी  भी  सुविधायें  मिल  रही  इसलिए  हमें  इस  मामले  पर  सोचना  हरिजन  समुदाय
 से  सम्बन्धित  लोगों  केग्रुप  को  अच्छी  शिक्षा  मिली  उन्होंने  नौकरियां  प्राप्त  की  हैं
 उनकी  मैं  सुधार  हुआ  है  ।

 लेकिन  हरिजन  समुदाय  के  होने  के  कारण  उन्हें  अभी  भी-सारा  सुविधायें  मिल  रही  हैं  ।

 दूसरी  ओर  जो  हरिजन  पिछड़े  रहे  हैं  वे  हरिजनों  के  समकक्ष  नहीं  आ  पाये  हैं  जिन्होंने  अपनी

 हैसियत  पहले  ही  बढ़ा  ली  ऐसे  बहुत  से  समृद्ध  हरिजन  हैं  जो  अपने  को  हरिजन  रूप  में

 कहलाना  पसंद  नहीं  करते  |  यह  भी  सत्य  है  कि  ऐसे  बहुत  से  लोग  हैं  जो  कि  मूलतः  हरिजन  नहीं

 परन्तु  किसी  तरह  से  हरिजत  बन  गए  ऐसे  लोगों  का  उद्देश्य  हरिजनों  को  मिलने  वाली

 सुविधाओं  को  प्राप्त  करता  ही  हमें  ऐसे  लोगों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  ।  हाल  ही
 में  कुछ  लोगों  जो  उड़ीसा  में  हरिजन-सूची  में  नहीं  न्यायालय  में  मुकदमे  दायर  करके  उन्हें
 हरिजनों  की  सूची  में  शामिल  करने  का  दावा  किया  ।  अंत  में  वे  मुकदमा  जीत  गए  और  उनकी
 जाति  को  हरिजन  समुदाय  में  शामिल  कर  लिया  गया  वे  लोग  अछुत  नहीं  वे  उच्च  जाति

 के  लोग  हैं  तंथा  उनकी  वित्तीय  स्थिति  अच्छी  अतः  ऐसे  लोगों  के  प्रति  हमें  बहुत  सतर्क॑  रहना
 होगा  ।

 मेरा  गृह  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  इन  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक

 संसदीय  समिति  का  गठन  करें  या  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय
 समिति  अथंवा  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  औषयुक्‍्त  से  समस्त  भारत  का  नए  सिरे  से  दौरा  करने
 का  अनुरोध  वे  स्थिति  का  अध्ययन  करेगे  तथा  सरकार  को  रिपोर्ट  करेंगे  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  आदिवासियों  तथा  हरिजनों  के  कल्याण  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  लागू
 करने  के  लिए  राज़्य  योजना  के  अन्तर्गत  60,213.18  करोड़  विशेष  संघटक  योजना  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  4,847.98  करोड़  रुपया  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  605  करोड़

 रु०मंजुर  किए  गए  अतः  उक्त  कार्यक्रमों  के  अन्तगंंत  कुल  65,670.16  करोड़  रुपया  भंजूर  किए
 गए  थे  ।  हम  उन  कार्यक्रमों  को  लागू  करमे  के  लिए  इतनी  अधिक  घनराशि  व्यय  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन
 जिन  लोगों  को  इससे  लाभान्वित  होना  चाहिए  उन्हें  इसका  लाभ  नहीं  मिल  रहा  यह  बड़े  खेद

 की  बात  है  कि  उनकी  दशा  में  सुधार  नहीं  हुआ  इस  समय  हर  जगह  प्रवृत्ति  यही  है  कि
 विभिन्‍न  कार्यत्रमों  के  अन्तग्गंत  हुए  लोगों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  आंकड़े  प्रस्तुत  कर  दिये

 ।  अधिकारियों  में  सभी  जगह  यही  प्रतिस्पर्धा  है  कि  सरकारी  फाइलों  में  यह  दिखाया  जाए  कि :
 लाभ  प्राप्त  करने  वाले  व्यबित्यों  की  संख्या  में  बड़ी  तेजी  से  वृद्धि  हुई  सभी  निर्धारित  लक्ष्य
 को  या  उससे  भी  अधिक  लक्ष्य  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  आदिवासियों  और  हरिजनों  की  दशा
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 सुधारने  का  यहू  त  गिक  नहीं  हमें  समय-समय  पर  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  पर
 निगरानी  रखनी  होगी  तथा  यह  देखना  होगा  कि  अधिकारी  वास्तव  में  लाभान्वित  होने  वाले
 व्यक्तियों  के  ही  आंकड़े  प्रस्तुत  करेंगे  ।  आशा  माननीय  मंत्री  मेरे  सुझाव  पर  ध्यान  देंगे  और
 आवश्यक  कार्यवाही  यदि  आप  किसी  को  50  रुपए  किसी  को  100  रुपए  देकर  यह
 कहते  हैं  कि  उसकी  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  तो  यह  उचित  नहीं  आपको  पता  लगाना  होगा
 कि  आपने  जो  धनराशि  उपलब्धं॑  कराई  है  उसका  सही  उपयोग  किया  गया  अथवा

 नहीं  ।

 अब  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विक्रास  विभेदी  ब्याज
 दर  को  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंलागू  किया  जा  रहा  सरकार  ऐसी  योजनाओं  के  अंतर्गत  3000  २०  *

 या  5000  रुपया  मंजूर  कर  रही  घ॑ंनराशि  मंजूर  करने  के  बाद  सरकारी  दल  चुप्पी  साध

 लेता  कोई  भी  इस  बात  पर  विचार  नहीं  करता  है  कि  क्‍या  स्वीकृत  घनराशि  का  उपयोग

 लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  ही  सथुचित  रूफ  से  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ।  बिचौलिओं
 जो  न  तो  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  के  होते  हैं  भौर  न  यह  प्राप्त  करने  के  पात्र

 होते  वास्तव  में  फायदा  हो  रहा  है  ।  वे  आदिवासियों  तथा  हरिजन  लाभग्राहियों  का  शोषण  कर

 रहें  हैं  ।

 पिछले  दिन  मैं  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  जाने

 वाली  राज  सहायता  प्रणाली  पर  बोल  रहा  मेरी  राय  में  राज  सहायता  के  माध्यम  से  हम

 मुद्रा  स्फीति  को  बढ़ाने  का  रास्ता  खोल  रहे  मैं  दोबारा  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इससे  केवल

 बिचौलियों  को  ही  लाभ  हो  रहा  है  ।  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  राज  सहायता  की  प्रणाली  की

 समाप्त  किया  जाये  ।  इसके  स्थान  पर  ब्याज  मुक्त  ऋण  प्रणाली  शुरू  की  जानी  लाभाग्वित

 होने  वाले  व्यक्तियों  को  मन्‍्जूर  की  गई  कुल  ऋण  राशि  उपयुक्त  समय  पर  लौटा  दी  जाएगी  ।

 यदि  बैंक  ब्याज  पर  जोर  देता  है  तो  उसे  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना  चाहिएन  कि  लाभान्वित

 होने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  ।
 ह

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसू चित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीयसमिति
 ने  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  विज्ञेष  संघटक  योजना  तथा  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रमों  के
 अन्तर्गत  भी  लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों  को  ऋण  वितरित  करने  की  मौजूदा  प्रणाली  पर  चर्चा

 की  थी  ।  समिति  ने  सरकार  से  कार्डਂ  शुरू  करने  की  सिफारिश  की  परिवार  कार्ड  या

 परिवार  डायरी  पहचान  पत्र  की  भांति  ही  है  जिनमें  परिवार  के  सदस्यों  के  उनकी

 जिस  श्रेणी  के  वे  उसका  उनको  वितरित  की  गई  ऋण  ऋण  का  किस  हद  तक

 सही  ढंग  से  उपयोग  किया  ये  सब  बातें  उसमें  लिखी  होनी  आशा  है  सरकार  इस
 सिफारिश  को  लागू  करेगी  ।

 मुझे  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  जहां  मुख्यतः  आदिवासी  रहते  काम  करने  का

 अवसर  मिला  है  ।  1983  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  संसदीय
 समिति  ने  उस  जिले  का  दौरा  किया  था  तथा  वहां  के  लोगों  की  दशा  देखी  हमें  मालूम  हुआ
 कि  उस  जिले  में  अभ्ग  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातिमों  के  केवल  34  विधा्थियों
 ने  स्नातक  की  डिग्री  प्राप्त  की  है  ।  कोरापुट  भारत  के  बड़े  जिलों  में  से  एक  जिला

 जनसंख्या  की  70  प्रतिशत  आबादी  आदिवासियों  तथां  हरिजनों  की  उस  जिले  में  10,000
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 स्कूल  और  अनेक  हाई  स्कूल  तथा  कालेज  हैं।इस  सबके  बावजूद  यदि  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  के  समय  से  लेकर  अब  तक  केवल  34  ने  ही  स्नातक  की  डिग्री  ली  है  तो आप  उस  जिले  में
 रहने  वाले  आदिवासियों  और  हरिजनों  के  भाग्य  का  स्वयं  अनुमान  लगा  सकते  मुझे

 मूल  आदिवासियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  उनके  विकास  के  लिए  हमने  अभी  तक  पर्याप्त  योजनाएं

 लागू  नहीं  की  अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  आयुक्त  का  मत  है  कि  उनके  उत्थान  के  लिए
 और  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जानी  तभी  बे  अपने  को  मुख्य  धारा  से  जोड़

 आजादी  का  फायदा  सबको  बराबर  मिलना  सभी  को  समान  अवसर  मिलने  चाहिए  ।
 सरकार  से  मेरा  अंनुरोध  है  कि  वह  इस  सदन  में  मेरे  द्वारा  दिए  गये  सुझावों  को  कार्यान्वित  करे  ।

 *  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  अब्बुल  रशीद  काबुलो  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकार  आपके  माध्यम  से  अपने

 होम  मिनिस्टर  से  यह  चाहूंगा  कि  जब  हमारे  इस  मुल्क  में  एक  पुर-अमन  माहौल  चाहिए  ताकि

 हमारी  तरक्की  बढ़े  और  हमारा  उत्पादन  ज्यादा  हो  और  इसके  साथ-साथ  इस  मुल्क  की  मजबूती  के
 इसकों  ताकतवर  बनाने  के  लिए  जम्हूरियत  को  मजबूत  करना  है  तो  वह  ताकतें  जिनकी

 निगाहें  हिन्दुस्तान  पर  हैं  और  जो  हमारे  दुश्मन  मुल्क  हैं  उनका  मुकाबिला  करने  के  लिए  यह  जरूरी

 है  कि  रियासतों  में  अपनी  अमान  हो  और  इस  सिलसिले  में  खास  तौर  से  जो  बोडंर  स्टेट्स  हैं  उनमें
 बड़ी  अहमियत  का  प्रान्त  जम्मू  और  काश्मनीर  की  रियासत  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  होम  मिनिस्टर
 को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  जब  तक  जम्मू  और  काश्मीर  में  सही  तौर  पर  जम्हूरियत  का  बोलबाला

 नहीं  होता  तब  तक  वहां  की  हालत  मजबूत  नहीं  हो  सकती  ।  हिन्दुस्तान  के  पूरे  मुल्क  के  अन्दर
 1947  के  बाद  जो  आजादी  का  फल  यह  मुल्क  खा  रहा  है  और  आजादी  के  साथ  जी  जब

 तक  जम्मू  व  काश्मीर  तहरीर  व  तकरीर  की  आजादी  प्लेटफार्म  की  आजादी  अपनी  मर्जी  के

 मुताबिक  अपने  नमाइन्दे  चुनने  का  हक  है  तब  तक  इस  मुल्क  की  वह  रियासत  मजबूत  रहेगी  और

 वहां  के  लोगों  का  एंक  विश्वास  हिन्दुस्तान  के  कांस्टीच्यूशन  पर  रहेगा  ।  और  जब  कास्टीट्यूशन  पर

 भरोसा  होगा  तो  वे  मेन-हट्रीम  का  एक  हिस्सा  रहेंगे  ।  जो  रियासत  जम्मू  है  यह  तीन  तरह
 से  वेरूती  ताकतों  से  घिरी  हुई  है--एक  तरफ  पाकिस्तान  दूसरी  तरफ  चीन  है  और  फिर

 अतफगानिस्तान  का  जो  बाडंर  है  बह  भी  कुछ  आरामदेह  नहीं  वहां  रूस  और  मुका मी  आबादी  पसंद
 लोग  बराबर  टक्कर  में  हैं  और  इसका  सारा  सारा  असर  जम्मू  काश्मीर  पर  पड़  सकता  है  ।

 इसलिए  अगर  रियासत  में  अमनो  अमान  रहेगा  तो  उससे  हमारी  आमम्ड  फोर्सेज  को  बड़ा  एन्‍्करेजमेन्ट
 और  बड़ी  हिम्मंत  मिलेगी  और  वहां  के  लोगों  और  आड  फोर्सेज  में  जितना  मजबूती  का  सम्बन्ध

 रहेगा  उसी  कदर  आम्ड  फोस ज  के  लिए  भी  दुश्मन  का  मुकाबला  करना  आसान  होगा  ।  मैं  समझता

 हूँ  मह॒  बड़ी  बदकिस्मती  की  बात  होगी  कि  जम्मू-कश्मीर  के  लोगों  को  जम्हूरियत  न  वे

 अपनी  मर्जी  से  अपनी  चाहत  के  मुताबिक  अपनी  गवन॑मेल्ट  न  बना  सकें  और  उसके  बाद

 उन  पर  भरोसा  करके  उनको  शक  व्॒  शुबहा  की  निगाह  से  देखा  जाए  ।  यह

 चीज  मुल्क  के  फायदे  में  नहीं  है  बल्कि  यह  इस  देश  की  अखंडता  के  लिए  खतरा  होम

 मिनिस्टर  साहब  को  इन  बातों  की  तरफ  खास  तवज्जह  देनी  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  रियासत  जम्मू-कश्मीर  में  अमनो  अमान  तभी  रहेगा  जबकि  वहां  परै  अवाम  को  अपनी

 मर्जी  के  मुताबिक  अपनी  सरकार  बनाने  की  इजाजत  दी  जायेगी  ।  वहां  पर  1983  में

 एलेक्शन  हुए  लेकिन  उसके  बाद  जब  से  वहां  पर  दलबदलू  सरकार  कायम  हुई  है  तब  से  वहां के  लोगों

 212



 11  1907
 ..

 अनुदानों  की  मांगें  1985-86

 के  दिल  और  उनकी  हिम्मत  टूट  मई  मैं  तो  कहूंगा  कि  लोगों  का  भरोसा  आजादाना  इन्तखाब  से

 टूट  चुका  लेकिन  उसके  बाद  अभी  जो  वहां  पर  लोकसभा  के  लिए  चुनाव  कराए  गए  वह  चुनाव
 ईमानदारी  के  साथ  कराने  के  लिए  मैं  एलेक्शन  कमीशन  को  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  ।  लोक
 सभा  के  चुनावों  की  बिना  पर  जो  नंतीजे  सामने  आए  उन्होंने  इस  बात  को  जाहिर  कर  दिया  है

 ओर  आज  मैं  भी  उसी  की  बित्ता  पर  यहां  आपसे  बात  कर  रहा  हूं  ।  हमारे  साथ  कांग्रेस  की
 तरफ  से  डोगरा  साहब  जीत  कर  आएं  हैं  और  जनक  राज  गन

 जी  आए  हैं|  हमारी  पार्टी  की  तरफ
 से  बेगम  अब्दुल्ला  और  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  आ  सके  हैं  लेकिन  यहां  पर  इस  हाउस  में  उन  लोगों
 की  कोई  नुमाइन्दगी  नहीं  जिन्हें  सरकार  इस  बात  का  दावा  करती  है  कि  वहां  हुकूमत
 करने  की  हकदार  है  और  उसको  वहां  के  लोगों  पर  हुकूमत  करनीਂ  पिछले  पालंमानी
 इत्तखाब  में  वहां  के  अवाम  ने  गुलाम  मोहम्मद  शाह  की  सरकार  को  रह  कर  दिया  यह
 बात  माननी  पड़ेगी  ।  यह  जम्हूरियत  का  फैसला  जिसको  मानना  आज *राजीव  गांधी
 ओर  चव्हाण  साहब  ट्रेजरी  बेंचेज  पर  मौजूद  हैं  चूंकि  अवाम  ने  उनका  साथ  अवाम  ने
 बैलट  के  जरिए  से  फैसला  कर  दिया  कि  यहां  पर  कांग्रेस  रहेगी  उसके  बाद  अपोजीशन  को  कोई  हक

 नहीं  है  कि  वह  आपकी  जगह  ले  सके  ।
 |

 इसलिए  मैं  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  उस  बार्डर  इलाके  में  अमनो  अमान  की  हालत  बिगड़
 चुकी  सरकार  और  अवाम  का  जो  नाता  है  वह  टूट  चुका  है  और  लोगों  का  उस  सरकार  से

 विश्वास  उठ  चुका  इसलिए  उस  इलाके  में  खतरात  मंडरा  रहे  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि

 वह  जो  एक  सेंसिटिव  एरिया  है  जिसकी  हिफाजत  पूरे  देश  की  हिफाजत  के  बराबर  है
 वहां  पर

 इस  सूरते  हाल  में  ऐसी  सरकार  को  गवारा  करना  नाइंसाफी  यह  हमारी  जम्हूरियत  और

 हमारे  कांस्टीट्यूशन  के  लिए  कोई  अच्छी  बात  नहीं  इस  बात  पर  कांग्रेस  पार्टी  को  गौर  करना

 चाहिए  जिनकी  मदद  पर  दल-बदलू  सरकार  वहां  पर  हुकूमत  चला  रही  हालांकि  कांग्रेस  उस

 सरकार  में  शामिल  नहीं  है

 अनुवाद ]
 श्री  जनक  राज  गुप्ता  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  श्री  काबुली  ने  कहा  है  कि

 जम्मू  तथा  कश्मीर  में  कोई  भी  सुरक्षित  नहीं  वह  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुलो  :  वे  लोग  जो  वहां  पर  नेशनत्र  कांफ्रन्स  से  दूट
 कर  एक  नयी  पार्टी  बना  ली  है  उन्होंने  डेफेक्ट  नहीं  किया

 भी  जनक  राज  गुप्ता  :  यह  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में  सब्जुडिस  यह  बात  मेरे  ध्याल  में

 माननीय  सदस्य  द्वारा  कहना  ठीक  नहीं  क्योंकि  जो  लोग  छोड़  कर  उनके  सहयोग  स्ले

 सरकार  बनाई  गई  मैं  जानमा  चाहता  हूं  कि  जिस  वक्‍त  शेख  अब्दुल्ला  की  हुकूमत  थी  उस  वक्त

 क्या  काबुली  कह  सकते  थे  कि  इन  प्र  गोली  नहीं  चलाई  गई  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कानून  और  व्यवस्था  पर  इतना  विस्तार  सेन  बोलिए  ॥  आप  अलंग

 से  नोटिस  दे  सकते  हैं  ।
 ह  ॥

 श्री  जनक  राज  गप्ता  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  काब॒ली  जी  से  एक  ही  बात  जानना  चाहता

 जब  वे  जनता  प  र्ग  में  तो  क्यानख  अब्दुल्ल तर  को  सरकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  यदि  आप  बोलते  रहेंगे  तो  कुछ  भी

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  सिवाय  श्री  काबली  के  मैं  किसी  और  को  अनुमति  नहीं

 दूंगा  ।

 ०

 श्री  सेफुद्दीन  चघोधरी  :  हमें  कुछ  विशेषाधिकार  प्राप्त  हैं''*
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जाएगा''*'(ध्यवधान)*

 .  श्री  अब्दुल  रसीद  मेरी  भी  एक  सय  आपकी  अपनी  एक  राय  हो  सकती
 इसके  बाद  एक  मिसाल  मैं  आपको  और  देना  चाहता  हूं  ।  एक  मामूली-सी  बात

 लेकिन  बहुत  बड़ी  बात  मैं  आपको  अपनी  एक  मिसाल  दे  रहा  हूं  । इस  सदन  को  मुझे
 बताने  का  मौका  मिल  रहा  मैं  इस  सदन  का  सदस्य  चूंकि  वहां  के  लोगों  नें  मुझे  चुना
 इस  चुनाव  में  मेरे  मुकाबले  में  गुलाम  मोहम्मद  शाह  का  अपना  बेटा  था  और  वहां  उसंकी  जमानत

 जब्त  हो  गई  ।  लोगों  का  हमको  विश्वास  मिला  और  हम  कामयाब  हो  गए  ।  लेकिन  मैं  आपको

 खबरदार  करना  चाहता  हूं  ।  आपकी  नोटिस  में  शायद  यह  बात  आई  है  या  लेकिन  आनरेबिल
 स्पीकर  साहब  फो  मालूम  है  ।  मुझ  पर  कातिलाना  हमले  की  वारदात  के  बारे  में  बाकायदा
 ग्राफिकली  इस  सदन  को  बताया  है  ।  स्पीकर  साहब  को  खबरदार  किया  है  कि  तीन  मार्च  को  वहां
 क्‍या  दुर्देशा  हुई  |  मैं  आनरेबिल  मिनिस्टर  साहब  का  बहुत  मशक्र  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  अपने  पास

 बुलाकर  डिटेल्स  मांगी  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  लोगों  के  लिए  काश्मीर  में  काम  करना

 कितना  मुश्किल  हो  रहा  है  ।  तीन  मार्च  को  जब  मैं  जम्मू-काश्मीर  में  अपनी  कान्सस्‍्टीचूयेंसी  में  काम
 करने  जा  रहा  अपनी  कामयाबी  के  आद  वहां  की  जनता  को  शुक्रिया  अदा  करने  जा

 रहा  तो  रास्ते  में  मुझ  पर  हमला  लेकिन  वहां  की  पुलिस  बेबस

 उन्होंने  कहा  कि  हंम  आपकी  हिफाजत  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  हम  बिब्कुल  मजबूर

 हैं  ।  कुछ  गुण्डे  रास्ते  में  जमा  वे  लोग  आपंको  मंजिल  पर  नहीं  जाने  देना  चाहते
 रास्ते  में  17  आदमियों  ने  लाठियों  से  से  मुझ्न  पर  हमला  यदि  उस

 वहां  की  आबादी  मेरी  रक्षा  के  लिए  नहीं  तो  मेरी  जान  खत्म  इस  वाकयात  के

 बाद  जिन  लोगों  के  नाम  मैंने  थाने  दर्ज  उनमें  एक  भी  आदमी  गिरफ्तार  नहीं  हुआ  ।
 आज  *+_--+  «०»  तन  हल  ले  +++  विश  नि  नि  निीलिशिलिई

 *कार्यवाह्यी-वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  गया  ।  ०
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 वे  सब  के  सब  सरकारी  ठेंकेद।र  औष  खसूसी  लेकिन  उन  लोगों  जिन्होंने
 बा  रदात  17  लोगों  में  से एक  को  भी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  ।  इस  वारदात  में  त॑करीबन एक
 दर्जन  आदमियों  के  सिर  फट  जानी  नुकसान  हुआ  और  जो  लोग  लह-लहान

 .  मेरे  गवाह
 बनकर  थाने  में  रिपोर्ट  लिखाने  के  लिए  तो  उनको  गिरफ्तार  कर  लिया

 ***

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अन्य  मामलों  की  चर्चा  न  करिए  जिनका  इससे  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 भरी  अब्दुल  रशीद  काबली  :  इसका  सम्बन्ध  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  अलग  से  नोटिस  दें  ।  अनुदानों  की  मांगों  पर  ही
 आप  बेकार  में  सदन  का  समय  ले  रहे  हैं  ।

 '

 भ्री  अम्बुल  रक्षीद  काब॒लो  :  मैं  आपके  माध्यम  से  बतनाना  चाहता  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  ने

 एन्क्वायरी  के  लिए  जो  खते  लिखा  उसका  जवाब  तक  नहीं  मिला  ।  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 अगर  यह  सरकार  किसी  के  बारे  में  कोई  तहकीकात  किसी  के  बारे  में  कोई  शुक्रू  हों  या  किसी
 पोलिटीकल  फिगर  के  बारे  में  कोई  ऐसी  शिकायत  हो  जिसका  ताल्लुक  मुल्क  के  डिफेन्स  के  साथ  या

 क्रुशल  ईशू  ज  के  साथ  हो  उनमें  स्टेट  का  दखंल  नहीं  लेकिन  हमारी  रियासती  सरकार  ने
 डा०  फारूख  अब्दुल्ला  और  हमारी  नेशनल  क्लन्फरेंस  के  खिलाफ  व्हाइट  पेपर-जारी  होम
 मिनिस्टर  साहब  को  इसका  नोटिस  लेना  चाहिए  ।  इसमें  उन्होंने  बोहतानतराशी  की  है  और
 इल्जामात  लगाये  जिसमें  कहा  गया  है  कि  उन्होंने  और  उनकी  पार्टी  ने  एन्टीनेशनल  एक्टिविटीज
 में  हिस्सा  स्टेट  गवर्नमेन्ट  ने  एडवोकेट  जनरल  को  यह  सारा  मामला  रेफर  किया  और

 व्हाइट  पेपर  पब्लिश  किया.जो  उनको  नहीं  करना  चाहिए  था  ।  यह  स्टेट  सरकार  की  तरफ  से
 अपने  इख्तियारात  के  तजावुज  के  बराबर  होम  मिनिस्टर  साहब  इसकी  तहकीकात  करें  उन्होंने
 कैसे  इसको  पब्लिश  किया  ***

 )

 *  में

 श्री  जनक  राज  गुप्ता  :  जम्मू  और  कश्मीर  में  बहुत-सी  घटनाएं  हो  रही  हैं  ॥

 **.  ओर  अब्युल  रज्षीद  काबुलो
 :  या  तो  आपको  फांसी  हो  जाएगी  या  हमें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  खड़ा  हूं  और  दोनों  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  कृपया  बैठ

 जाइए  ।  न

 ॒

 श्रो  अब्दुल  रशीद.काबुली  :  वे  आपके  दास  नहीं  हैं  ।  बेफ्रिक  रहिए  ।

 हा

 *

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  दोनों  माननीय  सदस्य  बैठ  जायें  ।  इस  मामले  को  आप  पहले  भी

 बहुत  बार  उठा  चुके  पंजाब  चर्चा  के  दौरान  मैंने  इसे  स्वयं  भी  सुना
 4
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 ह॒

 श्री  अब्व्ल  रशो३  कात्रजी  :  आपकी  मारफत  एक  बहुत  जरूरी  बात की  तरफ  मिनिस्टर

 साहब  वह्छ  तगज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  पंजाब  का  तॉल्लुक  पंजाब  के  बारे  में  हमको

 बहुत  ज्यादा  फिक्र  उसका  हल  जल्द  से  जल्द  निकलना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  जम्मू  और  कश्मीर  की
 जो  लाफ-लाइन  है  वह  पंजाब  से  गुजरती  है  ।  सारी  जितनी  एसेन्शियल  .
 टीज  आती  हैं  वे  सब  उसी  लाइफ-लाइन  से  काश्मीर  आती  हमारा  फारेस्ट

 वे  तमाम  जो  हमारे  यहां  पैदा  होती  हैं  या  तैयार  की  जाती  सबके  बाहर  जाने का
 रास्ता  पंजाब  से  है  ।  इसलिए  इस  मामले  में  हम  बहुत  ज्यादा  दिलचस्पी  रखते  लेकिन  बदकिस्मती

 ग्रह  है  कि  हमको  गलत  समझा  जा  रहा  बहुत  से  लोगों  ने हमारी  सही  बात  को  पालियामेंट
 के  अन्दर  और  बाहर  हथियार  के  तौर  पर  इस्तेमाल  मैं  अनरेबिल  होम  मिनिस्टर  को

 बतलाना  चाहता  हं--अगर  पंजाब  का  हल  फौरी  तौर  पर  नहीं  निकलता  है  तो  हम  लोग
 मिकली  स्ट्रेगुलेट  हो  जायेंगे  ।  हमारी  इकानामी  बरबाद  हो  जायेगी  ।

 ॥॒

 हमें  गलत  समझा  गया  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  वही  बात  कहते  जा  रहे

 )

 श्री  अब्दुल  रशोद  कबुलो  :  हमारा  दम  घुट

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  मामले  को  बहुत  बार  उठा  चुके  पंजाब  पर  चर्चा  के .
 दौरान  भी  आपने  इस  मामले  को  उठाया  था  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।
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 क्रो  राखतगोता  मिश्र  :  माननीय  उपाध्यक्ष  एक  तो
 समय  पहले  ही

 बहुत  कम  दूसरे  काफी  समय  इस  वाद-विवाद  में  निकल  गया  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि

 समय  के  मामले  में  मेरे  साथ  कुछ  रियायत  होनी  चाहिये  ।

 गृह  मंत्रालय  के  ढ्वारा  जो  मांगें  सदन  के  सामने  रखी  गई  मैं  उनके  समर्थन  में

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  किन्तु  हमको  भी  अपनी  मांगें  माननीय  मंत्री  जी  के  सामने  रखनी  समयाभाव  के

 ध  .
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 कारण  मैं  शिष्टाचार  नहीं  कर  पा  रहा  अब  मैं  अपनी  सीधी-सीघी  बात  आपके  सामने
 हूं

 है  मैं  जहां  से  आया  हूं  उस  मेरे  जिले  से  संयोग  की  बांत  है  कि  उसके  बगल  के  जिले  की  हमारी
 शह  राज्यमंत्री  जी  भी  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  दोनों  एक  दूसरे  से  लगे  हुए  एक  तरफ

 नदी  बहती  है  और  उसके  पास  ही  पासी  नदी  बहती  है  |  वहां  करीब  25-30  किलोमीटर
 का  इलाका  नेपाल  के  बार्डर  पर  है।न  वह  इलाका  उत्तर  प्रदेश  में  न  वह  इलाका  बिहार  में  है

 ऐसा  जान  पड़ता  जिस  तरह  से  हम  चम्बल  घाटी  की  कहानी  सुना  करते  हैं  वैसी  ही  . कहानी

 अब  वहां  चरितार्थ  हो  रही  है  ।

 हमारे  यहां  के  गवर्नर  साहब  के  पोते  का  अपहरण  अभी  चन्द  दिन  हुए  कर  लिया  गया  ।  वहां
 प्र  एक  जंगल  पार्टी  उस  जंगल  पार्टी  का  समूचे  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  प्रशासन  पर  आतंक

 छाया  हुआ  इससे  पहले  मैंने  एक  पत्र  माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  जी  को  लिखा  था  ।
 जैसे  ही  पंत्र

 उसके  15  के  बाद  ही  हमारे  गवर्नर  के  पोते  का अपहरण  हो  गया  ये  जंगल

 पार्टी  के  लोग  वहां  आते  हैं  और  अच्छे-अच्छे  घरों  के  लड़कों  को  पकड़  करके  ले  जाते  हैं  ।  उनको  छोड़से

 के  लिए  फिरौती  के  एक  लाख  और  पचास  हजार  रुपये  तक  मांगते  हूँ  ।  रुपया  मिलने  के  बाद  ही  लड़कों
 फो  छोडते  हैं  ।  गवर्नर  साहब  के  पोते  के लिए  भी  एक  लाख  रुपया  मांगा  गया  ।  लेकिन  वह  गवर्नर

 साहब  का  पोता  उसको  छड़ाने  के  लिए  पूरी  फोसं  वहां  प्रर  डालं  दी  जिसके  तीन  दिन

 बाद  वह  लड़का  मिल  गया  ।  इस  जंगल  पार्टी  के  लोगों  ने  पुलिस  फोसे  को  भी  धमकी  दी  थी  कि

 एक  भी  गोली  चली  तो  लड़के  की  लाश  वह  जीवित  अवस्था  में  नहीं  मिलेगा  ।  तत्पश्चात्‌
 जंगल  पार्टी  ने  उस  लड़के  को  रात  को  घर  पहुंचा  दिया  ।  इसके  बाद  न  किसी  की  गिरफ्तारी  न

 किसी  को  पकड़ा  गया  ।  इससे  पहले  भी  जंगल  पार्टी  के  लोग  लड़कों  को  पकड़  कर  ले  गये  हैं  जिसको

 किसी  से  एक  लाख  रुपया  लेकर  और  किसी  को  पचास  हजार  रुपया  लेकर  छोड़ा  यह  सारी
 बातें  मै ंलक्च॒र  देने  की  गरज  से  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  एक  वस्तु-स्थिति  माननीय  मंत्री  जी  के

 रख  रहा  हूं  कि  वहां  की  हालत  अच्छी  हालत  नहीं  वहां  पर  किसी  अच्छे  घर  का  लड़का
 र  नहीं  पाता  ।  वहां  डर  है  कि  जंगल  पार्टी  वाले  उसे  अपहरण  करके  ले  जायेंगे  और

 *उसके  मां-बाप  को  रुपया  देना  होगा  ।

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  जो  प्रशासन  की  स्थिति  है  वह  मैं  आपके  सामने  रख  रहा
 हूं  ।  हमारी  गृह  राज्य  मन्त्री  जी  यहां  बैठी  हैं  जो  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  बगल  के  इलाके  बिहार  से  *

 आती  मैं  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि  एक  ऐसा  प्रोग्राम  जिससे  कि  यह  इलाका  सुरक्षित
 हों  ।  इतना  ही  नहीं  नेपाल  के  बार्डर  पर  अफीम  तथा  दूसरी  चीजों  की  बहुत  तस्करी  होती

 ।  बड़े-बड़े  लोग  इस  तस्करी  में  शामिल  हैं  ।  इस  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  और  वहां  पर  ला

 एण्ड  आडेर  मेन्टेन  करने  के  लिए  सेन्द्रन  की  तरफ  से  एक  विशेष  पुलिस  की  व्यवस्थां  होनी
 आज  वहां  लगता  ही  नहीं  है  कि  वहां  कोई  शासन  है  ।  लोग  वहां  बहुत  दुःखी.है  ।  ऐसी  पुलिस

 »की  व्यवस्था  हो  जो  दोनों  राज्यों  के  बार्डरों  को  देखे  और  नेपाल  के  बार्डर  की  भी  देखभाल  करे  ।

 इससे  वहां  स्मगलिंग  भी  रुकेणगी  ।  इस  स्मगर्लिग  में  बड़े-बड़े  अधिकारी  पुलिस  के  '
 लोग

 अफीम  और  दूसरी  चीजों  की  तस्करी  में  लगे  मालूम  होते  यह  तस्करी  का  एक  बहुते
 बडा  अड्डा  बना  हुआ  मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि  भारत  की  सरहदों  की  सुरक्षा  के  लिए  पुलिस  की

 वस्था  हो  जिससे  बार्डर  पर  रहसे  वाले  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  आम  लोगों  का  जीवन

 धुली  हो  और  वे  सुख  और  आनन्द  की  नींद  सो  सकें  ।
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 एक  प्रश्न  और  है  |  जिस  राज्य  में  खुफ़िया  विभाग  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  हो  वह
 राज्य  ठीक  से  नहीं  चल  सकता  है  ।  गुप्त  काल  से  चाणक्य  के  समय  से  लेकर  आज  तक  जितने  भी
 रॉजा  हुंए  उनके  जिस  राजा  के  यहां  गुप्तचरों  की  व्यवस्था  ठीक  उनका  शासन  अच्छा
 रहा  ।  मैं  दोष  नहीं  समय  का  दोष  है  और  मैं  तो  समझता  हूं  कि  प्रजातंत्र  का  दोष  किसी
 भौर  का  दोष  नहीं  है  |  अपने  यहां  सी>आई०ड़ी०  विभाग  खुफिया  विभाग  इसका  काम  बहुत
 ही  खराब  है  |  क्‍यों  खराब  है  ?  जितने  पुलिस  अफसैर  होते  अगर  कोई  नेता  शिकायत  करता  है  तो

 उसको  उठाकर  के  सी०आई०डी०  में  भेज  दिया  तो  वह  सी०आई०डी०  उससे  बदतर  नहीं
 होगी  तो  और  कया  एक  परम्परा  बन  गई  है  कि  कोई  भी  क्राइम  हुआ  तो  उसको  सी०

 आई०  डी०  में  भेज  सी०  आई०  डी०  में  भेजते  का  मतलब  है  कि  मुकदमा  समाप्त  ।  यह
 क्या  कम  आश्चर्य  है  कि  यहां  पर  इतनी  बड़ी  घटना  हो  मैं  उसका  जिक्र  नहीं  करना  चाहता

 किन्तु  यहां  १र  इतना  बड़ा  काण्ड  हो  हमारे  देश  के  सारे  गुप्त  दस्तावेज  विदेशियों  के  हाथ  में

 चले  जा  रहे  हैं  और  पता  चला  मुहृत  के  बाद  ।  इतना  ही  आप  यह  बता  दें  कि  क्या  यह  सच

 नहीं  विदेशों  में  रहने  वाले  खुफिया  विभाग  हो  सकता  है  कि  अच्छे  लोग  मुझेਂ  जानकारी  नहीं

 किन्तु  प्रदेश  और  देश  स्तर  पर  जो  सी०  आई०  डी०  वाले  मैं  समझता  हूं  कि  सिफ  खानापूरी
 मैं  कोई  किताब  पढ़कर  नहीं  कह  रहा  मैं  घूमा  हूं  भौर  अनुभव  की  बात  कह  रहा  हूं  ।  भगरं

 आप  इस  पर  विचार  करें  तो  क्राइम  कम  हो  सकते  हैं  ।.  अगर  विजिलेंस  ठीक  होगा  तो  क्राइम  बन्द
 जैसे  आपने  और  जगह  कैडर  बना  रखे  पुलिस  में  आई०  पी०  आई०  ए०

 आई०  ई०  उसी  तरह  से  मेरी  राय  यह  हैंअगर  आप  पसंद  करें  विजिलेंस  का  भी.एक
 कैडर  बनाया  जाए  और  वहू  कंडर  इस  तरह  का  हो  कि  क्राइम  का  पता  कर  सके  ।  अगर  कैडर
 अच्छा  होंगा  तो  क्राइम  का  पता  लगाने  की  ताकत  उनमें  होगी  ।  उनसे  पुलिस  अधिकारी  भी

 बडे  अफसर  भी  डरेंगे  और  क्राइम  भी  कम  होगा  ।

 यह  कितना  दुर्भाग्य  हैं  कि आज  किसी  भ्रच्छे  घर  का  पढ़ा-लिखा  लड़का  नौकरी  में

 हो  तो  उससे  पूछा  है  कि  ऊपर  वाली  आमदनी  कितनी  है  ।  ऊंपर  वाली  आमदनी  का  मतलब  है
 कि  कितनी  घूस  लेते  बाहर  की  आमदनी  क्‍या  इस  तरह  से  मेरा  सुझाव  है  कि  विजिलेंस
 विश्राग  तपातपाया  होना  चाहिए  |  अगर  इंस्पेक्टर  की  तनंख्वाह  एक  हजार  है  तो  विजिलेंस  में

 डेढ़  गुनी  होनी  चाहिए  इस  की  व्यवस्था  होनी  जिसने  वह  अपमे  को  ठीक  से  मेंट्रेन
 कर  सके  ।  अगर  यह  सुझाव  आपके  देखने  में  अच्छा  हो  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  लाभ  होगा  ।
 विजिलेंस  विभाग  अगर  हो  जाए  तो  सारे  क्राइम  रुक  सकते  सबको  डर  हो  जाएगा  ।

 हमारे  यहां  एक  जिलाधिकारी  श्री  राजकिशोर  सिंह  पता  नंहीं  अब  हैं  या  स्वर्ग  चले  गए  सारे  .
 के  सारे  लोग  उनसे  डरते  थे  कि  कहीं  राजकिशोर  सिंह  तो  नहीं  इसी  तरह  से  हमारे

 साहब  खुद  विजिलेंस  का  भी  काम  कर  लेते  थे  ।  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  विजिलेंस  का
 काम  ठीक  हो  ।

 दूसरी  बात  मान्यवर  ये  जो  अपराध  बढ़  रहे  ये  तयों  बढ़  रहे  मेरे  खयाल  से  जो  कत्ल

 होते  डकतियां  होती  उनके  मुकदमे  दो-चार  साल  तक  चलते  रहते  हैं'और  तब  तक  गवाह  टूट
 जाते  अगर  इसमें  यह  प्रावध।न  हो  जाए  कि  कत्ल  और  डरती  का  मुकदमा  6  महीने  निपटा
 दिया  जाएगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आधे  कत्ल  और  डकैतियां  इसी.तरह  से  समाप्त  हो

 इसी  तरह  से  जो  लाइसेंस  दिए  जा  रहे  हैं  बंदूकों  क ेऔर  रिवाल्वर  किन  लोगों  को  दिए  जा  रहे
 इसकी  भी  जांच  होनी  चाहिए  ।  डकैतों  को  कहां  से  बंदूक  भौर  मशीनगनें  मिलती  हैं

 इस  संबंध  में  एक  जानकारी  है  ।  पहले  तो  बढ़े-बड़े  राजा-महाराजाओं  के  पास  बंदूक  धारी  और  डबल
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 होते  थे  लेकिन  अब  एक  नया  तबका  ठेकेदारों  का  बने  गया  शायद  ही  देश  का  कोई  ठेकेदार

 हो  जिसके  पास  बंदूक  न  रायफल  या  मशीमगन  न  हो  ।  उनके  डर  की  वजह  से  अफसर  भी  कुछ
 नहीं  कर  सकते  ।  ये  ठेकेदार  डकंतों  से  मिले  रहते  हैं  और  डकैतों  को  पनाह  देते  मैंने  एक  वृद्ध
 आदमी  से  पूछा  तो  उन्होंने  बड़ी  सादगी  से  कहा  कि  राम  नगीना  ज़ब  प्रजातंत्र  जन्म  लेता  है
 तो  वहीं  पर  भ्रष्टाचार  का  बच्चा  भी  जन्म  ले  लेता  जब  अच्छे  लीडर  होते  हैं  तो  भ्रष्टाचार  का

 बच्चा  दुबला-पतला  रहता  अगर  अच्छे  नहीं  हैं  तो  बच्चा  मोटा-ताजा  हो  जाता  है+  अभी

 यहां  पर  पूर्ववकता  ने  बंगाल  की  बात  कही  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  इन  लोगों  को  क्‍या
 परेशानी  हुई  ।  अपने  प्रदेश  की  बात  भी  न  कही  जाए  तो  किसकी  बात  यहां  पर  की  मैं  तो
 सीधा-सादा  आदमी  हूं  इसलिए  कहता  हू  कि  सच्चाई  नहीं  होती  तो  नहीं  होती  ।  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  किस  साहित्य  में  या  डैमोक्रेसी  में  आपका  नेता  विश्वास  करता  आपका
 विश्व  का  बड़ा  नेता  यू०  एन०  ओ'०  में  लोगों  का  ध्यान  आकंधित  करने  के  लिए  अगर  मेज  पर

 जूता  पीट  सकता  तो.उसके  फालोअर्स  से  क्या  आशा  की  जा  सकती  हमारे  नेता  गांधी  जीं
 ने  हृदय  परिवर्तन  की  बात  कही  ।  आपका  नेता  तलवार  के  बल  पर  चलना  चाहता  मैं  तो  कहता
 हं

 कि  हम  सब  भारत  के  रहने  वाले  पाक  हो  दामन  तो  बैठकर  के  सी  पीकिंग  केਂ
 दर्जियों  से सिलाना  नहीं  अच्छा

 ।”  भारत  की  परम्परा  के  अनुरूप  गरीबी  की  परम्परा  मिटाने  की
 बात  करनी  मैं  इसीलिए  कह  रहा  हूं  कि  इतनी  तड़पन  नहीं

 **

 कत्ल  और  डकैती  के  मुकदमों  में  जो  लोग  गवाही  देते  उनको  सुरक्षा  नहीं  मिलती  है  ।  डककतों
 gra

 द्वारा  यह  कहा  जाता  है  कि  गवाही  दोगे  तो  ठीक  नहीं  वे  लोग  डरते  मैं

 चाहूंगा  कि  उनकी  सुरक्षा  की  ग्रारन्टी  शासन  को  करनी  जो  गवाही  देने  जाते

 आज  पुलिस  का  रवैया  क्‍या  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सारे  पुलिस  वाले  खराब  कुछ
 ऐसे  लोग  भी  हैं  जिनका  कुछ  न  कुछ  हाथ  अवश्य  रहता  है  और  जिनकी  वजह  से  मुकदमे  खारिज

 हो  जाते  हैं  ।  मैं  पोलिटिकल  सफरर  की  बात  करना  चाहूंगा  ।  सारी  फार्मेलिटीज  पूर्ण  होने  पर  भी

 आज  पेंशन  नहीं  मिल  पा  रही  ऐसा  हमारे  प्रदेश  हो  रहा  जिनकी  फार्मेलिटीज  पूरी  हो
 जाती  उनको  अविलम्ब  पेंशन  दिए  जाने  के  आदेश  दिए  जाने  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  गृह
 मेंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपको  घनन्‍्यवाद:देता  हूं

 _

 भी  के०  प्रधानों  मैं  गृह  मंत्रालय  की  अमुदाभों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 गृह  मंत्रालय  कानून  और  व्यवस्था  की  देखभाल  करने  वाला  मुख्य  मंत्रालय  यद्यपि

 कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  फिर  भी  गृह  मंत्रालय  इसकी  देखभाल  करता  पंजाब

 .  को  छोड़कर  बाकी  देश  में  प्रायः  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  सामान्य  है  ।

 जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  है  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने कई  अकाली  नेताओं  को  रिहा  किया  है
 और  पंजाब  की  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  वह  विपक्षी  नेताओं  से  मिल  रहे  अभी

 ही  में  गृह  मंत्री  ने  इस  आशय  का  वक्‍तब्य  दिया  है  कि  सरकार  ऐसे  अनेक  अकाली  नेताओं  तथा  कुछ
 अन्य  लोगों  के  मामलों  पर  भी  विचार  करेगी  जिनका  आपराधिक  मामलों  से  कुछ  संबंध  नहीं  है ।
 इन  उपायों  से  स्पष्ट  होता  है  कि  हमारी  सरकार  पंजाब  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  उत्सुक  है
 और  बह  चाहती

 है  कि  पंजाब  में  स्थिति  फिर  से  सामान्य  हो  जाए  ।  :

 पुलिस  विभाग  देश  के  लोगों  की  जान  माल  की  रक्षा  करता  वह  कानून  और
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 का  संरक्षक  में  पहली  बार  पुलिस  कमिश्नर  की  नियुक्ति  की  गई  फिर  1979  में  ।

 उन्होंने  पुलिस  के  कार्यकरण  में  सुधार  हेतु  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  उन्होंने  कहा  कि  पुलिस  की

 ड्यूटी  और  काम  दण्ड  प्रक्रिया  साक््य  अधिनियम  और  पुलिस  अधिनियम  के  तहत  किए  जांते

 हैं  जो  कि  1861  में  बनार  गए  थे  और  ये  अब  काफी  पुराने  हो  धुके  हैं  और  उनमें  पूर्ण  संशोधन

 की  आवश्यकता  पुलिस  आयोग  ने  एक  नए  पुलिस  अधिनियम  बनाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  जो  कि

 हमारे  ऐसा  देश  जो  विश्व  का  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  के  लिए  उपयुक्त  अतः  यह  नया

 विधान  यथासमय  शीघ्र  लाया  जाना  चाहिए  ।  ,
 1973  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  किए  गए  संशोधन  से  पुलिस  विभाग  द्वारा  अपनाए  जाने

 वाली  प्रक्रियाओं  तथा  संहिता  में  काफी  परिवतंन  हुए  हैं  ।  पिछले  दो  तीन  बर्षों  में  हमने  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  के  अन्तर्गत  बिमुक्त  हुए  कुछ  लोगों  के  मामलों  के  बारे  में  जनकारी  हासिल  करने  के  लिए
 भारत  के  कई  स्थानों  का  दौरा  किया  ।  पुलिस  अधीक्षकों  तथा  कलैक्टरों  ने  हमें  बताया  कि  वह  इ

 मामलों  के  विमोचन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  |  यह  स्थिति  1973  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में

 संशोधन  के  बाद  की  जिला  अफसर  को  वब्रिचाराधीन  कैदियों  के  सम्बन्ध  में  जो  रिपोर्ट  अदालत
 में  सरकार  की  ओर  से  पैरवी  करते  वाले  स्टाफ  द्वारा  दी  जाती  थी  अब  नहीं  दी  जाती  इन

 रिपोर्टों  में  उत  गवादों  का  हवाला  रहता  था  जो  अदालत  में  पेश  साथ  ही  कितने  विचाराधीन
 कंदी  अदालत  में  हाजिर  हुए  तथा  कितने  मामलों  में  दोषसिद्धि  हुई  तथा  कितने  बरी
 फौजदारी  मामले  में  गवाही  देने  वालों  को  विशेषकर  गरीब  लोगों  को  पैसे  दिए  जाते  थे  क्योंकि

 वह  लोग  दैनिक  मजूरी  करने  वाले  होने  हैं  और  इनके  पास  खाने-पीने  को  नहीं  इसलिए  चाहे
 उनकी  गदाही  हो  या  न  हो  अदालत  में  हाजिर  होबे  पर  उन्हें  पैसा  जाता  था  और  इसकी

 रिपोर्ट  जिला  अफसर  को  आवश्यक  कारंवाई  हेतु  दी  जाती  थी  और  अगर  उन्हें  भुगतान  नहीं  किया

 जात्ता  था  तो  उन्हें  भुगतान  करने  के  लिए  निदेश  दिए  जाते  लेकिन  अब  यह  प्रक्रिया  समाप्त  कर

 दी  गई  पुलिस  वाले  जो  फि  इन  मामलों  में  मुकदमे  दायर  करने  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  उन्होंने

 यह  पुरानी  प्रक्रिया  समाप्त  कर  दी  है  तथा  वह  इस  बात  की  परवाह  नहीं  करते  कि  गवाह  अदालत

 में  हाजिर  हुए  हैं  या  नहीं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करना  चाहेंगे  अथवा  इसे

 कल  जारी  रखना  चाहेंगे  ?  *

 श्री  के०  प्रधानी  :  मैं  कल  जारी  रखूंगा  ?

 हे  कार्य  मंत्रणा  समिति

 |  सोया  प्रतिवेदन
 5.59  म०  प०

 संसवीय  कार्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  चौथा

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं
 6.00  मल  प०

 लोकसभा  2  1985/12  1907  के  ग्यारह  बज
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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